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 बजे  समवेत  हुई  ।

 (sear  महोदय  पीठासीन

 प्रश्नों के  मौखिक  उत्तर

 फा  samt  को  पट्टे  पर  देने  के  लिए  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  को  सहायक  de  स्थापित

 करने  की  मंजूरी  देना

 *  392,  थी  बी०  ato  देशाई  :

 थ्री  एस०  ato  चन्द्र यो खर  मुर्ति  :  क्या  वित्त  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ग्रामीण  क्षेत्रों  फा  उपकरणों  को  पट्टे  पर  देने  के  लिए  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों

 को  सहायक  बेक  स्थापित  करने  की  मंजूरी  दी  जायेगी

 यदि  तो  इस  क्या  इस  बारे  में  कोई  विधान  लाये  जाने  की  संभावना

 यदि  तो  इसकी  मुख्य  बातें  क्या  ate

 (3)  यह  कब  तक  पुरःस्थापित  किया  जाएगा  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  दनादन  :  से  बेक़रारी  से
 संबंधित  विभिन्न  कानूनों  में  संशोधित  करने  के  सम्बन्ध  में  एक  विधेयक  रखने  की  सूचना  लोक
 सभा  को  भेजी  जा  चुकी  है  ।  प्रस्तावित  विधान  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  किसी  बैंकिंग  कंपनी  द्वारा
 किराया  खरीद  मर्चेंट  बेकिंग  आदि  के  वास्ते  एक  सहायक  कम्पनी
 स्थापित  करने  का  सामथ्यंकारी  उपबन्ध  भी  शामिल  इस  सम्बन्ध  में  किसी  बेकिंग  कंपनी  के
 आवेदन  पर  समूचित  विधान  के  लागु  होने  के  जन  हित  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उसके

 गुण  दोषों  के  आघार  पर  शोर  उसकी  आवश्यकता  पर  विचार  करते  हुए  किया  जाएगा  ।

 श्री  सी ०  ato  देशाई  :  हमारे  देश  में  इस  समय  बेकिंग  संस्थान  धन  उधार  देने
 सनौर  ऋणों  के  सृजन  भारी  का  कायें  करते  हैं  ।  यह  एक  सुविदित  तथ्य  है  कि  घन  एक  वस्तु

 वर्तमान  संशोधन  के  अनुसार  अथवा  सभा  के  समक्ष  पुरःस्थापित  किए  जाने  वाले  प्रस्तावित
 विधेयक

 के  वह  एक  सहायक  कम्पनी  द्वारा  किराया-खरीद  कारबार  करने  जा  रहे
 किराया-खरीद  कारबार  पहले  से  ही  हो  रहा  है  ।  परन्तु  उपस्कर  के  लिहाज  से  किराया

 ख़रीद  प्रणाली  मौजूद  नहीं
 है

 ।  इसलिए  मौजूदा  कानूनों  में  काफी  संशोधन  किए  जाने  की
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 aTaea way  है  ।  उदाहरण  के  लिए  यदि  सरकार  किराया-खरीद  कारबार  के  लिए  सहायक

 कंपनी  स्थापित  रुकने  का  इरादा  रखती  है  तो  राष्ट्रीयकृत  बेक  भारतीय  रिज  बेक

 भारतीय  स्टेट  बेक  एफ०  सी०  अधिनियम  आदि  सभी  में  संशोधन

 करने  कीं  आवश्यकता  है  ।  मैं  एक  और  प्रशन  पुछना  चाहता  हूं  ।  कर्नाटक  में  भारतीय  स्टेट

 बैंक  अपना  बैंकिंग  कारबार  अपने  स्थानिय  मुख्य  कार्यालय  के  बिना  चला  रहा  है  ।  परन्तु  कर्नाटक

 में  भारतीय  स्टेट  बैंक  की  पर्याप्त  शाखाएं  नही ंहैं  ।  हमने  भारत  सरकार  को  भारतीय  स्टेट  बेक  के

 स्थानीय  मुख्य  कार्यालय  के  लिए  नई  बार  अभ्यावेदन  दिए  है  ।  यद्यपि  कर्नाटक  में  कुछ  दिखाए  है

 परन्तु  वहां  भारतीय  स्टेट  |. बक  की  शाखा  आवश्यकतानुसार  नद  खोली  गई  क्या  मंत्री

 महोदय  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  सरकार  भारतीय  स्टेट  बेक  का  स्थानीय  मुख्य  कार्यालय

 कर्नाटक  राज्य  में  बंगलौर  में  खोलने  जा  रही  है  भोर  यदि  हां  तो  किस  तारीख  को  ?

 झव्यक्ष  महोदय  :  और  किस  सड़क  पर  ।

 थी  अनादर  पुजारी  :  मैं  प्रश्न  के  दुसरे  भाग  का  उत्तर  पहले  दूंगा  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  उन्हें  पुछ  से  पकड़िए  |

 श्री  जनों  पुजारी  :  मुरे  सभा  को  यह  सुचना  देते  हुए  अत्यन्त  प्रसन्नता  हो  रही  है  कि

 सरकार  कर्नाटक  में  बंगलौर  में  स्थानिय  मुख्य  कार्यालय  छोलने  पर  सहायता  हो  गई  है
 ।

 प्रो०  ag  दण्डवत  :  यह  एस०  वी०  भाई  होगा  अथवा  सी ०  दो०  @ifo°**?

 श्री  दनादन  पुजारी  :  यह  सच  है  कि  बैंकों
 का

 -
 कॉम-अब  केवल  उधर  देती

 या  लेना  नहीं

 रहा  यह  देश  की  मथें  व्यवस्था  के  विकास  प्रक्रिया  का  एक  साधन  हैं  ।
 माननीय  सदस्य  ने  कुछ

 सुझाव  दिए  हैं  ।  मुख्य  उत्तर  में  मैंने  जैसा  कि  कहा  है  कि  एक  विधेयक  रखने  की  सुचना  लोक  समा

 को  पहले  ही  भेजी  जा  चुकी  है  और  इस  विधान  में  एक  सहायक  कंपनी  स्थापित  करने  का  aqey-

 कारी  उपबन्ध  भी  शामिल  है  भर  जब  मुख्य  बेकिंग  संशोधन  विधेयक  सभा  के  समक्ष  प्रस्तुत  किया

 इन  सभी  बातों  पर  विस्तार  से  चर्चा  की  जाएगी  ।

 श्री  ato  ato  देसाई  ।  में  सरकार  को  बधाई  देता  हू ंकि  उसने
 कर्नाटक  क्षेत्र

 के  लिए

 बंगलौर  एक  स्थानीय  मुख्य  कार्यालय  खोलने  की  हमारी  लम्बे  समय  से  आ  रही  मांग  -  को

 मान  लिया  है  ।

 भाषा  मेरा  दूसरा  भ्रनुपूरक  प्रश्न  आवश्यकता  पड़ने  पर  राष्ट्रीयकृत  बैकों  की  सहायक

 कंपनीयां  खोलने  के  सम्बन्ध  में  है  क्या  उनके  लिए  सांविधिक  नकदी  अनुपात  रहेगा  अथवा

 यह  कुछ  भिन्न  जहां  नक

 उसमें  परिवर्तन  हो  जाएगा  ?  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  उपबन्ध  है  ?  यह  बैकिंग  कारबार  नहीं
 दी

 अनुपात
 में  वृद्धि  की  जानी  हो  क्या  सरकार  उसके  लिए  तैयार  है

 भर  यदि  हां  तो  किस  सीम  1  तक ?

 वित्त  मंत्री
 प्रणव  मुखर्जी ।

 मेरे  मित्र  ने  जेसा कि  स्पष्ट  किया  है  कि  हम  बैंकिंग
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 कानूनों  के  बारे  में  एक  व्यापक  विधान  ला  रहे  हैं  जिससे  उपस्कर  पट्टे पर  सप्लाई  करने  अथवा

 किराया-खरीद  आधार  पर  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  हेतु  हम  सहायक  कम्पनियां  स्थापित  कर

 सकेंगे  ।  जब  हम  इन  सहायक  कंपनीयों  को  स्थापित  करने  का  अधिकार  मिल  जाएगा  तब  इन  सभी

 बातों  पर  चर्चा  की  जा  सकती  है  ।  हम  अभी  उन  पर  चर्चा  नहीं  करेंगे  क्योंकि  अभी  सहायक

 कम्पनियों  की  स्थापना  नहीं  हुई  है  हमने  उत्तर  में  कहा  है  कि  हमने  बैंकिंग  विनियमन  अधिनियम

 में  व्यापक  संशोधन  करने  हेतु  एक  विधेयक  प्रस्तुत  करने  की  अनुमति  मांगी  है  जिसके  द्वारा  हम  यह

 सब  कर  सकेंगे  ।  इस  समय  बेकिंग  विनियम  झधघिनियम  की  घारा  19  हमें  सहायक  कंपनी  की

 स्थापना  करने  की  अनुमति  नहीं  देती  है  ।

 श्री  मोहन  लाल  पटेल  :  आज  कल  बहुत  सी  कम्पनियां  सराफ  भर  बिताता  के  नाम

 बैंकों  के  समानान्तर  कार्य  कर  रही  है  ।  वे  जमा  राशियों  पर  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  की  अपेक्षा  भ्रामक

 ऊंची  दर  पर  ब्याज  दे  रही  है  ।  लोग  अपना  पैसा  उन्हीं  के  पास  जमा  कराते  हैं  ।  मैं  यह

 जानना  चाहता  हुं  कि  क्या  इन  समानान्तर  बेकिंग  कंपनियों  की  वजह  से  राष्ट्रीय  बैंकों  पर  प्रतिकूल

 प्रभाव  पड़ता  है  ।  यदि  हां  तो  इन  सराफों  और  वित्ञदाताश्रों  को  समाप्त  करने  पर  विचार  कर

 रही है  ।

 श्री  प्रणव  मुखर्जी :  ये  बैंकिंग  उद्योग  को  प्रभावित  करने  के  अतिरिक्त  ये  साधारण

 व्यक्तियों  के  जीवन  को  भी  प्रभावित  कर  रही  हैं  ।  बेईमान  संस्थानों  हारा  कुछ  साधारण  व्यक्तियों

 को  घोखा  दिया  जा  रहा  है  ।  हम  प्रस्तावित  व्यापक  संशोधन  द्वारा  इस  समस्या  के  कुछ  की

 को  हल  करने  का  प्रयास  कर  रहे  है  ।  परन्तु  इसके  साथ  ही  ag  याद  रखना  होगा  कि  इस  क्षेत्र  में

 थे  लोग  मौजुद  हैं  ।  मुक्के  इसमें  सन्देह  रहीं  कि  वे  सभी  प्रकार  के  संदिग्ध  उपाय  अपना  रही  मैं

 किसी  कम्पनी  विशेष  का  नाम  नहीं  लूंगा-अर्थात  वे  क्या  ब्याज-दर  देती  हैं  ।  जमाकर्ता

 शीघ्र  घन  कमाने  की  प्रवृति  के  शिकार  हो  जाते  हैं  जबकि  उन्हें  स्वयं  यह  बता  जाता  है  कि

 उन्हें  12  प्रतिशत  वैद्य  और  12  प्रतिशत  चोरी-छिपे  मिलेगा  ।  इसके  बहुत  से  लोग  शिकार  हो

 जाते

 aR  सोमनाथ  चटर्जी  ।  24  प्रतिशत  चोरी-छिपे  ।

 प्रणव  मैं  इसके  विस्तार  में नहीं  जाउंगा  ।  मापकों  अधिक  जानकरी  है  ।

 श्री  सोमनाथ  चार्जों  :  मुझे  उत्तर  ।  मैं  अनुपूरक  प्रश्न  पूछूंगा  ।

 श्री  प्रणव  मरीजों  :  मैंने  ऐसा  इसलिए  ser  कि  आप  इसके  विरुद्ध  dag  कर  रहे हैं  ।

 भी  सोमनाथ  चटर्जी  :  मुझे  इसमें  लाने  के  लिए  उनका  घन्यवाद  ।

 श्री  प्रणव  मुखर्जी  :  मैं  यह  कर  रहा  हूं  कि  हम  समस्या  को  हल  करने  का  प्रयास  कर  रहे

 गौर  हमें  इसकी  पुरी  जानकारी  है  ।

 श्री  झ्ोस्कर  फ़र्नान्डिस  :  बंगलौर  में  स्थानीय  मुख्य  कार्यालय  खोलने  कौ  हमारी  लम्बे

 समय  से  चली  भ  रही  मांग  को  स्वीकार  करने  के  लिए  हम  वित्त  मंत्री  जी  के  आभारी  हैं  ।  इसके

 यह  केवल  वित्त  पोषण  अथवा  किराया-खरीद  के  लिए  बैंकों  की  सहायक  कम्पनियां
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 बोलने  का  प्रश्न  नहीं  हैं  ।  यह  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  जहाँ  अघिक  धनराशि  जमा  की  जा  सकती

 अधिक  बेक  दिखाएं  खोलने  से  संबंधित  भी  है  att  प्राथमिकता  क्षेत्र  का  वित्त  पोषण  भी  करता

 इस  संबंध  में  मैं  सरकार  के  कार्यक्रम  के  बारे  में  जानना  चाहता  हूं  कि  ag  हम  आगामी  दो

 वर्षों  में  देश  भर  में  कितनी  शाखाएं  खोलेगी  ।

 श्री  लादने  पुजारी  :
 वर्ष  1969  में  gaia  राष्ट्रीयकरण  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  केवल

 1832  mam  थी  ।  अब  राष्ट्रीकरण  के  पश्चात  1981  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  20394

 शाखाएं  थीं  ।  हमारा  ग्रामीण  और  अहं-शहरी  क्षेत्रों  में  8000  शाखाएं  और  महानगरों  तथा  शहरी

 क्षेत्रों  में  2000  शाखाएं  खोलने  का  प्रस्ताव  है  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  ने  संदिग्ध  उन्हीं  के  शब्दों  का

 उद्घृत  कर  रहा  करने  वाले  कुछ  गेर-बेकिंग  वित्त  पोषण  संस्थानों  पर  नियंत्रण  रखने  हेतु

 प्रस्तावित  विधेयक  में  एक  उपबन्ध  सम्मिलित  करने  की  संभावना  का  उल्लेख  किया  है  ।  इस  देश  में

 aaa  बड़ा  प्रतिष्ठान  पश्चिम  बंगाल  का  है  जिसका  मामला  okay  बंगाल  सरकार
 हारा

 कार्यवाही  किए  जाने  के  पहचान  उच्चतम  न्यायालय  के  सामने  मी  आया  था  ।  उच्चतम  न्यायालय

 ने  केन्द्र  भारतीय  रिजवी  बैंक  और  राज्य  सरकार  से  इस  प्रतिष्ठान  के  विरुद्ध  कार्यवाही

 करने  का  अनुरोध  किया  था  ।  राज्य  सरकार  ने  उस  प्रतिष्ठान  से  संबंधित  व्यक्तिओं  के  विरुद्ध

 मुकदमे  चलाए  हैं  ।  केन्द्र  सरकार  ale  रिज  बेक  को  बार-बार  अनुरोध  करने  के  बावजूद  इन

 दोनों  एजेन्सियों  द्वारा  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  है  ।  उच्चतम  न्यायालय  की  सुनवाई  के  दोरान

 जो  एक  बात  उभर  कर  वह  यह  थी  कि  प्रारम्भिक  में  49%  ब्याज  दिया  जा  रहा  यद्यपि

 अभिलेखा  में  यह  12%  था  अर्थात  36%  कालेधन  में  att  यह  कि  1980  के  चुनावों  से  पूरव  इसे

 36%  तक  घटा  दिया  गया  क्योंकि  उन्होंने  इस  राजनीतिक  दल  के  कोष  में  अंगदान  किण

 था  |  कोई  भी  यह  कल्पना  कर  सकता  है  कि  लाभ  किसे  हुआ  था  ।  यह  सब  जानते  मैं

 यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  मामले  में  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  कि

 यता  और  समान  संगठनों  के  कार्यकलापों  को  नियंत्रित  करने  के  लिए  ate  छोटे  जमाकर्ताओं  को

 बचाया  इस  दिदा  में  केन्द्रीय  सरकार  का  रिवेंज  बेक  ने  क्या  किया  है  ।

 थ्री  प्रणव  मलर्ज्ी च्प्के  ।  माननीय  सदस्य  को  यह  भली  भांति  पता  है  कि  हमने  बया-क्या  कदम

 उठाये  हैं  क्योंकि  इस  मामले  पर  दूसरे  सदन  में  विस्तार  से  विचार-विमश  हुआ  TI— 7h  यह  पता

 नहीं  हैं  कि  क्या  यह  इस  सदन  में  हुआ  था  ।  पहले  तो  जहां  तक  सरकार  का  सम्बन्ध  भास्कर

 विभाग  पहले  ही  कार्यवाही  आरंभ  कर  चुका है
 |

 थ्रो  सोमनाथ  चटर्जी  :  वे  तो  दस्तावेजों  की  नकल  भर  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  प्रणब  मुखर्जी  :  क्योंकि  उनको  आपने  दस्तावेज  नवदीं  सौंपे  ।

 ait  सोमनाथ  चटर्जी  :  नहीं  ।

 थी  प्रणव  मुखर्जी  :  कृपया  तहें-विवके  में  न  पड़िये  ।  हमें  अनुमति  लेने  के  लिए  उच्चतम

 न्यायालय  जाना  पड़ा  था  अर्थात  यह  देखने  के  लिए  कि  हमारे  पास  प्राधिकार  है  ।  मैं  आपको  ब्योरा

 दे  सकता  हूं  ।  यदि  आप  चाहते  हैं  तो  आप  चर्चा  चलाइये  ।  मैं  ब्यौरा  प्रस्तुत  करूंगा  ।
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 केवल  इतना  ही  उनके  दस्तावेज  प्राप्त  करना  भी  कठिन  कार्य  था  ।  वे  हमें  पश्चिमी-बंगाल

 सरकार  से  प्राप्त  नहीं  हुए  थे  ।  हमें  अपने  लोगों  को  प्राधिकार  दिलाने  के  उच्चतम  न्यायालय

 है  अनुमति  मांगनी  पड़ी  थी  ।

 भी  सोमनाथ  चीजों  :  यह  सही  नहीं  है  ।  दुर्भाग्य से  उन्हें  सद्दी  सूचना  नहीं  दी  गई  है  ॥

 तो  फिर  मैं  दूंगा ।

 श्री  प्रणव  मुखर्जी  :  बहुत  थ्र्च्छा  आप  ले  जाइये  |  दूसरा  मुद्दा  यह  है  कि  मैंने  उप-सचिव

 के  पत्र  का  दिनांक  भर  संख्या  दी  जिसमें  कि  कम्पनी  के  स्वरूप  के  बारे  में  राज्य  प्रशासन  को

 लिखा  गया  ati  मैं  उस  पत्र  को  उद्घृत  करता  जब  उन्हें  सावधान  किया  गया  कि  हमें

 शिकायतें  मिल  रही  हैं--वास्तव  में  शिकायत  चौधरी  चरणसिंह  जी  को  मिली  थी  जो  कि  उस  समय

 faa  मंत्री  ye—atz  वित्त  मंत्रालय  से  किसी  ने  पश्चिम-बंगाल  सरकार  को  लिखा  था  कि  हमें

 इस  कम्पनी  के  बारे  शिकायतें  मिल  रही  हैं  ate  एक  अधिकारी
 ने  हमें  बताया--स्पष्टतया  निम्न

 स्तर  के  अधिकारी  नहीं  ईसमें  हमें  कुछ  भी  गलत  नहीं  लगा  कुछ  भी  अपराधिक  नहीं  हैं  ।

 यदि  माप  चाहते  हैं  तो  मैं  उस  पत्र  को  एक  प्रति  आपको  दे  दूंगा  भत चे  उस  पहलू  को  छोड़

 देना  चाहिए  ।  मैं  यह  उजागर  करना  चाहता  हूं  कि  हमने  कार्यवाही  आरम्भ  कर  दी  बेकिंग

 की  ओर  से  कार्यवाही  आरम्भ  की  जा  चुकी  है  भीर  आयकर  की  ओर  से  भी  की  जा  चूकी

 जहां  तक  संरक्षण  की  बात  मैं  क्या  संरक्षण  प्रदान  कर  सकता  हूं  ?  यदि  उन्होंने  कर  बचाने  की

 हैं  तो  मैं  उन्हें  दण्डित  कर  सकता  यदि  उन्होंने  विधि  की  अवज्ञा  है  तो  भी  मैं  उन्हें  दण्डित  कर

 सकता  हुं  ।  परन्तु  लोग  यदि  रुपया  जमा  कराते  हैं  और  वह  ऐसी  कम्पनियों  से  वापस  नहीं  मिलता

 है  और  वे  यह  सोचते  हैं  कि  सरकार  खनको  सहायता  करेगी  तो  वह  स्थिति  हमें  स्वीकार

 नहीं  है  ।

 चावल  का  निर्यात

 *393.  थी  सुधार  शिरि  :

 भी  नवील  वाणी  :  क्या  वाणिज्य  मंत्रो  निम्नलिखित  जाप  कारी  दर्शाने  वाला

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कपा  करेंगे  कि

 (a)  भारत  से  1980-81,  1981-82  और  1982-83  के  वर्षों  के  दौरान  कुल  कितनी

 मात्रा  में  चावल  का  निर्यात  किया  गया  और  किन-किन  देशों  को  किया

 उपरोक्त  अवधि  के  दौरान  कुल  कितनी  मात्रा  में  चावल  का  उत्पादन

 बरीशा

 जब  कि  देश  में  खाद्यान्न  कौ  कमी  है  तो  चावल  का  निर्यात  करने  की  कया  सम्भावना

 भोर

 क्या  सरकार  का  विचार  as  1983-84  के  दौरान  भी  चावल  का  निर्यात  करने  का

 यदि  तो  कितना  ?
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 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्रीमती
 रास  दुलारी  :  से  एक  विवरण

 सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 निर्यातित  चावल  बासमती  तथा  गेर-लालपति  7
 ba  र-बासमती  al  नों  की  कुल  मात्रा  निम्नलिखित

 है

 आंकड़े  अनन्तिम हैं
 ।--

 ag  गन्तव्य  स्थल
 a  A  es  नाना  Se

 मात्रा  मे
 ०

 1980-81  6.87  सोवियत

 1981-82  8.54  यू०  ए०

 1982-83  4.70  सऊदी  ईरान  भारी

 चावल  के  कुल  उत्पादन  मौके  नीचे  दिए  जाते  हैं

 वर्ष  उत्पादन  मे  ०
 a  oe  ce  ~

 1979-80  42.33

 1980-81  53.63.

 1981-82  53.59

 तथा  1983-84  के  लिए  निर्यात  नीति  तैयार  की  जा  रद्दी  है  ।

 श्री  सुधीर  गिरि  :  कृपया  प्रश्न  के  भाग  को  जिसमें  निम्नांकित  बात  कही

 गई  है  :--

 कि  देश  में  खाद्यान्न  को  कमी है  तो  चावल  का  निर्यात  करने  की  क्या

 सम्भावना  है  4.0

 वे  कह  चुके  हैं  उनका  कहना  है  कि  1983-84  के  लिए  चावल  निर्यात  की  नीति  तेयार  की  जा

 रही  है  ।  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  हम  अमरीका  भर  आस्ट्रेलिया  से  1981-82

 और  1982-83  के  दौरान  लगभग  0.0  लाख  टन  गेहूं  का  आयात  कर  चुके  हैं  जो  कि  स्वयं  हमारे

 देश  में  विद्यमान  मुल्यों  से  अधिक  पर  खरीदा  गया  था  ।  इससे  हमारे  देश  में  खाद्यान्नों  को

 कमी  सिद्ध  होती  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  मैं  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  जहां  तक

 खाद्यान्नों  के  आयात-निर्यात  का  सम्बन्ध  ऐसी  गलत  और  बाल  की  खाल  निकालने  वाली  नीति

 को
 अपना  ने

 कौर  अनुसरण  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  तथा  पूरी  विभाग  के  dal  विश्वनाथ  प्रताप  :  जहां  तक  क्ष  1983-84
 का  संबंध  यह  निर्णय  लिया  गया  है  कि  हम  गर-रामती  चावल  का  निर्यात  नहीं  करेंगे  और

 नयी  फसल  के  आने  पर  उसकी  उपलब्धता  को  कुट  कर  वर्ष  के  मध्य  में
 इसकी

 समीक्षा
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 इस  संबंघ  में  सारे  भय  पूर्णतया  aga  हैं  ।  जहा ंत  क  बासमती  का  संबंध  उसका  अधिक

 उपभोग  नहीं  होता  है  भर  उसके  निर्यात  की  अनुमति  होगी  ।

 थ्री  सुघीर  गिरि  :  मंत्री  महोदय  का  कहना है  कि  वे  इस  वर्ष  निर्यात  नहीं  करेंगे  ।  मैं

 मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  सुखे  के  कारण

 पश्चिम  मध्य  भास्कर  गुजरात  ओर

 राजस्थान  इन  सभी  राज्यों  में  खाद्यान्नों  को  भारी  कमी  है  तो  बया  वे  खाद्यान्नों  अम  बाहर  आयात

 कर  रहे  हैं  ?

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  ।  मुख्य  प्रश्न  चावल  के  आयात  सम्बद्ध  है  ।  परन्तु  यदि  सुखे

 की  परिस्थितियां  और  पन्थ  अभाव  हमें  बाध्य  करते  हैं  तो  निश्चय  ही  जनता  की  आवश्यकताओं

 को  पूरा  करने  के  लिए  और  जनसंख्या  को  भोजन  जुटाने  के  लिए  यदि  ऐसी  कोई  आवश्यकता  पड़ती

 है  तो  हमें  उसे  पुरा  करना  द्वारा  ॥

 श्री  ए०  के०  बालन  :  चूकि  हमारा  उत्पादन  बढ़  रहा  इसलिए  हमारा  देश  रूस  शरीर

 कुछ  अरब  देशों  को  चावल  का  निर्यात  करने  की  स्थिति  में  है  ।  इस  संबंध  मुझे  एक  पूरक

 प्रदान  पूछना  है  ।  क्या  सरकार  को  पता  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  केरल  को  पर्याप्त  चावल  नहीं  दिया

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्रीमान  पंडित  यह  संगत  प्रश्न  wet  है  ।

 भी  Go  नोलालोहिधादसन  नाडार  ;  उत्तर  से  ag  स्पष्ट  है  कि  हमारे  यहां  चावल  का  अधिक

 उत्पादन  हो  रहा  परन्तु  हमें  चावल  नहीं  दिया  जाता  है  ।  इस  प्रदान  पर  यज़दां  पहले  भी  विचार

 किया  जा  चुका  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :  श्रीमान  पंडित  इसकी  अनुमति  नहीं  है  ।

 भी  हद  नोलालोहियादसन  नाडार  :  मैंने  एक  पत्र  उनको  भी  लिखा  हम  च।वल  की  मांग
 करते  रहे

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  पंडित  कृपया  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  नाडार  मैं  आपसे  कई  बार  यह  निवेदन  कर  चुका  हूं
 कि  आप

 सदन  में  इस  प्रकार  न  चिल लायें  ।  जो  पंडित  जी  ?

 एक  rata  मंत्री  महोदय  को  इसको  बड़ी  चिन्ता  है  ।

 थ्री vo  न  (| pay चाव था
 गोह्थादसन

 सरकार TLVEN  उनका  कहना  है  कि  aa  एक  अन्य  प्रश्न  के  रूप  में  .

 उठाया  जाए  |
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 मध्यक  महोदय  ।  क्या  आप  नियमों  को  जानते  हैं  ?  उनसे  नियम  पढ़कर  आने  के

 लिए  कहिए  ।

 )

 जी  श्री  पंडित  जी  ।  श्रीमन्‌  बालन  जी  बैठ  जाइए  |

 मध्यक  महोदय
 :

 यह  बहुत  गलत  बात  है  ।

 डा०  वसन्त  कुमार  पंडित :  क्या  मंत्री  महोदय  सदन  को  बतायेंगे  कि  क्या  बासमती  का

 निर्वात  करते  समय  हाल  ही  में  कुछ  ऐसे  दृष्टान्त  सामने  आए  हैं  जबकि  बासमती  को  परिमल  के

 साथ  मिला  दिया  गया  हो  तथा  क्या  आयातक  देशों  से  इसकी  शिकायतें  मिली  हैं  ?  चावल  की  वे

 कौन  सी  किस्में  हैं  जिन्हें  गेर-बासमती  किस्मों  में  गिना  जाता  है  और  क्या  सरकार  परिमल  का

 मिश्रण  बन्द  जिसकी  कि  हाल  ही  में  किस्मों  के  आपस  में  मिश्रण  के  व्यवसाय  के  चल

 पड़ने  के  ऊंची  हो  गई  हैं  ?

 श्री  सौदा  मप्र वाल  :  यह  तो  सरकार  का  एक  सुचित्रा  रित  निर्णय  है  ।

 थी  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  जहां  तक  अन्य  घटिया  किस्मों  को  मिलाने  का  सम्बन्ध

 जब  कभी  भी  यह  हमारे  नोटिस  में  आया  हम  उस  पर  पहले  हो  कार्यवाही  कर  चुके  हैं  ।

 जहां  तक  परिमल  की  इसकी  एक  विशिष्ट  किस्म  उपलब्ध  परन्तु  1983  में

 बासमती  के  निर्यात की  ही  अनुमति  दी  जा  रही  है  ।  गेर-बासमती  किस्म  की  अनुमति  कतई  नहीं  दी

 जा  रही  है  ।  हम  एक  छमाही  समीक्षा  करेंगे  कौर  केवल  तभी  चावल  की  अन्य  किस्मों  के  निर्यात

 की  अनुमति  दी  जा  सकेगी  ।  यहां  तक  कि  बासमती  के  मामले  में  भी  उत्पादन  बढ़  रहा  है  ।

 1979-80  में  यह  420  लाख  टन  था  ।  मैं  दशमलव  को  केवल  पूर्ण  संख्याएं  ही  पढ़कर

 सुना  रहा  1980-81  में  530  लाख  टन  का  उत्पादन  हुआ  था  और  1981-82  में  भी

 530  लाख  टन  का  ।  इसके  चावल  का  कुल  निर्यात  घट  गया है  और  इस  वर्ष  तो  बासमती

 का  निर्यात  भी  भागे  से  कम  हो  गया  av  1981-82  में  31  लाख  टन  से  घटकर  इस  ag

 12.30  लाख  टन  रह  गया  है  ।  यह  एक  मामुली  सा  अंश है  ।

 श्री  Go  नीला  लोहिधादसन  नाडार  :  मंत्री  महोदय  के  उत्तर  से  यह  स्पष्ट  है  कि  बासमती

 चाबल  उपलब्ध  है  ओर  वह  दूसरे  देशों  को  निर्यात  कर  रहे  हैं  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या

 वह  खाद्य  मंत्री  महोदय  से  कुछ  सलाह-मशविरा  करेंगे  और  ag  केरल  के  लिए  कुछ  बासमती  चावल

 आबंटित  कर  सकेंगे  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रश्न  यहां  संगत  नहीं है  ।  श्री  कुरियन  जी  |

 थी  go  नोला  लोहिथादसन  नाडार  :  केरल  SEG
 ote
 नन  को  मांग  कर  रहा  लोग  चावल

 के  लिए  चिल्ला  रहे  हैं  ।
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 ्य  महोदय :  यह  उसका  उत्तर  नहीं  यह  कोई  प्रश्न  पूछने  का  ढंग  नहीं

 थ्री  हरीश  कुमार  गंगवार  :  वह  पूछ  रहे
 °°

 अध्यक्ष  महोदय  s  श्री  गंगवार  आप  उनके  वकील  हैं  ?  आप  अनावश्यक  रूप  से

 कयों  कर  रहे  हैं
 ?

 मुझे  अपने  काम  का  पता  है
 ।  यह  तो  एक  असंगत  sea  है  ।  यह  कतई

 wana  है  |  (zazara)

 अध्यक्ष  महोदय  ।  मैं  अनुमति  नहीं  दूंगा  ।  श्री  कुरियन  ।

 झष्यक्ष  महोदय  :  भाप  मुझे  एक  अन्य  प्रश्न  दीजिए  ।  कोई  संगत  प्रदन  कीजिए  और  मैं

 अनुमति  दे  दूंगा  ।

 श्री  ए०  के०  बालन  :  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  उत्तर  देने  में  अवम  इसीलिए  तो  हम

 वाणिज्य  मंत्री  महोदय  से  पुछ  रहे  हैं  ।

 oft  नीला  लोहिथादसन  नाडार  :  मैंने  उन्हें  एक  पत्र  भी  लिखा  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  नियमों  को  पढ़ते  नहीं  हैं  ।  भाप  तैयारी  किए  बिना  आते  हैं  ।  भाप

 नाहक  इसे  उठाते हैं  |

 अ्रच्यक्ष  महोदय  :  यह  क्या  है  ?  आप  सभा  में  क्यों  चिल्ला  रहे  हैं  ?  क्या  ag  कोई  तरीका

 है  ?  शिष्टाचार  कहां  गया  ?  श्रीमान  बालन  जी  आप  तो  युवा  हैं  ।  आपको  तो  कुछ  शिष्टाचार  भी

 सीखना  चाहिए  ।  आज  इसी  विषय  पर  इस  सदन  में  बहस  हो  रही  है  ।  क्या  आप  इसे  अनुभव  नहीं

 करते  ag  माननीय  सदस्य  क्या  कह  रहे  हैं
 ?  श्री  कुरियन  जी  ।

 mea  ठीक  चालू  रखिए  ।  इसकी  अनुमति  नहीं  है  ।

 Sto  पौधे  कुरियन  :  भीषण  सुखे  को  स्थिति  से  गुजर  रहा  है  ।  वास्तव  में  चावल

 के  उत्पादन  में  गिरावट  og  है  केरल  तथा  अन्य  राज्यों  से  अधिक  से  अधिक  चावल  की  मांग  की

 जा  war  है  ।  इस  विशेष  स्थिति  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि
 जब  इस  देश  में

 चावल  की  कमी  तो  क्या  धाप  चावल  निर्यात  नहीं  करेंगे  ?

 बचपन  महोदय  :  पह  निर्यात  का  प्रदान  नहीं  बल्कि  ag  साधारण
 अयेंव्यवस्था

 का

 प्रधान है  ।

 श्री  go  नोलालोहिपादसन  नाडार  :  मैं  भी  इस  प्रश्न  का  सेन  करता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  उन्होंने  एक  प्रत  निर्यात  की  संभावना  के  बारे  में  पूछा  है  व्  संगत
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 प्रश्न है  ।  संगत  प्रश्नों  में  कोई  आपत्ति  नहीं  करता  मैं  केवल  असंगत  प्रश्नों  पर  आपत्ति

 करता  हुं  ।

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  माननीय  सदस्य  ने  कमी  के  ्  में  निर्यात  के  बारे  में

 अपनी  चिन्ता  व्यक्त  की  है  ।

 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हमने  गेर  बासमती  चावल  के  निर्यात  को  बन्द  कर  दिया

 है  |  मुझे  यह  बताया  गया  है  कि  परमल  चावल  के  निर्यात  को  भी  रोक  दिया  गया  है  ।  पिछले  ag

 चावल  के  कुल  535.9  लाख  मीटरी  टन  के  कुल  चावल  उत्पादन  में  से  10.3  लाख  मीटरी  टन

 बासमती  चावल  का  निर्यात  किया  गया  था  ।  बस  इतना  ही  निर्यात  किया  गया  था  ।  ag  गरीब

 व्यक्ति  का  भोजन  नहीं  है  ।  यह  एक  महंगा  भोजन  है

 धन्य  महोदय :  इससे  भी  अधिक  धन  प्राप्त  होता  है  ।  आप  इस  बात  को  क्यों  नहीं

 बताते  हो  ?

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  इसके  साथ  हो  हम  उसकी  पुनरीक्षा  भी  कर  रहे  हैं  ।  यदि

 स्थिति  इतनी  खराब  है  कि  निर्यात  करना  उचित  नहीं  है  तब  हम  निश्चय  ही  कोई  facia  लेंगे  ।

 लेकिन  इस  समय  यह  aaa  नहीं  है  ।

 प्रो ०  पौधे  कुरियन :  वास्तव  में  केरल  में  उच्च  मध्यम  aa  बासमती  चावल  का

 उपभोग  कर  सकता  है  ।  अतः  बासमती  चावल  के  निर्यात  को  रोकिए  और  इसको  केरल  को  भेजिए

 मैं  आपको  इस  बात  की  गारंटी  दे  सकता  हूं  कि  उस  चावल  को  खरीदने  को  हम  तैयार  हैं  ।

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  तीन  यह  कायवा।ह्दी  करने  के  लिए  एक  सुझाव  है  ।  मैंने  इसको

 नोट  कर  लिया  है  ।

 प्रो ०  ag  दष्डवते  :  मंत्री  महोदय  ने  प्रश्न  के  भाग  तयबा  का  उत्तर  देते  हुए  यह

 बताया  है  कि  वर्ष  1983-84  के  लिए  निर्यात  नीति  तेयार  की  जा  रही  मैं  यह  जानना

 चाहता  हूँ  कि  क्या  यह  बात  सच  नहीं  है  कि  भारत  सरकार  आयात  तथा  निर्यात  दोनों  के  ही  सम्बन्ध

 में  अपनी  निति  तैयार  कर  रही  है  तो  इसमें  कुछ  विरोधाभास  है  ।  उदाहरण  के  तौर  पर  जब  हमने

 आपकी  अनुमति  से  इस  सदन  में  गेहूँ  के  आयात  के  प्रश्न  पर  चर्चा  को  तब  उन्होंने  यह  कहा

 था  कि  देश  में  रिकार्ड  उत्पादन  हुआ  है  ।  इसके  साथ  ही  हमें  रिका  आयात  करना  था  ।

 यह  एक  नये  प्रकार  की  अथेंव्यवस्था  है  जिसे  आप  भी  नहीं  समझ  पायेंगे  यही  बात  कमी  होने  पर

 भी  निर्यात  करने  के  सन्दर्भ  में  है  ।  बया  आप  इन  असंगतियों  को  दूर  करेंगे  और  हमेशा  के  लिए

 यह  निर्णय  करेंगे  कि  यदि  हमारे  यहां  रिका  उत्पादन  होता  है  तो  हम  आयात  नहीं  करेंगे  ओर

 जब  हमारे  यहां  कमी  होगी  तो  हम  निर्यात  नहीं  करेंगे  ?

 झष्यक्ष  महोदय  :  जब  रिका  उत्पादन  क्या  तब  कमी  नहीं  होगी  ?  रिको  उत्पादन

 एक  थलग  बात  है  भर  कमीं  होना  एक  अन्य  बात  है  ।  यदि  आप  इस  ata  को  समझ  सकते  तो

 फिर  इस  बात  को  क्यों  पुछते  हैं  ?  आप  भी  ag  जानते  हैं  कि  बासमती  चावल  अधिक  राजस्व  प्राप्त

 किया  जा  सकता  है  ।
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 प्रो०  way  मंत्री  जी  को  इस  सम्बन्धी  में  कोई  आश्वासन  देना  दादर  ।

 i

 sit  विश्वनाथ  sata  fag  :  माननीय  सदस्य  ने  यह  पूछा  है  कि  क्या  हम  परस्पर
 विरोधी

 गो  को  दूर  करेंगे  ।  हम  न  केवल  निति  के  सम्बन्ध  में  '  ही  परस्पर  विरोधी  बातों  को  दूर
 ्

 गार

 लक  माननीय  सदस्य  के  मन  की  परस्पर  विरोधों  बातों  को  निश्चय  gt  दूर  करेंगे  ।

 se  वच्ड बते  :  भाप  मेरे  मन  की  परस्पर  विरोधी  बातों  को  zz  कर  सकते

 a  wean  महोदय  :  श्री  गुलशेर  अहमद  ।  प्रश्न  संख्या  394.  ag  मैं  कर  सकता  हूं
 ह

 )

 ा

 प्रत्यक्ष  महोवय :
 नाडार  यदि  आप  घेरे  और

 दा तति  से  काम
 लें  तो  मैं  आपकी

 बात
 को

 ब अधिक  सुन  सकता  हूं  उसके  लिए  अधिक  जबाबदेह  हो  सकता हूं
 ।
 मैं  आप  से  निवेदन

 कोताह
 कि  आप  दाँत  रहिए

 |

 थ  थ
 ्

 2
 wt  ए  नौलालोहियादसन  नाडार  :  उस  fea  चर्चा  पैरों  नहीं  हो  पाई

 संतरो  थो
 बाहर  चले

 गए
 थे

 ।
 हमें  पूरा  उत्तर  देने  के  बजाय

 **

 ह
 अध्यक्ष  महोदय :  मैंने  आपको  यहां  पर  पूरी  चर्चा  करने  की  अनुमति  दो  है  ।  आप  चिल्ला

 ः
 क्यों  रहे  मेरे

 कान
 पूरी  तरह  से  ठीक  मैं  पूरी  तरह से  ठीक  सुनता हूं  ।  यदि  आप

 तो  मैं  आपकी  बात  अधिक  सुन  सकता हुं  ।
 मैंने  एक  चर्चा  करने  को  अनुमति दी  ।

 we  में  उसी  विषय  पर  चर्चा  हो  रही  है  ।  आज  उसी  विषय  पर चर्चा  की  जा
 रही  है

 ।
 एक  नेता

 .
 के

 रुप  में  शाप  उस
 पर

 अपने  विचार  व्यक्त
 कर  सकते  हैं  ।

 थ
 te  दण्ड

 वो
 ।  आप  उनको  यह  निदेश  दे  सकते  हैं  कि  इसको

 ae
 उठाया

 mt
 क्

 wae  |
 :  क्या  यह  उचित  है

 ?

 थी  गुलवर

 क

 अ

 थि
 क् _

 दीपक  में  कमी  करके  कारों  का  धभ्रायात  करने  फा  प्रस्ताव

 #394.  श्री  गुलशन  क्या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  बहू  सच  है  कि  हाल  ही  में  सरकार  ने  रंगीन  टेलीविजन  सेटों  के  अ

 ms

 कमी  करके  उदार  बनाने  की  एक  योजना  शुरू की
 यात

 को

 क्या  टेलीविजन  सेटों  के  मामले  में  दी  गई  छुट  की  तरह
 शुल्क व

 म  करके घर
 fans PS  ie  बना  कर  नई  चली  हुई  कारों  के  आयात  की  अन  =  —

 a  दन  को
 विचार

 are

 यदि  हों
 तो  तत्संबंधी

 ब्यौरा
 क्या है

 9

 क
 विन ी
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 —

 वित्त  मंत्रो  प्रणव  दिनांक  11.10.82  के  आयात  व्यापार  तनि

 हादसा  do  29/82  के  11.10.1982  से  4.12.1982  के  निबंधित  सा ou

 लाइसेंस  के  अधीन  रंगीन  टो  ०वी०  सेटों  के  आयात  को  इजाजत  दी  गई  थी  ।  इन  आयातों  पर

 उपग्रहीय  सी  माशूक  टेरिफ  अधिनियम  1975  के  अधोन  निर्धारित  मुल्यानुसार

 190.375%  की  सांविधिक  दर  से  लगाया  गया  था  ।

 वाणिज्य  मंत्रालय  के  अधीन  मुख्य  आघात  तथा  निर्वात  द्वारा  1983-84

 _  की  भायात  नीति  बनाई  जा  रही  पुरानी  कारों  की  प्रत्तावित  आयात  नीति
 रे  में

 सभी  कोई  ब्यौरा  नहीं  दिया  जा  ।  पुरानी  कारों  के  आयात  पर  सीमा  wen  घटाने  का

 कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  पास  महीं  है  ।

 उपयुक्त  के  उत्तर  को  देखते  यह  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 थी  gate  अहमद :  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  वर्ष  1980  से  1983
 ह

 ग्र  भाषी  में  छोटी  कारों  के  weal  में  दो  गनी  वृद्धि  हुई  है  और  दस  तथ्य  को  ध्यान

 रखते  हुए  कि  ये  छोटी  कारें  बाजार  में  आसानी  से  उपलब्ध  नहीं  हो  पाती  हैं  कभी-कभी  लोगों  क

 पांच  अथवा  छः  वर्षों  तक  का  इंतजार  करना  पड़ता  है  कौर  इस  तथ्य  को  मी  ध्यान  में  रखते  हुए

 द

 कि  सरकार  कुछ  घन  अजित  जैसाकि  टेलीविजन  के  मामले  में  हुआ  जिसमें

 sl लगभग  60  करोड़  रुपये  अजित  किये  यदि  यह  प्रस्ताव  नियंत्रक  द्वारा  लाया  जाता  है  तो  क

 a
 सरकार  इस  प्रस्ताव  पर  सहानुभूतिपूर्वक  विचार  करेगी  ae  पुरानी  तथा  नई  कारों  को  झा  यात

 करने
 के  लिए  नियंत्रक  निर्वात  तथा  ata  के  प्रस्ताव  को  स्वीकार  करेगी  ?

 श्री  प्रणव  est:  मुझे  इसमें  सन्देह  मेरा  उत्तर  नहीं में  te
 क्

 meat  महोदय :  जी  दूसरा  प्रश्न  ।  द

 द
 थी  गुलशेर  नहीं

 a

 श्री  सत्य साधन  चक्रवातों  :  महोदय  मंत्री  जी  ने  मूल  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  ह  ।  arg

 नीति  तयार  कर  रहे  लेकिन  प्रश्न  नई  अथवा  पुरानी  कारों  के  आयात  करने  से  सम्बन्धित

 क
 जसा  कि  मापकों  याद  होगा  रंगीन  टेलीविजन  के  मामले  मैंने  यह  बताया  था  कि  हमा

 ्  विशेषज्ञों  ने  पहले  हो  यह  घोषित  कर  दिया  है  कि  वे  रंगीन  टेलीविजन  का  उत्पादन  करने  को

 स्थिति  में  हैं  यद्यपि  व्यक्तिगत  रूप  मैं  इसके  खिलाफ  हूं  मेरे  पात  कोई  टेलीवीजन  सेट  नहीं  है  लेकिन

 हमारे  देवा  में  रंगीन  टेलीविजन  की  उत्पादन  क्षमता  होने  के  बावजूद  भारत  सरकार  ने  रंगीन

 टेलीविजन  के  आपात  करने  की  प्रयुक्ति  दी  जिससे  हमारे  देशी  प्रयासों  को  हानि  हुई  ।  उसी  रूप  में

 सरकार  अब  भी  नीति  तथार  कर  रही  है  |  क्या  अपने  दृढ़  कथन  का  अनुसरण  करते  हुए  सरकार  बजट

 में  आत्म-निरभर  बनने  के  बारे  में  घोषणा  करेगी  कि  हमें  आत्म-निरभर  बनना  होगा  ।  सरकार

 fi वेदी  कार  के  आयात  की  अनुमति  नहीं  होगी  जिसका  हमारे  अपने  उत्पादन  पर  प्रतिकूल
 प्रभाव

 क क्  इता  है  ?  ्

 Oo Oo झब् यक्ष  महोदय :  मेरे विचार
 से  उन्होंने  भो  यही  कहा है

 ब  थ
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 axcr¥  >  मौखिक  उत्तर

 द  oe a
 —  न थ इ

 ott  सत्य साधन  चक्रवर्ती  :  उन  होंने  ऐसा  नहीं  कहा

 भी  प्रणव  मुखर्जी :
 मेर  मित्र  ने  अनुपूरक  sea  के  उत्तर  को  नहीं  समझा

 है  waar मैं

 उनको  स्पष्ट  करने  में  असमथ  हूँ  मैं  उनकी
 बात  को  मच्छी  तरह  से

 समझने
 में  cot

 हू _

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार  से  इससे  आपको  उनको  समझाने  में  आसानों  होगी  ।
 द

 थ्रो  प्रणव  मसलो  वास्तव  में  माज  भी  आयात  करने  की  अनुमति  है  ।  लेकिन

 अत्यघिक  शुल्क  दरों  को  लागू  करके  हमने  इसको  सीमित  किया  है  ।  माननीय  सदस्य  इस  बात  को

 ः  भली  भांति  जानते  हैं  यदि  यह  जानने  के
 इच्छुक  है  तो  मैं  उनको  आंकडे  दे  सकता  लेकिन  मेरे

 विचार  से  वह  ससे  पूरी  तरह  से  परिचित  हैं  ।  हम  उस
 नीति  को  जारी  रख

 रहे  हैं
 ।

 पुराने-रंगीन  क
 टेलौवोजन  के  sara  के  सम्बन्ध  मैं  माननीय  सदस्य  की  को  दूर  करना  चाहता  हूं
 कि  देशी  उद्योग  को  हानि  पहुंचाने  के  बारे  में  हमने  यह  कामना  की  है  ।  यह  बत  सही  नहीं

 केवल  एक  fare  अवधि  के  लिए  ही  रंगीन  टेलीवीजन  के  प्रख्यात  की  अनुमति  दी  गई  थी  ।

 उत्तर  में  मैंने  तारीखे  भी  बताई  हैं  ।

 थी  सत्य साधन  चक्रों  ।  एशियाड  के  दौरान  |
 ह

 श्री  प्रणव  मर्जों  11-10-82 से  4-12-82  तक  लगभग  62000  सेटों  का  आयात  किया

 गया  था  |  उसमें  भी  लगभग  60,000  सेटों  को  दिया  दिया  गया  था  और  इससे  हमें  50  कर

 रुपये  से  कुछ  अधिक  संਂ  मा  शुल्क  प्राप्त  है  ।  उसके  पश्चात  उस  आयात  को  रोक  दिया  गया  re  |

 हमने  न  केवल  तेयार  सेट  का  ही  निर्यात  किया  है  ।  जेसा  कि  माननीय  सदस्य  अच्छी  तरह  से  जानते

 ह  हैं  हमने  एक  सरकारी  क्षेत्र  के  संस्थान  को  किट  को  आयात  करने  की  अनुमति  दी  थो  ताव क

 _  स्थानीय  तथा  देशी  निर्माताओं  को  किसी  शुल्क  के  भुगतान  किये  बिना  आयातित  किट

 का लाभ  प्राप्त  हो  लगभग  90,000  किट  का  आयात  किया  गया  था  भ

 ्

 में  4“  ,000  सेटों  का  निर्माण  किया  गया  था  |

 :

 थी  सत्य सा घन  चक्रबर्ती  :  पहली  बार  वह  WA  थोड़ा  सा  आश्वस्त  कर  सके  हैं  ।
 aa

 cai  तरह
 से

 a inne  HT
 eat  महोदय :  मेरे  विचार  में  वह  आपको  दूसरे  प्रयास

 पस  GUS@  स

 ह् sit  के ०  :  उन  पुरानी  कारों  की  संख्या
 क्या  हैं जिन्हें  crane mT  शुल्क  में  कटौती

 करके

 ह

 इनायात  करने  की  अनुमति  दी  गई

 ण

 a  प्रणव  मिर्ज़ा  :  व्यक्तिगत  मामलों  में  आवेदन पत्रों  के  ब्यौरे  देना  मेरे  लिए  संभव

 नहीं
 है

 झच्यक्ष  महोदय :
 अगला

 नभ

 छानी
 वीरवार  ।

 श्री  ए  राब  सर  ड्  पस  पर  मैं  एक  अनुपूरक  प्रश्न  पूछना  चाहता  हँ
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 25  1983
 meat  के  मौलिक

 gaz

 मा

 great  भदोही  :  मैंने  अगला  प्रदान  ले  लिया  है  ।

 =  श्री  रतन सिह  राजद  :  आप  केवल  दायों  तथा  बाईं  ओर  हो a iad  आपकों

 अपने  सामने  मी  देखना  चाहिए  ।  अब  दोनों  ही  वहां  मौजूद हैं  ।.  oes

 अध्यक्ष  भोज्य  :  कभी  आप  नजर  भा  जाते  कभी  कोई  भर  नजर
 जाता  बह

 शो  चलता
 दी  रहता  है  |

 ी

 पक  थी  रतरसिहू  राजद
 :

 या  तो  आप  मामूल  सुधा  रकाबी
 हैं  अथवा

 रूढ़िब्राबी हैं हैं
 eit-wait

 मघ्य

 लाग

 ail  है

 थ  a

 is
 areca  की  निर्वात  निष्पादन  के  वारे  में  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्दा  ate  का  लेव  >

 496.0
 शो  >

 ी

 et  रामप्रसाद  अहिरवार  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 क

 ह
 ष्पा =  क्या  सरकार  को  इन  प्रेस  समाचारों  को  जानकारी  है  कि  भारत  के  निर्यात नि

 औद्योगिक  उत्पादन  को  धीमी  गति  से  अप्रसन्न  होने  के  कारण  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष

 |  ह  कर्मचारियों  के  सेवाकाल  में  वुद्धि  करने  ताकि  faa  के  छुप  में  200  करोड़  रुपये  द

 aa Tt
 को  टाला  जा  सके  तथा  द्वारा  ऋण  को  सुविधा  कम  करने  जेसे  कुछ  वित्तीय

 प्रतिबंधों
 की  सलाद  दीं

 >
 तत्संबंधी  तथ्य  ear  मौर

 व

 (7)  क्या  सरकार  दोनों  कदम  उठाएगी
 ?

 क  -

 वित्त  मंत्री  (sit  प्रणव  :
 जैसा  कि  प्रदान  के  माग  में  संकेत  किया  गया

 परन्तु  isétq  मुद्रा  कोष  द्वारा  इस  प्रकार  के  कोई  सुभाव  नहीं  दिए  गए  मी  कनिक

 थि भोर  ये  सवाल  ही  नहीं  होते  ।

 थी  सुरजभान :  मेरे  प्रश्न  का  ओपनिंग  सेंटेंस  ag  क्या  सरकार  को  प्रस  को

 जानकारी  है  ।  इन्होंने  इसको  डिनाय  नहीं  fear  है--माना  भी  vet  है  ।  प्रेस  रिपोर्टें  देखो  भी  है  a
 द
 लि नहीं  देखी  यह  जानकारी  नहीं  है  ।  मैं  28  जनवरी  के  बारे  में  बताना  चाहता  हूं  ।

 क  मेरे  प्रश्न  में  चार  चोरों  का  जिक्र  है--निर्षातों  का  निष्पादन  औद्योगिक  उत्पादन  में

 केन्द्रीय  सरकारों  कर्मचारियों  के  कार्यकाल  में  वृद्धि  तथा  बेक  को  उधार  सुविधाओं  में  सक्ती

 जाना  |

 _
 मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सही  नहीं  है  कि  हमारा  एसपी

 es gps
 का

 2.2  परम

 गाडी

 गऊ

 शदर

 पक  रहा  गया  है  ।  क्या  यह  भी  सहीं  है

 एक्सपो के
 के

 मामले
 में

 1960  में  बीवी  में
 नंबर  पर  वे  और  ore  हमारी

 द  ots

 द
 | ह  i  ह



 Oo

 eee
 सिलाना बाया

 ह
 हाउस  में  भी  माना  कि  हमारा  इडस्ट्रीज  प्रोडक्शन  घट  गया  है  ।  गवर्नमेंट  इज

 ्  द  एक्सटेंशन  बंद  कर  दिया  है  और  बेक  afer  फेसेलिटी  बंद  हो  गई  हैं  ।  am

 558.0

 मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूँ  जेसा  कि  बताया  गया  है  कि  झाई ०  एम०  Whe  कों

 कोई  कंडी दान  नहीं  कोई  गाइड  लाइंस  नहीं  हैं  तो  कया  मजदूरों  गरीब  आदमियों  को

 जो  बैंको  से  लोन  मिलना  बंद  कर  दिया  गया  है  उसको  दुबारा  शुरू  किया  जायेगा  |

 थ्री  प्रणव  मर्जों  मुक्त  लगता  है  कि  मैं  माननीय  सदस्य  का  प्रश्न  समझ  नहीं  प

 dar  कि  मैं  समझ  पाया  हूं  उन्होंने  कुछ  प्रेस  रिपोटर्स  का  उल्लेख  किया  है  जिनके  नाम  तथा  fa

 .  ब्यौरे  नहीं  दिये  मत  इस  पर  टिप्पणी  देना  सम्भव  नहीं  है  जब  तक  कि  वे  समाचार  पत्र  अथवा

 पत्रिका  का  नाम  नहीं  लेते  तथा  यह  नहीं  बताते  कि  यह  क्सी-तारीख  को  छपा

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  करंट

 sit  प्रणव  मुखर्जी  :  प्रश्न  में  इसका  उल्लेख  नहीं
 किया

 गया  है
 ।

 बाप  प्रदान  को
 देखिए

 ।

 _  मैं
 कहता  हुं  कि  मु  अन्तरराष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  ऐसा  कोई  सुझाव  प्राप्त  नहीं

 em  उन्होंने

 fs  1  हो  आपका  निर्यात  निष्पादन  खराब  है  और  आपको  कुछ  करना  है  ।  मुझे  इस

 कोई  सुभाव  प्राप्त  नवदीं  हुआ  ।

 थ्री  अटल  बिहारी  वाल पे यो  बपा  उन्होंने  संतोष  व्यक्त  किया  है  |
 द

 ह
 थी  प्रणव  संतोष  या  भ्र संतोष  व्यक्त  करने  का  कोई  प्रश्न  नहीं  है

 — रैं हूं  कि  मुझ  यह  नहीं  कहना  चाहिए  क्योंकि  मेरे  उनके  प्रमाण  पत्र  संतोष  पर  निसार  नहीं

 परन्तु  जब  भी  मामले  की  पुनरीक्षा  की  जाती  है  तो  इसको  देखते  हैं  ।

 ब
 दूसरे  मुद्दे  के  बारे  में  भी  माननीय  सदस्य  इसमें  हमारे  2%  अंद  के  बारे  में  भ्रमित

 हैं
 द  स्थिति  ऐसी  नहीं  है  ।  जिसका  आप  संदर्भ  दे  रहे  है  वह  व्यापार  का  अंश  है  ।  व्यापार  का  तात्पर्य

 आयात  बौर  निर्यात  दोनों  है  ।  मुझे  लगता  है  कि  भारत  ऐसी  अवस्था  में  कभी  नहीं  gear  जबकि

 विश्व  निर्यातों  में  2.64%  हिस्सा  भारत  का  रहा  है  ।  पूर्ण  रूप  से  तो  सत्य  यह  है  कि  face

 व्यापार  में  हमारा  हिस्सा  कम  हो  गया  है  और  इस  बात  को  हमने  स्वयं  स्वीकार  किया  ्

 लिए  यह  कोई  नई  बात  agl  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  को  इसके  बारे  बतलाने  की  कोई  erage

 नहीं  है  परन्तु  इसके  बावजूद  भी  निर्यातों  वृद्धि  हो  रही  जब  सदस्यों  को  सम्बन्धित

 मंत्रालयों  को  मांगों  पर  चर्चा  करेंगे  तो  वे  इसको  विस्तृत  रूप  में  परन्तु  गुणात्मक  रूप  से

 इसमें  परिवर्तन  आ  है  ।  आज  हमारे  निर्यातों  में  निमित  वस्तु  हैं  जो  कि  को  कुछ  एक  cae

 पहले  था  आनुपातिक  रूप  से  उससे  अधिक  हैं  ।  मैं  समझता  हूं  कि  बाजार  को  विविधता  के  बार  में

 भो  हमने  आधिक  समीक्षा  व  बजट  भाषण  दोनों  में  ही  वास्तविक  आंत्र डे  प्रस्तुत  किए  है--कि  जहां
 तक  चालू  at  का  संबंध  है  तेल  समेत  Fiafal  में  लगभग  16%  की  वृद्धि  यद्यपि  विस्तृत
 ates  उपलब्ध  नहीं  है  क्योंकि  वाणिज्यिक  आसूचना  महानिदेशक  से  हमें  नवीनतम  सूचनायें  नहीं
 मलती  कभी  कमी  इससे  भी  कठिनाई  आती  है  ।

 oe

 महिला  इससे  ates  मैं  इसका

 उतरे  दे  सकत  हैं  मुझे
 नहीं  मालूम  ।..

 कक  ज  ४
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 थी  सूरजभान
 :  बैक  की  उधार  सुविधाओं

 के
 वार

 में  क्या

 श्री  प्रणव  यहां  पर  मेरा  कायें  आपकों  विस्तृत  तथा--उत्तर  देना  पहले

 geal  के  उत्तर  में  भी  मैंने  आपको  ग्रामीण  शाखाओं  की  संख्या  तथा  उनको  दिये  गये  अग्नियों  तथा

 प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्रों  को  दिये  गये  भर ग्रिम ों  के  बारे  में  सुचना  दी  है  ।  लगभग  प्रति  सप्ताह

 हम  आपको  बहुत  अधिक  सूचनायें  देते  हैं  ।

 श्री  सूरजभान  :  अध्यक्ष  कई  बार  हमें  घरों  में  यह  देखने  को  मिलता  है  कि  सास

 ag  को  कह  देताहै  कि  साड़ी  का  पल्लू  सिर  पर  रखा  करो  या  जब  नाखून  बढ़े  हुए  होते  हैं  तो

 कह  देती  है  कि  नाखून  काट  दो  ।  जब  ag  की  सहेली  उससे  पूछती  है  कि  तुम्हारे  सिर  पर  पल्लू

 कपों  है  और  तुम्हार  नाखून  क्यों  कटे  हुए  क्या  तुम्हारी  सास  ने  कहा  है  ?  ag  इससे  इन्कार  नहीं

 करेगी  कि  सास  ने  कहा  है  ।  मंत्री  ear  आपकी  पोजीशन  ऐसो  तो  नहीं  है  ।

 प्रो ०  सधी  दण्डवत  :  जब  सास  उपस्थिति  नहीं  तो  प्रशन  कसे  उठ  सकता  है  ।

 श्री  प्रणव  मिर्ज़ा  gu  लगता  है  कि  मैं  इस  मजाक  का  आनन्द  नहीं  उठा  सकता  क्योंकि

 मैं  हिन्दी  नहीं  waar  |

 मेवात्मक  ब्याज  दर  योजना  के  कार्य-निष्पादन  का  gathers

 *  397,  श्री  यदा घर  साहा  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भेदात्मक  ब्याज  दर  योजना  के  उद्देश्य  क्या

 (a)  अब  तक  किस  सीमा  तक  उद्देश्यों  को  प्राप्ति  हुई

 क्या  जन  संख्या  के  लक्षित  वर्ग  के  सामाजिक  आधिक  दर्जे  में  सम्भावना  के  अनुसार

 सुधार  हुआ  भोर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  और  क्या  भैंदात्मक  ब्याज  दर  योजना  के

 निष्पादन  का  अभी  तक  कोई  पुनरीक्षण  किया  गया  है  और  यदि  हां  तो  उसके  ear  परिणाम

 निकले  ?

 faa  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  cards  :  से  (3)  एक  विवरण  सदन  के

 पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 इस  योजना  का
 उद्देश्य  छोटे  उत्पादन  कार्यों  के  लिए  ब्याज की  ।  रियायती  दर  पर
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 वाजा

 बैंक  ऋणों  के  माध्यम  से  समाज  के  कमजोर  वर्गों  में  से  सबसे
 कमजोर

 ब्यवितयों  की  सामाजिक

 भारिक  दवाओं  में  सुघार  लाना  है  ।

 ate  बेक  प्रबन्ध  के  राष्ट्रीय  संस्थान  argo  बी०  द्वारा  किए

 गए  नमूना  अध्ययन  के  डी०  कार  आई०  उस  at  के  लोगों  के  अधिकाधिक  भाग

 को  व्याप्त  करती  जिनके  वास्ते  यह  स्कीम  बनाई  गई  है  ओर  लामभान्वितों  की  बहुसंख्या  ने

 ava  सामाजिक  भारिक  स्थिति  में  सकारात्मक  परिवर्तनों  को  सुचना  दी  जैसा  कि  इनकी

 गाय  तथा  पारित  परिसम्पत्तियों  की  कोमल  में
 वृद्धि  से  परिलक्षित  होता है

 ।  इस  अध्ययन

 से  यह  मालूम  होता  है  कि  जहां  सकारात्मक  परिवर्तन  न  होने  के  मामलों  का  पता  चलता  उनके

 वास्ते  मुख्य  रूप  से  ag  पहलू  जिम्मेदार  हैं  :--  पर्याप्त  wets  अन्तिम  उपयोग  के

 पयंवेक्षण  में  वापसी  अदायगी  की  अवधियों  तथा  उन  प्रयोजनों  के  बीच  जिनके  लिए  यह  ऋण

 उपलब्ध  कराये  गए  थे  और  ऐसी  परियोजनाओं  और  योजनाओं  का  वित्तपोषण  जो  कि

 ge  से  ही  अपेक्षा  नहीं  थीं  ।  डी०  आर०  झाई०  के  अधीन  वित्तपोषण  के  और  अधिक  मामलों  में

 अनुकूलतम  परिणाम  प्राप्त  करने  के  इनमें  सुधार  को  आवश्यकता  है  ।

 श्री  गदाधर  साहू  :  अध्यक्ष  माननीय  मंत्री
 हारा  दिए  गए  अभिमतों  के  dat  में

 ऐसे  कई  मामले  हैं  जिनमें  इस  योजना  के  sana  सामाजिक  भारिक  दशाओं  में  कोई  परिवर्तन

 नहीं  हुआ  भौर  अपर्याप्त  वित्तपोषण  तथा  ऋणों  के  अन्तिम  उपयोग  के  पर्यवेक्षण  के  अभाव  के  लिए

 उत्तरदायी  घटक  मेरा  विशिष्ट  प्रशन  है  ।  सरकार  द्वारा  अनुसूचित  जाति/जनजाति  के  व्यक्तियों

 को  इस  के  अंतगर्त  लेने  में  तथा  भपर्याप्त  वित्तपोषण  तथा  ऋणों  के  अन्तिम  उपयोग  के

 प्यंवेक्षण  के  अभाव  को  दुर  करने  तथा  डी०  आर०  आई०  वित्तपोषण  के  अधिकांश  मामलों  में

 श्रेष्ठतम  परिणाम  प्राप्त  करने  के  लिए  कौन  से  सुधारात्मक  उपाय  अपनाए  गए  हैं  ?

 श्री  जनों  पुजारी  ।  विभेद्यट्मक  ब्याज  दर  योजना  के  अंतगर्त  दिसम्बर  1981  की

 स्थिति  के  अनुसार  255.65  करोड़  रुपये  की  राशि  उधार  दो  गयी  थी  और  इसके  अंतगर्त  आने

 वाले  ऋषियों  को  संख्या  लगभग  29  लाख  है  ।  जहां  तक  अनुसूचित  जातियों  और  जनजातियों  का

 सम्बन्ध  ऋषियों  की  संख्या  लगभग  13.7  लाख  है  तथा  दिसम्बर  1981  की  स्थिति  के

 सार  बकाया  राशि  लगभग  122.98  करोड़  रुपये  है  ।  इस  प्रकार  से  हमने  अनुसूचित  जातियों  की

 सामाजिक  श्रमिक  cara  सुघारने  के  लिए  भी  कदम  उठाये  हैं  ।  यह  इस  बत  से  बिल्कुल  स्पष्ट दे

 कि  इस  क्षेत्र  को  दी  गयी  राशि  का  प्रतिशत  48.1%  है  ।

 थ्री  गदाधर  साह  :  मेरे  एक  प्रदान  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  ।

 सरकार  द्वारा  अनुसूचित  जाति/जनजाति  के  ऋणियों  को  इसके  शन्तगंत  लेने  में

 तथा  वित्तपोषण  तथा  ऋणों  के  अन्तिम  उपयोग  के  पयंवेक्षण  के  ana  को  दर  करने  तथा

 विभेदात्मक  ब्याज  दर  वित्त  पोषण  के  अधिकांश  में  श्रेष्ठतम  परिणाम  प्राप्त  करने  के  लिए  कौन  से

 सुधारात्मक
 उपाय  अपनाए  गए  हैं  ।

 श्री  प्रणव  मुखर्जी  :  दम  लोगों  की  महत्वाकाक्षाओं--कुल  आवश्यकता--को  पुरा  नहीं  कर

 पाए  हैं  ।
 यदि  हम  कौर  अधिक  घन  की  व्यवस्था  पाते  भोर  प्रवाहित  कर  पाते  तो  निश्चित  रूप

 {7



 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर  «J  1983

 से  हम  aga  अधिक  और  लोगों  को  तथा  ait  अधिक  क्षेत्रों  को  इसके  अंतगर्त  ले  चुके  होते  ।

 जेसा  कि  मेर  साथी  ने  उल्लेख  किया  इस  योजना  के  विशेष  संकाय  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रीय

 बेक  संस्थान  द्वारा  कुछ  अध्ययन  किए  गए  हैं  और  हमने  भी  अध्ययनों  पर  आगे  कार्यवाही  करने

 तथा  हमें  भागे  की  भ्रावइयक  कार्यवाह  के  बारे  में  सुझाव  देने  के  लिए  एक  छोटा  दल  नियुक्त

 किया  है  मैं  यह  नहीं  कहूंगा  कि  हम  योजना  के  परिचालन  से  पुश्त  खुश  हैं  ।  परन्तु  दो  क्षेत्रों  में

 प्रति दा तता  में  कुछ  सुधार  हुआ  है--भूमिधर  परिसम्पत्तियों  ।  सन्तुष्टि  को  प्रतिशतता  लगभग

 58%  हो  गई  है  ।  जिन  लोगों  को  विभेदात्मक  ब्याज  दर  योजनਂ  के  श्रन्तगंत  जिनके  लिए  व्यवस्था

 की  गयी है  वे  आधिक  दृष्टिकोण  से  समान  के  सबसे  निम्न  वर्ग  के  हैं  ।  सन्तुष्टि  का  आप

 प्रतिदिन  72%  के  लगभग  होगा  ।  ऐसे  क्षेत्र  भी  हैं  जहां  पਂ  यह  इतना  संतोषजनक  नवदीं  दै  इसलिए

 मैं  यह्  दबा  नहीं  रहा  ह  कि  हम  योजना  को  सफलता  पूरक  कार्यान्वित  कर  पाये  हैं  ।  उन  क्षत्रों  में

 बहुत  ध्वजिक  सुघार  की  आवश्यकता  है  ।

 श्री  गदा घर  साह :  कुल  अग्नियों  कौ  प्रतिशतता
 के  रूप  में  विभेदात्मक  ब्याज  दर  योजना

 का  लक्ष्य  क्या  है  ।  इस  योजना  के  अन्तर्गत  लाभान्वित  होने  ala  परिवारों  का  प्रतिशत  क्या  है
 ?

 शो  प्रणव  मुखर्जी  :  कुल  का  ।  प्रतिशत  ।

 ait  राम  विलास  पासवान  अध्यक्ष  सरकार  ने  ay  जवाब  में  भोर  सप्लीमेंट री

 में  कट्ठा  है  कि  इस  स्कीम  से
 सबसे  ज्यादा

 लाभान्वित  समाज  के  सबसे  निम्न  तबके  के  लोग  भीर

 खासकर  शेड्यूल  काइट्स  और  ट्राइव्स  समुदाय  के  लोग  हुए  हैं  और  उन्हीं  के  लिए  ag  स्कीम

 बनाई  गई  है  ।  तो  क्या  सरकार  बतलायेगीं  कि  अभी  तक  इस  योजना  के  aga  कितने  दोड्युल्ड

 काइट्स  शौर  ट्राइबल  परिवारों  को  कम  दर  पर  ऋण  दियां  गया  है  ?  ate  क्या  सरकार  को  ऐसी

 भी  शिकायत  मिली  है  कि  जो  लोन  दिया  जाता  है  उसके  मिलने  में  काफी  धांघली  होती  है  भोर

 मिल  नहीं  पाता  ?  यदि  तो  इसके  निराकरण  के  लिए  सरकार  कौन  से  कदम  उठा  रही  दें

 जिससे  गरीब  लोग  इस  योजना  से  लाभान्वित  हो  सकें  ?

 थी  qatar  पुजारी  :  मद्दोदय  मैं  पहले  ही  बता  चुका  हूं  कि  इस  योजना  के  अंतगर्त  हमने

 अनुसूचित  जाति/जनजाति  के  13.7  लाख  लोगों  को  लाभान्वित  है  जिसकी  राशि

 122.98  करोड़  रुपये  है  ।  मैंने  प्रतिशत  के  आंकड़े  दिए  हैं  ओर  यह  48.  1%

 शिकायतें  भी  प्राप्त  हुई  हैं  ओर  हम  उन  पर  ध्यान  दे  रहे  हमने  आवश्यक  कार्यवाही

 करने  के  लिए  अनुदेश  जारी  कर  दिए  हैं  भ्र ौर  उन  मामलों  मैं  जहां  पर  सरकार  के  ध्यान  में  कुछ

 विशिष्ट  दृष्टांत  लाए  गए  हैं  आंच  भी  करायी  जा  रही  हैं  ।

 अलीपुर  कलकते  में  एक  होटल  के  लिए  भारतीय  पर्यटन  बिकास  faa  का  प्रस्ताव

 करेंगे  कि  :

 398.  श्री  रेजूपद  दास  ।  क्यो  पेंशन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  भारतीय  vier  विकास  निगम  ने  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  अलीपुर  कलकत्ता
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 4  1905  (wa)  प्रश्नों  के  मौखिक  उसर

 में  हेस्टिगस  हाउस  में  एक  होटल  निर्माण  क  रने  प्रस्ताव  कभी  भेजा

 यदि  तो  उस  प्रस्ताव  का  क्या  अर

 भारतीय  पये टन  विकास  निगम  राज्य  सरकार  को  भूमि  के  अन्तरण  आदि  के  लिए

 कयों  नहीं  लिख  सका  ?

 पेंशन  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  उप  मल्ली  उदोक  :  से  (4)

 हां  ।  भाई०  टी ०  डी०  सी०  ने  1980  में  पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  कलकत्ता  में

 एक  होटल  परियोजना  के  निर्माण  का  प्रस्ताव  किया  था  ।  पश्चिम  बंगाल  प्लेट  विकास  निगम  ने

 1982  में  आई०  टी०  डी०  सी०  को  सूचित  किया  कि  वित्तीय  प्रतिबन्धों  के  कारण  वे

 उक्त  संयुक्त  उद्यम  परियोजना  में  भाग  लेने  में  भ्रसमथ  थे  ।  राज्य  सरकार  दवारा  पहले

 प्रस्तावित  भूमि  चूंकि  aa  उपलब्ध  नहीं  अभी  हाल  ही  में  उन्होंने  एक  वैकल्पिक  स्थल  at

 पेदा कदा  की  है  ।

 श्री  रेण पद  दास  :  मंत्री  महोदय  हारा  दिए  गए  उत्तर  से  स्पष्ट  है  कि  भारत

 पर्यटन  विकास  निगम  ने  कुछ  शर्तों  के  अंतगर्त  कलकत्ता  में  एक  होटल  बनाने  का  प्रस्ताव  किया

 था  ।  उनमें  से  एक  छतें  यह  थी  कि  ag  संयुक्त  उद्यम  होना  चाहिए  तथा  दूसरी  यह  कि  राज्य

 सरकार  को  20%  तक  इक्विटी  शेयर  में  भाग  लेना  होगा  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सभी

 राज्यों  में  इक्विटी  में  भाग  लिया  जिससे  भारतीय  प्यारे  विकास  निगम  के  होटल  बनाए

 गए  हैं

 पसंद  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुशामद  आलम  :

 हाल  हीं  आई०  टी०  डी०  ato  ने  विभिन्‍न  राज्यों  में  संयुक्त  उद्यम  सम्बन्धी  एक  योजना  तैयार

 की  है  भर  कुछ  राज्य  आन्ध्र  प्रदेश  और  मध्य  प्रदेश  पहले  ही  इसके

 faa  सहमत  हो  गए  हैं  ।  यह  योजना  अन्य  राज्यों  द्वारा  भी  स्वीकार  किए  जाने  के  लिए  मेजी  गई

 है  इसकी  मूल  शर्ते  यह  हे  कि  आई०  टी०  डी०  सी०  का  हिस्सा  51%  तथा  राज्यों  का  हिस्सा

 49%,  होगा  1

 थ्री  रेणु पद  दास  :  आई०  टी०  डॉ०  सी ०  दारा  ही  कई  होटलों  का  निर्माण

 किया  गया  है  ।  मैं  ag  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  उन  राज्यों  ने  जिनमें  ये  होटल  स्थित

 शेयर  में  भाग  लिया  ?

 थ्री  guile  आलम  खँ  पहले  जो  होटल  बनाए  गएं  थे  वे  आई०  clo  डी०  at  ०

 के  अपने  उद्यम  थे  ।  लेकिन  aa  argo  टी ०
 डी०  सी ०  ने  ag  योजना  तेयार  की  है  भोर  जैसा

 कि  मैंने  कुछ  राज्यों  ने  स्वीकार  कर  लिया  है  ate  see  राज्यो ंने
 भीਂ  इसमें  अपनी  दिलचस्पी

 दिखाई  है  ।

 श्री  रेण  पद  दास  :  पहला  मुद्दा  मुझे  स्पष्ट  नहीं  मैं  दूसरें  मुद्दे  के  बारे
 में  जानना

 चाहता  gt  क्या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  वित्तीय  कठिनाईयों  के  कारण  इक्विटी  शेयर  में

 लेने  में  पनी  असम  यंता  प्रकट  की  है  ?  ate  राज्य  सरकार  द्वाराਂ  कलकत्ता  में  ऐसे  होटल  के

 ie
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 निर्माण  के  लिए  भूमि  की  पेशकश  करने
 के  ara  क्या  माई०  टी ०  डी०  ate

 शीघ्र  हद  उस  होटल

 का  निर्माण  करने  जा  रही  है  ।

 श्री  gata  झालम  at:  यह  सच  है  कि  पश्चिम  बंगाल  प्यारे  विकास  निगम  ने

 वित्तीय  कठिनाईयों  के  कारण  इसमें  भाग  लेने  में  असमर्थता  प्रकट  की  है  ।  हाल  ही  मैंने  मुख्य

 मंत्री  से  ag  बताने  के  लिए  कहां  कि  क्या  राज्य  सरकार  के  लिए  होटल  के  निर्माण  के  लिए

 युक्त  सूची  का  आबंटन  करना  राज्य  सरकार  के  लिए  संभव  होगा  ?  मुख्य  मंत्री  ने  बताया  है  कि

 होटल  के  लिए  विक्टोरिया  मीनल  के  खास  पास  एक  प्लाट  उपलब्ध  कराया  जा  सकता

 मु  खेद  है  कि  यह  *विक्टो रिया  स्मारकਂ  के  निकट  है  ।  जेसे  हो  हमें  शर्तों  का  पता

 हम  परियोजना  रिपोर्टे  तेयार  करेंगे  तथा  परियोजना  रिपोर्ट  तथा  व्या वाह यंता  के  आधार

 पर  पूरे  मामले  पर  विचार  किया  जायेगा  ।

 थ्री  सुनील  मेरा  :  क्या  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जान  सकता  हूं  कि  आई०  elo  डी०  सो०

 कितने  राज्यों  में  होटल  बना  चका  है  और  पश्चिम  बंगाल  राज्य  में  आई०  टी०  डी०  ao  द्वारा

 पहले  ही  कितने  होटलों  का  निर्माण  किया  जा  चुका  है  ?

 श्री  खुर्शीद  झालम  खाँ  :  हमने  22  स्थानों  पर  होटल  बनाये  जिसमें  पश्चिम  बंगाल  में

 बनाया  गया  एक  पांच-तारक  होटल  भी  शामिल  है  ।

 थी  सुनील  मंत्रा  ।  अन्य  राज्यों  को  कया  स्थिति  है  ?

 eft  खुशी  आलम  at:  कहीं  भी  एक  से  अधिक  होटल  नहीं  ogee  में  भी  एक

 होटल है  ।.

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  की  मिलों  हारा  बनाए  लाने  वाले  नियन्त्रित  कपड़े  के

 उत्पादन  में  कमी

 #401.  et  बी०  एस०  विजय  राघवन  :  क्या  वाणिज्य  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  की  मिलों  द्वारा  बनाए  जाने  वाले  नियन्त्रित  कपड़े  &

 उत्पादन  में  भारी  कमी  होने  वाली

 यदि  तो  उत्पादन  में  कितनी  कमी  होगी  तथा  उसके  क्या  कारण  ओर

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  द्वारा  नियन्त्रित  कपड़े  का  पूर्ण  उत्पादन  प्राप्त  करने  के  लिए

 क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वाणिज्य  तथा  पूरी  विभाग  के  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  तथा  एन०

 टी०  सी ०  मिलों  से  1982-83  के  दौरान  उनके  310  मिलियन  वर्ग  मीटर  के  दायित्व  के  आघार

 पर  लगभग  220  मिलियन  बग  मीटर  कंट्रोल  के  कपड़े  के  उत्पादन  की  आदा  की  जाती  है  ।



 4  1  5  के  मौखिक उत्तर

 उत्पादन  में  गिरावट  मुख्य  रूप  से  बम्बई  आधारित  मिलों  में  लम्बे  समय  तक  हड़ताल  तथा  पावर

 की  कटौती  के  कारण  है  |

 )  उठाए  गए  उपाय  निम्नोक्त  प्रकार  हैं

 (1)  एन०  de  सी ०  पहले  ही  विभिनन  मिलों  में  लगभग  25  प्रतिशत  पावर  की

 कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  लगभग  17  करोड  रु०  की  लागत  के  कैटिच

 जनरेटिंग  सेटों  को  लगा  चकी  है  ।

 (2)  31-12-1982  तक  245  करोड़  रु०  की  कुल  लागत  पर  आधुनिकीकरण

 जिसमें  नई  मशीनरी  का  लगाना  शामिल  है  ।

 (3)  बम्बई  में  हड़ताल  करने  वाली  बस्त्र  मिलों  द्वारा  उत्पादन  पुनः  आरम्भ

 करने  के  साथ  ऐसी  सम्भावना  है  कि  वितरण  के  लिए  कंट्रोल  के  कपड़े  का

 और  उत्वादन  उपलब्ध  होगा  ।

 श्री  रामस्वरूप  राम  :  अध्यक्ष  भारतीय  वस्त्र  निगम  का  मुख्य  उद्देश्य  यह  है  कि

 मोटा  कपड़ा  ताकि  समाज  के  गरीब  तबके  के  लोगों  को  कम  कीमत  पर  उपलब्ध  हो  सके  ।

 सरकार  बहुत  पैसा  खच  करती  हैं  ।  माननीय  मंत्री  जी  ने  अपने  जवाब  में  कहा  है  कि  220

 पन  बग  मीटर  कन्ट्रोल  कपड़  की  आवश्यकता  हो  सकती  बम्बई  में  टेक्सटाइल  मिलों  की

 हड़ताल  होने  की  वजह  से  यह  गिरावट  आई  है  ।  आपने  एन०  टी०  सी०  को  स्थापना  की

 माडनोइजेशन  के  नाम  पर  सरकार  ने  सिक-मिलों  को  टेक-ओवर  करके  320  करोड़  रुपया  खर्च

 किया  है  ।  सरकार  का  उदय  है  कि  पुरानी  महीनों  को  बदलकर  हम  ज्यादा  से  ज्यादा  प्रोडक्शन

 बढ़ावें  ।  माड्रनोइजेशन  का  मतलब  30  काउन्ट  के  बजाय  40  काउन्ट  तयार  करना  होना  चाहिए

 था  ।  यह  बहुत  बड़ी  चाल  इस  सम्बन्ध  में  मैं  अपना  एक  प्वाइंट  बनाना  चाहता  हूं  ।

 wea  महोदय  प्वाइंट  बनाते  रह  जायेंगे  प्लेट  पर  खड़े  ।

 थी  राम  स्वरूप  रास  :  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  इंडो  इक्विपमेंट  मशीन  प्रोड्यूसर  से

 320  करोड़  रुपये  की  मशीनरी  खरीदी  जो  कि  सब-स्टीले  है  ।  क्या  सरकार  इसकी  सी ०  ato

 भाई०  की  जांच  और  तब  तक  उसका  पेमेंट  नहीं  होने  देगी  ?

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  जहाँ  तक  प्राघुनिकीकरण  के  अन्दर  उत्पादन  में

 बृद्धि  का  सवाल  इन्होंने  40  काउन्ट  की  बात  पूछी  तो  उसमें  वृद्ध  हुई  है  ।
 इसमें  मैं  आपको

 भावो  दे  सकता  हूं  ।  1975-76  में  40  काउन्ट  की  प्रोडक्टिविटी  52.6  जो  1982-83  में

 बढ़  कर  60.8  हो  गई  ।

 जहाँ  तक  आरोप  या

 STAT omer >

 की  बात  है  यह  प्रश्न  इसमें  नहीं  आता  इस  लिए  इसका

 तत्काल  उत्तर  नहीं  दिया  जा  सकता  है  |
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 प्रश्नों के  लिखित  तरे  25  1983

 प्रश्नों  करे  लिखित  उत्तर

 विकलांगों  हारा  कारों  का  झा पात

 #391.  श्री  दया  राम  शाक्य  :  क्या  वित्त  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (®)  क्या  सरकार  ने  कारों  के  आयात  के  लिए  विकलांगों  से  अ्रावेदन  आमंत्रित  किए

 क्या  विकलांगों  से  आमंत्रित  किए  गए  areal  को  रद  जा  रहा  है  तथा  यदि

 तो  उसके  क्या  कारण

 (7)  विकलांगों  से  aa  तक  सरकार  को  कितने  आवेदन  प्राप्त  हुए

 क्या  सरकार  को  जानकारी  है  कि  विकलांगों  को  आवेदन-पत्र  भरने  में  कितनी  कठिनाई

 का  सामन  करना  पड़ा  ओर  इस  सारी  कठिनाई  के  बाद  ही  वे  अपने  श्रीचंदन-पत्र  सरकार  को  प्रस्तुत

 कर  और

 यदि  तो  इन  सभी  विकलांग  व्यक्तियों  के  आवेदनों  पर  सरकार  द्वारा

 पु बंक  विचार  न  किए  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्री  प्रणव  ।  (#)  से  (=)  1982  में  सरकार  ने  ऐसी  कारों

 जो  विदोष  रूप  से  डिजाइन  की  गई  हों  और  उनका  आयात  विकलांग  व्यक्तियों  द्वारा  अपने

 व्यक्तिगत  इस्तेमाल  के  लिए  किया  जाना  शुल्क  रियायत  मंजूर  करने  के  लिए  एक  योजना  की

 घोषणा  की  ।  इस  पूर्वोक्त  रियायत  हेतु  ऐसे  व्यक्तियों  से  प्राप्त  होने  वाले  श्रादेशों  पर

 एक  ऐसी  समिति  द्वारा  विचार  किया  जाना  होता  जिसमें  विभिन्‍न  सम्बन्धित  मंत्रालयों

 के  प्रतिनिधि  होते  हैं  ।  शुल्क  रियायत  के  लिए  मामलों  कौ  सिफारिश  करने  हेतु  समिति  को  ये  बातें

 ध्यान  में  रखनी  होंती  हैं--विकलांगता  का  कार  की  किस्म  और  विशेषता  और  प्रार्थी  द्वारा

 कार  भायात  करने  की  जरूरत  तथा  आयातकर्ता  की  आर्थिक  जिससे  यह  सुनिश्चित  किया

 जा  सके  कि  क्या  ag  कार  खरीदने  ओर  उसका  रखरखाव  कर  सकने  की  स्थिति  में  है  ।

 सरकार  को  उन  यदि  कोई  की  जानकारी  नहीं  जो  आवेदन-पत्र  पूरा
 करने  आती  हों  ।

 पूर्वोक्त  रियायत  पाने के  लिए  1983  तक  1452  श्रीचंदन-पत्र  प्राप्त  हुए  ।  इन

 मामलों  में  201  छूट  प्रदायी  आदेश  जारी  किए  जा  चके  हैं  और  115  आवेदन-पत्र  नामंजूर
 कर  दिए  गए  हूँ  ।  पिछले  कुछ  महीनों  के  दौरान  प्राप्त  अनुभव  को  मद्देनजर  रखते  हुए  इस  समय  इस

 योजना  कीं  समीक्षा  की  जा  रद्दी  है  ।

 देश  में  प्रयोग  के  लिए  चाय  को  कमो

 *396.
 गोमती  गीता  मुखर्जी  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  देश  में  प्रयोग
 के

 लिए  चाय  की  भारी  कमी  फिर
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 (a)  यदि  तो  इसके  क्यां  कारण  हैं  और  इंस  कमी  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  उपाय

 किए  गए  हैं  या  किए  जाएंगे
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  पी०  go  :  जी  नहीं  ।

 प्रदान  नहीं  उठता  |

 हस्तशिल्प  और  हथकरघा  निर्यात  निगम  का  कलकत्ता  में  क्षेत्रीय  कार्यालय  खोलना

 *399,  थो  सत्य  गोपाल  मिथ  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (5)  क्या  यह  सच  है  कि  हमारे  देश  के  पूर्वी  भाग  में  हस्तशिल्प  और  हथकरघा  निर्यात

 fang  एण्ड  हैन्डलम  एक्सपोर्ट  कारपोरेशन |
 का  कोई  क्षेत्रीय  मुख्यालय  नहीं

 क्या  हत्त  शिल्प  और  हथकरघा  निर्वात  निगम  का  कलकत्ता  में  क्षेत्रीय  मुख्यालय

 खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 (a)  यदि  तो  सरकार  ने  पश्चिम  बंगाल  जहां  बड़ी  संद्या  में  बुनकर  इस  व्यापार

 में  लगे  हुए  निर्यात  के  लिए  हथकरघा  उद्योग  के  उत्पादन  को  खरीद  हेतु  क्या  वैकल्पिक  व्यवस्था

 की

 वाणिज्य
 मंत्रालय  में  उपमंत्री  पी०  yo

 (#)  हस्तशिल्प  तथा  हथकरघा

 faata  निगम  का  कलकत्ते  में  एक  कार्यालय  है  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 राष्ट्रीयकृत  हारा  कमजोर  वर्गों  को  ऋण

 *  402.  कुमारी  पुष्पा  देवी  fag

 थ्री  गुफरान  ला जस  कया  faa  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारतीय  रिज  बैंक  ने  देश  में  सभी  राष्ट्रीयकृत  किन ह बेंकों  को  निदेश  दिए  हैं  कि  ये

 कमजोर  वर्गों  को  ऋण  देना  सुनिश्चित

 (a)  क्या  सरकार  इस  बात  को  स्पष्ट  करेगी  कि  कमजोर  वर्गों  में  से  कौन  इसके  ary

 होंगे

 इस  सम्बन्ध  में  विभिन्न
 राष्ट्रो  यकृत

 बैंकों  द्वारा  a  सार
 कितना  ऋ  ण  दिया  गया  है

 भोर

 इससे  देना  के  कमजोर  वर्गों  को  किस  सीमा  तक  लाभ  होगा
 ?
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 चित्त  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  दनादन  :  से  भारतीय  रिज  बैंक  ने

 विभिन्‍न  प्राथमिकताप्राप्त  क्षेत्रों  में  समाज  के  कमजोर  वर्गों  से  सम्बन्धित  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  लाभ

 प्राप्तकर्ताओं  के  निर्घारण  के  बारे  में  सभी  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  को  मा गे दर्शी  सिद्धान्त  जारी

 किए  हैं  और  उन्हें  कमजोर  वर्गों  को  ऋणों  का  प्रवाह  बढ़ाने  पर  जोर  देने  की  सलाद  दी  है  जिससे

 fe  art  1985  तक  इन  बरगाँ  को  प्राथमिकताप्राप्त  क्षेत्रों  में  मिलने  वाले  ऋण  का  25  प्रतिशत

 अथवा  इन  बैंकों  के  कुल  ऋण  का  10  प्रतिशत  भाग  मिलने  लगे  ।  इस  प्रयोजन  के  लिए  भारतीय

 रिजवी  बेक  द्वारा  गठित  एक  कार्यकारी  दल  को  सिफारिशों  के  आधार  पर  प्राथमिकता  वाले  क्षेत्रों

 के  भीतर  की  एक  मिश्रित  अवधारणा  विकसित  की  गई  है  ।  इस  कमजोर  वर्ग  में  ये

 दाखिल  होंगे

 छोटे  भोर  सीमांति  किसान

 भूमिहीन  मजदूर

 काइतकार/कटाईदार

 ग्रामीण  ढौर  कुटीर  उद्योग

 एकीकृत  ग्रामीण  बिकास  कार्यक्रम  के  लाभ  प्राप्तकर्ता

 ago  जातियाँ  भोर  अनु०  झोर

 7  विभेदी  ब्याज  दर  (om<oa#4rso)  के  लाभान्वित  ब्यक्ति  |

 क्योंकि  मिश्रित  कमजोर  ad  की  श्रवघारणा  at  हाल  ही  में  विकसित  को  गई  अतः

 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  द्वारा  इस  ad  को  दिए  गए  ऋणों  के  बारे  में  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  फिर

 भी  ford  बैंक  ने  सुचना  दी  है  कि  उसके  त्वरित  अनुमानों  के  अनुसार  छोटे  और  सीमांतिक

 afr  से  सम्बद्ध  गतिविधियों  के  लिए  10,000  रुपये  तक  का  ऋण  लेनें  ऋण कर्ताओं  और

 25,000  रुपये  से  अधिक  मिश्रित  ऋणों  की  अपेक्षा  न  रखने  वाले  कुटीर  ate  ग्रामीण

 उद्योगों  और  छोटी  इकाइयों  के  पास  बकाया  ऋण  की  राशि  दिसम्बर  1982  के  अन्त  को  स्थिति

 के  अनुसार  1784  करोड़  रुपये  जो  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  बैकों  द्वारा  प्राथमिकता  बाले  क्षेत्र  को

 दिए  गए  ऋणों  को  लगभग  15.8  प्रतिष्  बैठता  है  ।

 विजयवाड़ा  प्र  मद्रास [es  नाबाद
 के  बीच  इण्डियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन  को

 प्रात:कालीन  उड़ानों  में  परिवहन

 *403.  श्रीमती  विद्या  चेम्नुपति  :  कया  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :|

 क्या  विजयवाड़ा  से
 मद्रास  को  जाने  वाली  प्रातः्कालीन  उड़ानों  का  प्रस्थान

 समय  6.30  बजे  का

 क्या  उन्हें
 पला ह  IN|  है  है  fe  विजयवाड़ा  हवाई  अपने  आसपास  के  पांच  जिलों  को
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 सेवा  प्रदान  करता  है  और  इन  जिलों  के
 निवासियों

 के  लिए  पह  प्रस्थान  समय  बड़ा  असुविधाजनक

 है  और  वे  लोग  इस  उड़ान  का  लाभ  नहीं  उठा

 क्या  इसके  समय  में  उपयुक्त  परिवर्तन  अर्थात्‌  प्रातः  9.30  करने  का  विचार

 मौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 पेंशन  झोर  नागर  विमानन  संचालन  के  राज्य  मंत्री  खुर्शीद  झालम  :

 नहीं  ।  विजयवाड़ा  से  मद्रास  के  लिए  रवाना  होने  वाली  प्रातः कालीन  उड़ान  ०सी  ०  548)

 का  प्रस्थान  करने  का  समय  0800  बजे  है  विजयवाड़ा
 से  हैदराबाद  की  उड़ान

 का  प्रस्थान  करने  का  समय  1300  बजे  है  ।

 से  इण्डियन  एयरलाइन्स  को  ग्रीष्मकालीन  समय-सारणी  जो  16-4-1983

 से  लागू  हैदराबाद  से  0910  बजे  रवाना  होगी  तथा  1010  बजे  विजयवाड़ा

 पहुंचेगी  और  विजयवाड़ा  से  तिरुपति  से  होते  हुए  मद्रास  के  लिए  1030
 बजे  रवाना  होगी  ।

 कारों  को  वसूली

 *  404.  श्री  सुनील  मंत्रा  :

 थ्री  हन्नान  मोहल्ला  :  क्या  वित्त  मंत्री  निम्नलिखित  जानकारी  दर्शिनी  वाला  एक

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अप्रेल  बर  1982  के  बीच  की  छह  महीने  की  अवधि  में  (1)  उत्पाद

 (2)  सीमा  (3)  आयकर  और  (4)  निगम  कर  की  वास्तविक  वसूली  कितनी

 उपयु क्त
 प्रत्येक  मद  के  सम्बन्ध  में  वसूली  का  बजट  प्रा कं कलन  कितना  और

 यदि  उक्त  अवधि  में  वसूली  बजट  प्राक्कलन  से  कम  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  संतरी  प्रणव  :  से  सदन  पटल  पर  एक  विवरण  पत्र  रखा
 गया है  ।

 विवरण

 1.  अप्रैल  और  सितम्बर  1982  के  बीच  की  छह  महीने  की  अवधि  में  केन्द्रीय  उत्पादन

 शुल्क
 और  चूना-पत्थर  सनौर  डोलोमाइट  तथा  लोह  अयस्क  पर  उपकर

 को  तथा  सीमा  शुल्क  की  उगाही  की  वास्तविक  मात्रा  इस  प्रकार  थी  :

 रुपयों

 केद्रीय  उत्पादन  शुल्क  3786.38

 सीमा  शुल्क  2278.57

 ध्रुमिर  ate  निगम  कर  1071.90
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 2.  वर्ष  1982-83  के  लिए  केन्द्रीय  उत्पादन  You  (HIT  बताए  गए  उपक  को

 तथा  सीमा  शुल्क  के  सम्बन्ध  में  वसूली  के  बजट  अनुमान  इंस  प्रकार  थे  ।

 रुपयों

 केन्द्रीय  उत्पादन  ख़ल्क  सीमा  शुल्क
 eee  ee  ee  Se  ee  ee

 बजट  अनुमान  8475.12  4996.60

 संबोधित  बजट  अनुमान  8255.90  4990.00

 सम्पूर्ण  वित्तीय  ag  1982-83  के  लिए  आयकर  तथा  निगम कर  का  बजट  अनुमान

 3944.75  करोड़  रुपये  नियत  किया  गया  है  ।

 इने  करों  के  सम्बन्ध  में  ara  से  सितम्बर  1982  की  छह  महीने  को  अवधि  के  लिए  किसी

 भी  प्रकार  कें  अविकृत  यथानुपात  अनुमानों  को  निकालना  कठिन  है  ।

 3.  ata  से  सितम्बर  1982  की  अवधि  के  लिए  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  तथा  सीमा  शुल्क

 से  पूरे  ad  के  लिए  स्वीकृत  बजट  अनुमानों  के  आधार  पर  इस  अवधि  के  लिए  संगीत

 यथानुपात  से  कम  थी
 ।

 केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  के  मामले
 यह  राजस्व

 अजित  करने  वाली  कुछ

 महत्वपूर्ण  जिंसों  का  प्रत्याशित  उत्पादन  से  कम  उत्पादन  होने  तथा  कुछ  मामलों  में  वसूली के

 खिलाफ  अदालतों  द्वारा  स्थगन  भादेश  दिए  जाने  के  कारण  हुआ  ।  शुल्क  के  मामले

 कुछ  जिलों  के  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्यों  में  गिरावट  आने  तथा  अदालतों  में  विचाराधीन  मामलों  में  राजस्व

 के  रुके  पड़े  रहने  के  कारण  हुआ  ।

 झा रय कर  ste  निगम  करें  की  वसूली  का  लगभग  66.42%  भाग  alia  कर  के  रूप  में

 प्राप्त  होता  आयकर  अधिनियम  के  जिन  मामलों  में  करदाता  का  वित्तीय

 ag  के  31  दिसम्बर  को  या  उससे  पहले  समाप्त  होता  उन  मामलों  में  अग्रिम  कर  15

 15  सितम्बर  ate  15  दिसम्बर  को  देय  होता  है  ।  मन्ने  किसी  भी  मामले  में  यह  वित्तीय  वर्ष  के

 15  15  दिसम्बर  और  15  मैच  को  देय  होता  है  ।  इस  स्थिति  के  आयकर  ओर

 निगम  कर  की  वसूली  में  उस  महीने  में  वृद्धि  होती  हैं  जिस  महीने  में  अग्रिम  कर  को  किश्तें  देय

 होती हैं  और  जिस  महीने  में  किश्तें  देय  नहीं  होती  हैं  उस  महीने  में  उनमें  कमी  भा  जाती  है  ।

 इसके  बहुत  से  कर  निर्घारित  उनसे  प्राप्त  राशियों  की  भ्रदायणियां  वित्तीय  वर्ष  के  अन्तिम

 माह  में  हो  करते  जिसका  परिणाम  यह  होता  है  कि  वसूली  का  एक  बड़ा  माग  ara  के  महीने

 में  प्राप्त  होता  है  ।  इस  स्थिति  को  देखते  बजट  अनुमानों  को  वसूली  के  साथ  सही  तुलना  के

 प्रयोजनों  एक  वर्ष  में  महीनों  की  संख्या  से  विभाजित  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 इलायचा  का  उत्पादन  दुगुना  करने  की  योजना

 *405.  श्री  के०  माता  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 क्या  यह  सच  है  कि  इलायची  बोड़ें  ने  इस  समय  विषव  बाजार  में  बढ़ती  हुई

 स्पर्धा  का  सामना  करने  के  लिए  देश  में  इलायची  का  उत्पादन  दुगना  करने  की  एक  योजना  तैयार

 की  भर

 यदि  तो  इलायची  उगाने  वाले  राज्यों  में  इसे  समय  इलायची  का  प्रति  हेक्टेयर

 मोहित  उत्पादन  संबंधी  ब्योरा  बया  है  ?

 वाणिज्य  संचालक  में  राज्य  मंत्री  राम  दुलारी  :  (a)  इलायची  बोड़े  ने

 आगामी  10  वर्षों  में  17,900  हेक्टर  के  क्षेत्र  में  प्राप्त  उत्पादन  को  दो  गुणा  करने  के  लिए  एक

 योजना  तैयार  को  है  ।

 कर्नाटक  तथा  तमिलनाडू  के  इलायची  उगाने  वाले  राज्यों  का  प्रति  हेक्टर

 वारिक  उत्पादन  सामान्य  वर्ष  में  73  47  किग्रा  तथा  43  किग्रा  है  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  कर्मचारियों  को  चिकित्सा  सहायता

 #406.  श्री  के०  लकप्पा  :  क्या  चित्त  मंत्री  निम्नलिखित  जानकारी  दर्शाने  वाला  विवरण

 सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 व्या  ag  सच  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  कुछ  उद्यमों  के  कर्मचारी  और  उनके  परिवार

 के  सदस्य  सीमारहित  चिकित्सा  सुविधा  पाने  के  हकदार

 यदि  gt,  तो  ऐसे  saa  के  नाम  हैं  और  उनके  कर्मचारियों  को  चिकित्सा

 सहायता  व्यय  की  प्रतिपूर्ति  का  उसका  भुगतान  किस  प्रकार  किया  जाता

 क्या  सरकार  को  पता  चला  है  कि  कुछ  मामलों  में  कर्मचारियों  ने  जाली  बिल
 प्रस्तुत

 करके  चिकित्सा  सहायता  waar  चिकित्सा  व्यय  की  प्रतिपूर्ति  राशि  प्राप्त  की  है  भोर  कुछ  मामलों

 में  ऐसी  प्रतिपूर्ति  की  सकल  रा दधि  उन  कर्मचारियों  द्वारा  अजित  वार्षिक  परिलब्धियों  की  राशि  से

 भी  अधिक  हो  और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  कौर

 उद्यमों  को  घाटे  से  बचाते  तथा  दोषी
 कमेंट  रियों

 को  दंड  देने  के  लिये  त्रुटियों  को

 दूर  करने  हेतु  क्या  उपचारी  उपाय  किये  गये  हैं  ?

 थिति  मंत्री  प्रणव  :  से  उपलब्ध  जानकारी  के  अनुसार  उन

 aay aircar,  जो  था  तो  कमेंचारी  राज्य  बीमा  केन्द्रीय  सरकारी  स्वास्थ्य  योजना  या

 विभागीय  तौर  पर  चालु  स्वास्थ्य  सेवा  योजना  के  अंतगर्त  नहीं  आते  के
 चिकित्सा  व्यय  के

 दावों  की  प्रतिभूति  सरकारी  उद्यमों  के  प्रबन्धक  सम्बद्ध
 तमंचा  रियों

 द्वारा  प्रस्तुत  किये  गए  विचारों

 एवं  दावों  के  आधार  पर  करते  प्रबन्धक  द्वारा  इन  दावों  की  निर्धारित  जिनमें

 अधिकतम  राशि  निर्दिष्ट  के  अनुसार  जांच  को  जाती
 है  ।  ऐसे  जिनके

 नियमों  में  चिकित्सा  संबंधी  दावों  की  प्रतिपूर्ति  के  लिए  अधिकतम  राशि
 निश्चित  नहीं  गई

 के  नाम  उपलब्ध  जानकारी  के  अनुसार  अनुबन्ध  में  दिए  गए  हैं  ।  जहां  et  प्रबन्धक  यह  महसूस
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 करते  हैं  कि  सम्बद्ध  कर्मचारियों  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गए  चिकित्सा  संबंधी  बिल  aga  अधिक  तो

 उन  मामलों  की  जांच  सम्बद्ध  उद्यम  के  सत करं ता  प्राधिकारियों  द्वारा  की  जाती है

 जिनका  कायें  दोषी  कर्मचारियों  के  खिलाफ  करवाई  करना  प्रत्येक  प्रबन्धक  का  यह  दायित्व  है

 कि  उसे  जब  कभी  ऐसी  किसी  खामी  का  पता  चले  तो  ag  उसे  दूर  करे  ।

 उन  उद्यमों के  नाम  जिन्होंने  यह  सूचित  किया  है  कि  उनके  यहाँ  चिकित्सा  व्यय  की

 प्रतिभूति  की  प्रचीनतम  राशि  निश्चित  नहीं  है  ।

 1  ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  ।

 2  एजुकेशनल  कंसल्टेंट्स  लि०  |

 3  वाटर  एंड  पावर  कंसल्टेंसी  सर्विस  इन्डिया  लि०  |

 भारतीय  परियोजना  उपस्कर  निगम  ।

 5  राज्य  व्यापार  निगम  |

 6  स्कूटर  इण्डिया  लि०  |

 भारतीय  अर्न्तष्ट्रीय  विमान  पत्तन  प्राधिकरण  |

 राष्ट्रीय  सुरक्षा
 और  प्रतिरक्षा  संबंधी  राष्ट्रीय  विचार  गोष्ठी  एवं  कार्यशाला

 डा०  बसन्त  कुमार  पंडित  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अहमदाबाद  मिलिटरी  एण्ड  राइफल  ट्रेनिंग  एसोसिएशन  ने  राष्ट्रीय  सुरक्षा  और

 प्रतिरक्षा  संबंधी  राष्ट्रीय  विचार  गोष्ठी  एवं  कार्यशाला  को  अपनी  रिपो  और  कार्यवाही  सरकार

 को  श्रेणी

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या

 इस  समय  भारत  में  कितनी  राइफल  ट्रेनिंग  एसोसिएशनें  काम  कर  रही  हैं  और  इस

 क्रियाकलाप  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कितनी  सहायता  दी  जा  रही

 क्या  सरकार  ने  अहमदाबाद  मिलिटरी  और  राइफल  रनिंग  एसोसिएशन  के

 एसोसिएशन
 आफ  विकास

 प्रीपेड  रहने
 आफ  इण्डियाਂ  के  गठन  के  सुभाव  को  स्वीकार  कर  लिया

 और

 यदि  तो  तैयारीਂ  ate  देश  में  रक्षा  की  तीसरी  पंक्ति  के  रूप  में  एक
 असैनिक  रक्षा  संगठन  की  स्थापना  के  लिए  सरकार  की  अन्य  योजनाएं  क्या  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  पी०  सिंह  :  और
 अहमदाबाद

 हुआ  है
 ।

 मिलिटरी  एण्ड  राइफल  ट्रेनिंग  एसोसियेशन  का  ऐसा  कोई  कांय  वृत्त  रक्षा  मंत्रालय  में  प्राप्त  नहीं
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 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  नेशनल  राइफल  एसोसिएशन  हाफ  जो  राष्ट्रीय

 स्तर  पर  एक  स्वयंसेवी  संगठन  से  20  अन्य  एसोसिएशन  ओर  145  राइफल  क्लब  संबद्ध  हैं  ।

 खेल  कूद  मंत्रालय  नेपाल  राइफल  एसोसिएशन  साफ  इण्डिया  को  नेशनल  शुटिंग  प्रतियोगिताओं

 कोचिंग  कैम्पों  और  मान्यताप्राप्त  अन्तरराष्ट्रीय  प्रतियोगिताश्रों  में  भाग  लेने  के  लिए  टीमें  विदेश

 भेजने  के  संबंघ  में  वित्तीय  सहायता  देता  है  ।

 रक्षा  मंत्रालय  में  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 रक्षा  संबंधी  तैयारियों  तथा  दूसरी  रक्षा  पंक्ति  को  पर्याप्त  योजनाएं  हैं  ।  इनके  ब्योरे

 देना  उचित  नहीं  होगा  ।

 देह  की  भरवा  प्रणाली  का  अध्ययन  करने  के  लिए  भारतीय  रिज  बेक  द्वारा  समिति

 को  निहित

 क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  : *408.  थी  पी०  एम०  सईद

 क्या  भारतीय  रिज दें  बेक  ने  देग  को  मुद्रा  प्रणाली  का  गहराई  से  ध्रध्ययन  करने

 तथा  सरकार  की  भारिक  नितियों  की  प्रभावकारिता  बढ़ाने  के  उपाय  सुझाने  के  लिए  एक  पांच

 सदस्यीय  समिति  नियुक्त  की

 (a)  यदि  तो  प  समिति  द्वारा  अपनी  रिपोर्ट  कब  तक  दिये  जाने  को  संभावना  है

 (a)  इसका  कार्यक्षेत्र  क्या  है  ओर  इसके  सदस्यों  के  नाम  कया  भर

 क्या  उन्होंने  कोई  अन्तरिम  रिपोर्ट  दी  है
 ?

 faa  मंत्री  प्रणव  a)  से  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  1982

 सें  पच  सदस्यों  को  एक  समिति  नियुक्त  की  है  जो  मुद्रा  प्रणाली  के  कार्यचालन  का  गहराई  से

 अघ्ययन  करेगी  अर  आर्थिक  नीति  के  आधारभूत  उद्देश्यों  के  संवरने  के  एक  उपकरण  के  रूप  में

 मुद्रा
 होती  की  TATTRLAT  में  सुघार  लाने  के

 लिए
 उपायों  का  सुझाव  देगी  ।  स्मिति  और  बातों

 के  साथ-साथ  मुद्रा  और  ऋण  नीति  के  उपकरणों  का  उनके  द्वारा  सामान्य  रूप  से  ऋण  प्रणाली

 और  हाथ  व्यवस्था  पर  वाले  प्रभाव  के  संदर्भ  में  मूल्यांकन  करेगी  प्रो  सुखमय  चकर्वर्ति

 समिति
 के  अध्यक्ष  इसके  अन्य  सदस्य  श्यो  एम०  पी०  डाक्टर  मार०  के ७

 डालर  फरीदी  मेहता  और  डाक्टर  सी०  रंगाराजन  है  ।  समिति  से  1984  के  अन्त  तक

 अपनी  रिपोर्टें  देने  का  अनुरोध  किया  गया  है  ।

 नहीं  ।

 ए  डी०  बी०  आई०  और  आई०  एम०  alo  आई०
 द्वारा  राष्ट्रीय

 कपड़ा  निगम  को

 दिए  गये  आसान  ऋण  पर  ब्याज में  वृद्धि

 #409,  श्री  बेटी  कोसल राम  :  व्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 क्या  भारतीय  औद्योगिक  विरासत  बेक  तथा  भारतीय  भोद् यो पिक  वित्त  fara  द्वारा

 दिये  गये  आसान  ऋण  पर  जो  130  करोड़  रुपये  का  है  ब्याज  दर  में  बृद्धि  होने  के  कारण  राष्ट्रीय

 कपड़ा  निगम  पर  सबसे  अधिक  प्रतिकूल  प्रभाव  पढ़ा  कौर

 यदि  तो  बया  ब्याज  दर  कम  करने  के  लिए  वित्त  मंत्रालय  से  कोई  बातचीत

 शुरू  की  गई  है  क्योंकि  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  राष्ट्रीय  हित  में  काम  कर  रहा

 वाणिज्य  तथा  पूर्ति  मंत्री  विश्व  नाथ  प्रताप  जी  नहं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 लाख  के  निर्यात  में  गिरावट

 *410.  श्रीमती
 माधुरी  सिह  :  क्या  वाणिज़्यिक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 पिछले  दो  वर्षों
 के

 दौरान  कितना  लाख  निर्यात  किया

 लाख  के  निर्यात  में  गिरावट  आने  के  क्या  कारण

 लाख  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  क्या  उपाय  करने  का  बिचार

 क्या  मिष्ठान  चमकाने  कौर  फलों  की  कोटिंग  करने  में  लाख  के  प्रयोग  में  इसको

 निरापदत्ता  के  लिए  अमरीका  सरकार  ने  भारतीय  लाख  की  जांच  की  भर

 (=)  यदि  तो  जांच  के  क्या  परिणाम  निकले  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (aitereit  रामदुलारी  :  (*)  गत  at  वर्षों  के

 दौरान  चपड़े  का  निर्यात  निम्नोक्त  प्रकार  रहा  है

 मात्रा  मुल्य

 मे ०  टन  करोड़  रु०

 £47QOV'U0L  6,250  8.31

 1981-82
 a  yoda
 6,62)  10.72

 (a)  गत  दो  वर्षों  में  निर्यातों में  कोई  गिरावट  नहीं  आई  है  ।  1982-83  में  fata  में

 गिरावट  लाख  के  कम  उत्पादन  के  कारण  आई  |

 (1)  भारत  सरकार  ने  विभिन्‍न  राज्यों  में  लाख  विकास  संबंधी  kaha  क्षेत्र  की  योजनाओं
 के  लिए  5.77  लाख  रुपये  की  स्वीकृति  दी  है  ।  निर्यात  के  लिए  चपड़े  के  रूप  करने  के
 लिये  लाख दाने  की  उपलब्धता

 लाइसंस  के  श्रन्तंगत  दी  जाती

 बढ़ाने  के  उदेश्य  से  लाख  दाने  के  आयात  की  अनुमति  खुले  सामान्य

 अन्तर्देशीय  क्षेत्रों  को
 निर्यात  के  लिए  लाखदाने  को  चपड़े  में  परिवर्तित  करने  के  लिए

 सीमाशुल्क  बन्घपत्रित  भांडागार  सुविधा  प्रदान  की  गई  है  ।

 30.
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 जी  ati

 (Sp  परिणामों  की  जानकारी  अध्ययन  पूरा  हो  जाने  के  बाद  ही  पता  चलेगी  |

 घगोस्लाविया  में  सीमेंट  का  आयात

 4430,  थ्रो  एम०  water  सुरती  :  वाणिज्य  मंत्री  ag  बताते  को  कृपा  करेंगे  कि

 कया  यह  सच  है  कि  यूगोस्लाविया  ने  लिक  डील  के  आधार  प्र  मूल्यों  पर

 सीमेंट  देने  का  प्रस्ताव  किया  ओर

 क्या  विशेष  सम्बन्ध  अथवा  वस्तु  विनिमय  आघार  पर  यूगोस्लाविया  से

 मोमेंट  के  आयात  की  अनुमति  दी  जाएगी
 ?

 बाणिज्यि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 रामदुलारी

 ।
 (¥)

 सम्पर्क
 व्यापार

 हु
 ।  चालू आधार  पर  सीमेंट  को  सप्लाई  के  लिये  युगोस्लावियाई  संगठन  से  एक  आफर  प्राप्त  हुआ  है

 बाहर  के  ब्योरे  में  प्रकट  करना  सार्वजनिक  हित  में  नहीं  होगा  ।

 इस  विषय  में  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 सोमा-शुल्क  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  alt  cay  हेतु  न्यायाधिकरण ों  में  अनुसूचित

 अनुसूचित  जनजाति  के  उम्मीदवारों  का  चयन  न  किया  जाना

 4431.  श्री  भीखा  भाई  क्या  faa  मंत्री  सीमा  केन्द्रीय  उत्पाद  तथा  स्वर्ण

 के  लिए  न्यायाधिकरण  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसुचित  जनजातियों  के  उम्मीदवारों  का  न

 किये  जाने  के  बारे  में  25,  1५83  के  प्रतिबंधित  प्रश्न  संख्या  1140  के  उत्तर  के  सम्बन्ध

 से  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 %)  क्या  सीमा  उत्पाद  शुल्क  भर  eat  भु प्री लीय  न्यायाधीश
 करण  की  सदस्यों  की  भर्ती  से  सम्बन्धित  भर्ती  नियमों  को

 दे  feat.

 यदि  तो  इन  नियमों  को  कब  अन्तिम  रूप  दियो  az

 क्या  इन  नियमों  को  अन्तिम  रूप  देते  समय  पदोन्नति  सम्बन्धी  आरक्षण  आदेशों

 रोस्टर  प्बाइट्स  को  ध्यान  में  रखा  जाएगा  |

 faa  मंत्रालय  में  राज्य  dat  पिटारी  राम  :
 तथा  (a)  सीमा शूल

 उत्पादन  शुल्क  तथा  eat  अपील  अधिकरण  के  सदस्यों  के  लिए  भर्ती  नियम  बनाते  का

 पहले  ही  आरम्भ  कर  दिया  गया  है  ।
 इन  नियमों  मुशी

 जातियों  laqgfaa
 जन-जातियों  के  लिए  Aa  के  संबंध  में  भारत  सरकार

 द्वारा  जारी  किये  गये  सामान्य  अनुदेशों  को  ध्यान  में  रखा  जायेगा  ।
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 तमिलनाडु  बागान  निगम  हारा  निर्यात

 4432,  श्री  एन०  डेनिस  :  क्या  वाणिज्यिक  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 :

 क्या  तमिलनाडु  बागान  निगम  अपनी  वस्तुओं  का  निर्यात  करता

 नाज  तक  कौन  कौन  सी  मदों  का  निर्यात  किया

 ()  प्रत्येक  मद  का  कितनी  मात्रा  में  निर्यात  किया  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  निर्यात  की  गई  प्रत्येक  मद  का  क्या  मूल्य  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामबुलारोी  :  से  जानकारी

 एकत्र  की  जा  रही  है  ओर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 निर्यातकों  द्वारा  वस्त्र  निर्यात  data  परिषद  का  छुपनी  का  भुगतान  न  करना

 4433.  श्री  प्रदान  हुसेन

 श्री  मानिन्द  पाठक  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  निर्यातकों  द्वारा  वस्त्र  निर्वात  dada

 परिषद  को  जुर्माने  का  भुगतान  न  करने  के  बारे  में  30  1982  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या

 3484  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उपरोक्त  set  के  भाग  और  में  वांछित  जानकारी  इस  बीच  एकत्रित

 कर  ली  गई

 (a)  यदि  तो  क्या  उसकी  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखी  भौर

 यदि  भ्रपेक्षित  जानकारी  पूरी  तरह  एकत्रित  नहीं  की  गई  है  तो  क्या  वे  अब  तक

 एकत्रित  की  गई  जानकारों  को  सभा  पटल  पर  रखेंगे  ?

 थबाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामदुलारी  :  जी  हां  ।

 अतरांकित  प्रश्न  सं०  3484  के  दिये  गये  उत्तर  में  से  उठने  वाले  आश्वासन  को  पूरा

 करने  में  कार्यान्वयन  रिपोर्ट  सभा  पटल-पर  रखने  के  लिए  17  1983  को  संसदीय  काय

 विभाग  को  भेज  दी  गई  है  ।

 उपरोक्त  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 औषधियों  पर  कराधान  नीति  को  पुनरीक्षा

 4434.  थी  पीयूष  तिरकी  :  क्या  वित्त  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (=)  क्या  सरकार  भारतीयों  पर  कराघन  की  नीति  को  पुनरीक्षा  करने  का  विचार  कर

 रही

 यदि  तो  रोगियों  के  लिए  ओषधियों  सस्ती  करने  के  लिए  औषधियों  पर  से
 कौन

 से  कर  समाप्त  किए  जा  रहे  और

 यदि  तो  एसके  क्या  कारण
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 वित्त  मवा लय  में  राज्य  मंत्री  पट्टाली  राम  :  से  जेसा  कि  इस  समय

 की  स्थिति  औषध  द्रव्यों  पर  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  को  जहां  कहीं  भी  उदग्रहणीय  हैं  ये

 दरें  सभी  पर  उदग्रहणीय  नहीं  भपेक्षाकृत  कम  हैं  ।  अधिसंख्य  मध्यवर्ती

 कतिपय  जीवन-रक्षक  आधा  द्रव्य  और  सामान्य  नामों  के  अस्तंगत  बिकने  वाले  सभी  औौषध-द्रव्य
 अर्थात  जो  एकस्व  अथवा  स्वामित्व  के  किस्म  की  दवाइयां  नहीं  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  से  qa
 तथा  छूट  प्राप्त  है  ।  इसके  विनिदष्ट  जीवन-रक्षक  aloe  द्रव्य  उनका  आयात  किये

 जाने  की  स्थिति  सीमाशुल्क  से  छूट  प्राप्त  है  और  विशिष्ट  मध्यवर्ती  औओपषधों  उनका

 रायात  किये  जाने  की  स्थिति  घटी  दरों  पर  सीमाशुल्क  लगता  है  ।  इन  सारे  उपायों  का  लक्ष्य

 रोगियों  को  अपेक्षाकृत  सस्ती  दरों  पर  उपलब्ध  कराना  है  ।  algal  द्रव्यों  संबंधी

 धान  नीति  में  और  संशोधन  करने  के  बारे  में  सरकार  किसी  ऐसे  प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  कर

 रही  है
 ।

 सिक्योरिटी  पेपर  होशंगाबाद  ake  नोट  प्रिटिंग  देवास  में  कांयं

 कर  रहे  कर्मचारी

 4435.  थ्री  लक्ष्मण  कया  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सिक्योरिटी  पेपर  होशंगाबाद  भर  नोट  प्रिंटिंग  प्रेस  मध्य  प्रदेश  में  कुल
 कितने  कर्मचारी  कायें  कर  रहे  हैं  और  वहां  आरक्षित  कोटे  के  अंतगर्त  किए  गए  अनुसूचित  जाति

 अनुसूचित  जनजाति  के  कर्मचारियों  की  संख्या  श्रेणीवार  ate  वरेय-वार  कितनी

 भर्ती  और  पदोन्नति  नियमों  के  अंतगर्त  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जन  जाति

 के  कितने  कर्मचारियों  को  लाभ  पहुँचाया  गया  atc

 यदि  उनको  कोई  लाभ  नहीं  दिया  गया  तो  इस  मामले  में  सरकार  द्वारा

 कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 पित्त  संप्रदाय  में  उप  मंत्री  जर्नादन  ।  इन  दो  denial  में  आरक्षित
 कोटे  के  अंतगर्त  नियुक्त  faa  गए  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जन  जाति  के  कर्मचारियों  की

 श्रेणीवार  और  वरुण-दार  संख्या  निम्नलिखित

 श्रेणी
 a ्  श

 ait  जोड़  अनुसूचित  जाति  अनुसूचित  जन  जाति

 ——  eee  ———  oe  ce  eee  eee

 33
 समूह  aਂ

 समूह  प्ग्खਂ  49

 समुह
 401  49  32

 समूह
 173  70  21

 2475  465  390 औद्योगिक  कमेंचारी
 ——  ee ee  न

 जोड़  3133  589  446

 कण  नहा
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 (  @)  भर्ती  भोर  पदोन्नति  नीय  Him  देती  aga
 गो  *  arcana  anafs  त  जाति और  मनु  द

 afaz च्युत त  जन  जाति

 के  जिन  Haaifcay  को  ara  पहुँचाया  गया  है  उनकी  संख्या  निम्नलिखित  है

 सीधे  भर्ती  के  अंतगर्त  पदोन्नति  के  मातहत

 es  ee.  ED  नय

 अनुसूचित  अनुसूचित  जन  अनुसूचित  are  agate  जन  जाति

 387  289  391  288

 उपयुक्त  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  यह  प्रश्न  उपस्थित  नहीं  होता  ।

 डोसा  में  पयंटन  ने  fasta  के  लिए  मंजूर  की  गई  धनराशि

 4436,  ot  चिंतामणि  नेना  :  क्या  पये टन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  ;

 उड़ीसा  में  पेंशन  के  विकास  के  लिए  1981-82  भर  1982-83  के  वर्षों  में  कितनी

 धनराशि  स्वीकृत  की

 उड़ीसा  में  किन-किन  स्थानों  का  अन्तगंत  विकास  किया  गया

 (m)  वर्ष  1983-84  के  लिए  क्या  प्रावधान  किए  गए  और

 किए  जाने  वाले  कायें  का  ब्यौरा  क्या  हैं  ?

 aden  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सूँघो  aaa
 1

 विधियां  राज्य-वार  आबंटित  नहीं  की  जाती  ।  1981-82  के  दौरान  रत्नागिरी

 शरीर  की  की  मास्टर  प्लान  तेयार  करने  के  लिए  नगर  ake  ग्राम  आयोजन  संगठन  को

 1.60  लाख  रुपये  की  राशि  भर  1982-83  के  दौरान  नन्दन-कानन  स्थिति  ara  सफारी

 के  विकास  हेतु  8  लाख  रुयए  की  राशि  पेशगी  दी  गई  थी  ।

 और  उड़ीसा  में  पेंशन  के  विकास  के  लिए  निम्नलिखित  स्की में  छठी
 वर्षीय  योजना  में  शामिल  की  जा  हैं

 केन्द्रीय  पेंशन  विभाग  ने  भुवनेश्वर  में  एक  भारत  सरकार  पर्यटक  कार्यालय

 खोला  है  ।

 सिम ली पाल  में  लगभग  50  लाख  रपये  की  अनुमानित  atta  पेर  एक

 धन-युग  ।

 ०5  लाख  रुपये  की  ध्रनुमानित  लागत  पर  क  निन  में  लायन  सफारी
 पाके  का  विकास  |

 चिल्का  झील  में  जल-क्रीड़ा  शुरू  करने  लिए  एक  सर्वेक्षण  |

 34
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 नगर और  ग्राम  आयोजन  संगठन  से  कोणों  के  बिकास  के  लिए  मास्टर

 प्लान  तथा  करना  |

 6.  भारतीय  यात्री  आवास  विकास  समिति  के  माध्यम  से  पुरी  में  एक  घोटाला  ।

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम

 (i)  होटल  कलिंग  का  विस्तार  |

 (ii)  पुरी  में  एक  होटल  भोर  कौशिक  में  समुद्रतट-कुटीरों  के

 निर्माण  के  लिए  उड़ीसा  प्रबंधन  विकास  निगम  के  सहयोग  से  संयुक्त

 उद्यम  परियोजना  ।

 निर्यात  कोटा  वितरण  के  काय  में  लगी  चित्र  निर्यात  संबध  परिषद  के  कर्मचारी

 4437.  श्री  मानिन्द  पाठक  :  क्या  वाणिज्य  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  वस्त्र  निर्यात  संवेदन  परिषद  के  90  प्रतिशत  कर्मचारियों  से

 रॉक-निर्यात  संवर्धन  सम्बन्धी  wig  अर्थात  निर्यात  कोटा  वितरण  का  कायें  कराया  जाता  और

 सरकार  का  इस  मामले  में  क्या  करने  का  विचार  है  ?

 वाणिज्य  संचालक  में  राज्य  मंत्री  राम दुलारो  :  atta

 dada  परिषद  में  कुल  262  कर्मचारियों  में  से  199  निर्यात  पात्रता  और  सम्बद्ध  कार्यों  के  प्रशासन

 में  और  63  निर्वात  संगठन  भर  सामान्य  सेवाओं  में  लगे  हैं  ।

 घरन  नहीं  उठता  |

 भारतीय  स्टेट  पटना  फो  दाखिलों  सें  नकदी  ले  जाने  वाले  द  ॥  | इर  ay way  उपलब्धता हुं

 4438.  थ्रो  रासावतार  शास्त्री  ।  क्या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  स्टेट  बैंक  की  अकेले  पटना  में  ही  दानापुर  से  पटना  सिटी  तक  30  से

 40  के  लगभग  धाराएं

 क्या  इन  शाखाओं  से  भारतीय  स्टेट  बे  की  मुख्य  शाखा  तक  शेष  बचों  नकद  रानी

 ले  जाने  के  लिए  नकदी  ले  जाने  वाला  केवल  एक  ही  वाहन

 (7)  क्या  नकदी  ले  जाने  वाला  वाहन  के  अभाव  में  शेष  बची  नकद  राशि  वाली  शाखाएं

 गर-सरकारी  वाहनों  में  बड़ा  जीखिम  लेकर  और  इस  प्रकार  की  नकद  रकम  के  साथ  जाने  बाले

 प्रघीनस्थ  कमंचारियों  की  जिम्मेदारी  पर  मुख्य  शाखा  को  भेज  रही

 क्या  दोष  बची  नकद  राशि  ताली  अधिकांश  errerait  द्वारा  अपनी  सीमा  से  अधिक
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 gaze  अपने  पास  रखी  जाती  है  जिससे  भारतीय  स्टेट  बेक  को  वाहनों  आदि  जेसे  नकद  रद

 भेजने  को  सुविधाओं  के  अभाव  में  ब्याज  की  हानि  होती  कौर

 यदि  at,  तो  क्या  सरकार  का  विचार  पटना  में  नकद  राशि  ले  जाने  वाले  वाहन

 पर्याप्त  संख्या  में  उपलब्ध  कराने  का  है  ?

 fad  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  जर्नादन  :  से  सूचना  एकत्र  को  जा

 रही  है  शर  यथा  उपलब्ध  सुचना  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 सीमावर्ती  क्षेत्रों  में  तस्करों

 4439.  et  go  नीला  लोहियादसन  नाडार :  क्या  चित्त  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  हमारे  सीमा  क्षेत्रों  में  बड़े  पैमाने  पर  तस्करी  हो  रही

 यदि  gi,  तो  इसकी  रोक-थाम  हेतु  सरकार  के  पास  स्पष्ट  रूप  से  कोई

 योजना

 यदि  gi,  तो  तत्संबन्धी  ब्यौरा  कया  और

 (a)  गत  पांच  वर्षों  में  अपनी  सीमाओं  पर  तस्करी  के  कितने  मामले  रजिस्टर  किए  गए

 कौर  उनका  ब्योरा  क्या  है  ?

 चित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पट्टाली  राम  :  शर  (a)  सरकार  को

 मिली  रिपोर्टों  के
 बंगलादेश  और  बर्मा  के  साथ  लगे  भू-सीमा  क्षेत्र

 तस्करी  के  लिए  बराबर  सुगम्य  क्षेत्र  बने  हुए  हैं  ।  1978  से  1982  तक  की  अवधि  के

 इन  भू सीमावर्ती  क्षेत्रों  पर  क्षेत्राधिकार
 रिक  सीमाशुल्क  समाहतलियों  के  क्षेत्राधिकार ों  में  किए  गए

 भभिग्रहणों  की  संख्या  तथा  पकड़े  गए  तस्करी  के  माल  के  मूल्य  का  विवरण  संलग्न  विवरण-पत्र  में

 दिया गया  है

 कौर  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  सूत्र  सं०  19  जिसमें  कौर

 कर  अप वंचकों  के  खिलाफ  बराबर  कड़ी  काय वा हो  करते  रहने  की  अपेक्षा  कार्यान्वयन  हेतु

 सरकार  ने  एक  योजना  बनाई  जिसके  तस्करी  निवारण  अभियान

 तस्करी  के  लिए  सुगम्य  क्षेत्रों  में  तेज  कर  दिया  गया  जिनके  अंतगर्त

 बंगलादेदा  और  बर्मा  के  साथ  भु सीमावर्ती  क्षेत्र  आते  हैं  ।  कार्ययोजना  के  aga  किए  गए  उपायों  में

 निम्नलिखित  उपाय  शामिल हैं
 :--  सीमाशुल्क  विभाग  के  निवारक  आर  गुप्त  सूचना  तन्त  को

 सुदृढ़  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  तथा  तस्करी  निवारण  1974  के  उपबन्धों  को

 अधिकाधिक  लागू  केन्द्रीय  और  राज्य  सरकारों  के  अन्य  सम्बन्धित  प्राधिकरणों  के  साथ

 अपेक्षाकृत  अधिक  समन्वय  स्थापित  करन  1;  और  तस्करी  को  रोकने  के  लिए  पड़ोसी  देशों  के  साथ

 दीपक  TAA  बढ़ाना  ।  इस  मामले  की  बराबर  समीक्षा  की  जाती  रहती  है  ।
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 स्तर
 seal के  लिखित  उत्तरा  25  1983

 राष्ट्रीय  कोर
 के

 संवर्ग  में  स्थायी  कमीशन  प्राप्त  अधिकारी

 4440,  डा०  कण  fag  ।  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किं
 :

 राष्ट्रीय  कैडेट  कोर  के  संवर्ग  में  स्थायी  कमीशन  प्राप्त  अधिकारियों  को  संख्या

 कितनी

 गत  दो  वर्षो  के  दौरान  उनमें  से  कितनों  ने  गृह  निर्माण  अग्रिम  राशि  हेतु  आवेदन

 किया  कौर  उनमें  से  कितनों  को  इस  प्रकार  की  afore  राशि  दी  और

 (7)  यदि  किसी  को  नहीं  दी  गई  तो  उसके  क्या  कारण

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sit  के०  पी०  fag  :  से  राष्ट्रीय  कैडेट  कोर

 में  629  पूर्णकालिक  स्थायी  कमीशन  प्राप्त  अफसर  हैं  जिनमें  से  सात  ने  ge  निर्माण  अग्रिम  के

 के
 x

 लिए  आवेदन  किया है  ।  गह  निर्माण  के  लिए  घन  गठबंधन  से  सम्बन्धित  नियमों  तथा  aa

 प्रक्रियागत  श्रौपचारिकताओं  को  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  अप्रिय  के  लिए  मंजूरी  देने  था

 मंजूरी  नहीं  देने
 के

 लिए  मामलों  पर  इसके  बाद  gt  विचार
 किया जा

 सकता  है  ।

 जोवन
 बोसा

 निगम  के  फ्मंचयारी  संघों  के  साथ  faa  मंत्री  की  वार्ता

 4441.  Mo  ay  दण्डवत  क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  जीवन  बीमा  निगम  के  कर्मचारियों  की  सहकारी  आवास  समिति

 के  बम्बई  में  प्रायोजित  एक  समारोह  में  मंत्री  महोदय  ने  घोषणा  की  थी  कि.वे  कर्मचारियों  को

 मांगों  के  बारे  में  ही  जीवन  बीमा  निगम  के  कमंचारी  संघों  के  साथ  वार्ता  और

 यदि  तो  वार्ता  कब  शुरू  होगी  ?

 चित्त  मंत्रालय  सें  उपमंत्री  ward  :  भीर  इस  बात  का  कोई

 रिका  नहीं  है  कि  पिछले  ad  बम्बई
 में  जीवन  बीमा  निगम  के  कमंचारियों  की  सहकारी  आवास

 समिति  के  समारोह  में  क्या  घटित  हुआ  था  ।  लेकिन  saad  संघों  के  प्रतिनिधि  कई  अवसरों  पर

 वित्त  मंत्री  से  मिलते  रहे  हैं  ।

 हाल  ही  कुछ  संसद  सदस्य  और  जीवन  बीमा  निगम  के  कर्मचारी  संघों  के  प्रतिनिधि

 वित्त  मंत्री  से  मिले  थे  ।  उनके  अनुरोध  वित्त  मंत्री  इन  संघों  के  कुछ  प्रतिनिधियों  से  24

 भर  25  1983  को  मिलने  के  लिए  सहमत  हो  गए  हैं  ।

 देश  के  आंतरिक  सेवा  हवाई  weal  पर  विदेशी  प्रेक्षकों  के  लिए  सुविधाएं

 कृपा  करेंगे  कि  :

 4442.  श्री  डी०  पी०  जडेजा  :  क्या  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  देश  के  विभिन्‍न  आंतरिक  सेवा
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 कफा

 हवाई  अड्डों  पर  बार  सुरविधाश्ों  के  अभाव  में  विदेशी  पर्यटकों  को  सुविधा  होती  है

 भारत  के  किन-किन  हवाई  अडडों  पर  इस  प्रकार  की  सुविधाएं  उपलब्ध  करायी

 रही  और

 wea  हवाई  अड्डों  पर  यह  सुविधा  देने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे हैं  ?

 पटन  और  लागर  विमानन  मंत्रालय  के  राय  मंत्री  खुर्शीद  आलस  सरकार

 को  धोती  सेवा  हवाई  अडडों  पर  बार  सुविधाओं  के  उपलब्ध  होने  के  बारे  में  कोई  शिकायत

 प्राप्त नहीं  हुई

 (a)  बागडोर  हवाई  अड्डे  पर  ।

 (ap  चार  और  हवाई  यथा  है दरा बाइ जयपुर  और
 ,

 वाराणसी  पर  बार

 सुविधाएं  उपलब्ध  करायी  जा  रही  हैं  |

 लम्बे  th  थाली  रुई  के  निर्वात  में  गर  सरकारी  व्यापार  में  कमी

 4443,  श्री  जी०  वाई  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  ag  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  लम्बे  रेशे  वाली  रुई  के  निर्यात  के  गर-सरकारी

 व्यापार  में  कुछ  मात्रा  कम  करने  का  निर्णय  किया  भर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  (4)  तथा  लम्बे

 रेशे  बाली  रुई  की  केवल  भारतीय  रुई  निगम  लि०  और  शीष  राज्य  सहकारी  विपणन  संगठनों  की

 मौत  निर्यात  की  अनुमति  है  ।  सरकार  की  नीति  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  है  ।

 रुई  के  सत्य  में  वद्ध

 4445,  थी  मोहन  लाल  पटेल

 भी  डो०  पी०  जदेजां  कया  चाशिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  ।

 भारत  में  कपास  का  उत्पादन  करने  बाले  राज्यों  के  लाम  क्या

 ऐसे  प्रत्येक  राज्य  में  रुई  उत्पादकों  द्वारा  की  गई  कपास  के  मूल्य  सम्बन्ध  मांग  का

 ब्योरा  क्या  है  धौर  उन्हें  दिए  जा  रहे  रुई  के  मूल्य  का  ब्योरा  क्या

 क्या  ag  सच  है  कि  किसानों  द्वारा  मांगे  गये  रुई  के  मूल्य  ओर  सरकार  ने  कोई

 ध्यान  नहीं  दिया

 क्या  इसका  रई  के  उत्पादन  पर  कोई  प्रभाव  पड़ा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और
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 (a)  देश  में  रुई  उत्पादकों  की  सुरक्षा  के  लिए  रुई  et  में  वृद्धि  हेतु  क्या  कदम  उठाए

 we ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्रो  राम  gard  :  प्रमुख  रुई  उपज

 कर्ता  राज्य  मध्य  भिन्न  तमिलनाडु

 भोर  हरियाणा  हैं  ।

 राज्य  सरकारें  रुई  उपज कर्ता  राज्यों  में  रुई  उपजकर्ताओं  द्वारा  मांग  की  गई  कीमतों

 को  यदि  कोई  के  बारे  में  इस  मंत्रालय  के  ध्यान  में  नहीं  लाई  हैं  ।  रुई  उपज कर्ताओं  के  हितों

 की  रक्षा  करने  के  लिए  सरकार  ने  महाराष्ट्र  को  छोड़कर  सभी  रुई  उपजकर्ता  में  रुई  को

 प्रमुख  किस्मों  के  लिए  न्यूनतम  समान  कीमतें  निर्धारित  की  हैं  और  भारतीय  रुई  निगम  को  समधन

 कीमत  स्तर  पर  खरीद  करने  के  लिए  प्राधिकृत  किया  महाराष्ट्र  के  मामले  एकाधिकार

 खरीद  योजना  चल  रही  है  और  किसानों  को  महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  निर्धारित  गारंटी  कीमतें  दी

 जाती  हैं  |

 वास्तव  भारतीय  रुई  निगम  के  ade  कार्यों  को  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  को  याचिकाएं

 प्राप्त  हो  रही  हैं  ।  इससे  पत्ता  चलता  है  कि  भारतीय  रुई  निगम  द्वारा  आफर  की  गई  कीमतें

 प्रद  की
 में  अन्यथा  किसानों  ने  अपनी  फसल  को  दूसरे  माध्यमों  से  बेच  दिया  होता  ।

 प्रशन  नवदीं  उठता  |

 जी  नहीं  ।  दूसरी  भर  रुई  के  उत्पादन  में  आम  तौर  पर  वृद्धि  का  ea  रहा  है  जब

 कि  रुई  उत्पादन  के  मन्तगंत  क्षेत्र  उतना  ही  रहा  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता
 ।

 रुई  उपज कर्ताओं  को  लाभकारी  कीमतें  सुनिश्चित  करने  gear  भारतीय  रुई

 निगम  ने  खरीद  कार्यों  को  तेज  कर  दिया  है  और  लम्बे  वाली  रुई  के  निर्वात  को  उदारता

 आधार  पर  अनुमति  है  |

 अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  ध्रुवों  पर  एककों  की  स्थापना

 4446.  it  गुलाम  मोहम्मद  खान  :  क्या  पर्यटन  ie  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने

 को  कृपा  करेंगें  कि  :

 क्या  देश  में  अंतर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डों  पर  चिकित्सा  एकक  स्थापित
 करने

 का  विचार

 भर

 यदि  gt,  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पेंशन  शौर  द्ग ay
 गर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  ate  आलम  at):

 हां  ।
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 अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  nasi  पर  स्थापित  किए  जाने  वाले  प्रस्तावित  चिर  ह  त्सा-एकक

 मगापातकालीन  प्राथमिक  उपचार  प्रदान  किए  जाने  की  दृष्टि  से  अनिवायं-चिकित्सा  सुविधाओं  से

 मुक्त  होंगे  ।

 भारतीय  झौोद्योगिक  विकास  बेक  हारा  विभिन्‍न  कम्पनियों  से  बकाया  को  वसूली

 4447,  st  सुशील  भट्टाचार्य  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बेक  द्वारा  30  1982  तक  विभिन्‍न

 कम्पनियों  को  दिए  गए  167.9  करोड़  रुपये  के  ऋण  में  से  बकाया  धनराशि  वसूल  करने  में  समय

 और

 (a)  यदि  तो  धनराशि  कितनी  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  मैं  उप  मंत्री  जनों  :  और  30-6-1982  की

 स्थिति  के  सहायता  प्राप्त  एककों  की  मोर  167.9  करोड़  रुपये  की  कुल  बकाया

 में  31-12-1982  को  समाप्त  हुए  छः  महीनों  के  भारतीय  artartfira: HITT  विकास  बेक  ने

 26.9  करोड़  रुपये  वसुल  कर  लिए  हैं  ।

 गाजीपुर  को  बा यु दूत  सेवा  से  जोड़ना

 4448,  श्री  जेनुल  क्या  पेंशन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 (*}  कया  गाजीपुर  को  वायुशूल  सेवा  से  जोड़ने  का  निर्णय  किया  मया  और

 यदि  तो  गाजीपुर  को  वायु दूत  से  जोड़ने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 aden  ओर  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राजय  मंत्री  खुर्शीद  आलम  :  आर

 उपयुक्त  विमान  उपलब्ध  हो  जाने  पर  तथा  अन्य  आधार  संरचनात्मक  सुविधाओं  का  विकास

 हो  जाने  पर  वायुदूत  ने  गाजीपुर  को  अपने  विस्तार  कार्यक्रम  में  शामिल  कर  लिया  है  ।

 सरकारों  क्षेत्र  के  उपक्रमों  सें  सरकार  ष्र्  पूंजी  निवेश

 4449.  श्री  एन०  ई०  हीरो  :  व्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकारी  क्षेत्र  कै  उपक्रमों  में  सरकार  का  कुल  पूंजी  निवेश  कितना

 प्रत्येक  राज्य  में  विशेषकर  बिहार  राज्य  में  सरकारी  क्षेत्र  में  पूंजी  निवेश  का  ब्यौरा

 कया  है  और  यह  कुल  पूंजी  निवेश  का  कितने  प्रतिशत

 क्या  यह  सच  है  कि  राज्यों  में  पूंजी  निवेश  समान  रूप  से  नहीं  किया
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 यदि  gi,  तो  कुछ  राज्यों  को  अधिक  पूंजी  निवेश  के  लिए  और  अन्य  राज्यों  को  नगण्य

 पूंजी  निवेश  के  लिए  चुनने  के  क्या  कारण

 (=)  क्या  सरकार  का  विचार  सभी  राज्यों  में  समान  रूप  से  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  की

 स्थापना  करना  है  ताकि  राष्ट्रीय  धनराशि  का  सभी  राज्यों  में  समान  रूप  से  तथा  समानुपात  में  पूंजी

 निवेश  किया  a  और

 यदि  तो  यह  योजना  कब  तक  लागू  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 वितत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पट्टाली  राम  :  31/-3-1982  को  केन्द्रीय

 सरकारी  क्षेत्र
 के  उपक्रमों  में  सकल  परिसंपत्ति  के  रूप  में  कुल  25504.43  करोड़  रुपये  की

 सरकारो  पूंजी  लगी  थी  |

 भोर  सरकारी  क्षेत्र  के  उपायों  में  लगी  पूंजी  परिसंपत्ति  के  रूप  में  )

 के  बिहार  राज्य  सहित  राज्यवार  वितरण  का  ब्यौरा  विवरण  में  दिया  गया  कुल  पंजों  निवेश

 में  से  15.84  प्रतिशत  पूंजी  बिहार  में  लगी  है  ।

 भर  हालांकि  पंजी  निवेदन  सम्बन्धी  निक्षेप  लेते  समय  विभिनन  राज्यों  के

 अन्तत  विकास  व्यय  की  असमानता  को  ध्यान  में  रखा  जाता  तथापि  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  के

 उपक्रमों  में  परिव्यय  को  स्वीकृति  भौगोलिक  आधार  की  अपेक्षा  विभिन्न  तकनी  की-आधिक

 दृष्टिकोणों  के  आधार  पर  दी  जाती  है  ।

 विवरण

 सकल  परिसंपत्ति  के  रूप  में  राज्यवार  पूंजी  निवेश  का  विवरण

 रुपयों

 क्रमांक  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  का  नाम  31-3-1982  को  पूंजी  निवेश

 1  9 a

 eee,

 आन्ध्र  प्रदेश  1203.16

 असम  1234.48

 बिहार  4041.06

 गुजरात  1097.45

 हरियाणा  288.91

 ह्माचल  प्रदेश  166.05

 जम्मू  एवं  कश्मीर  14.82
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 |  2

 कर्नाटक  966.78

 केरल  335.58

 10  मध्य  प्रदेश  3180.71

 11
 महाराष्ट्र  2973.44

 12  उड़ीसा  1273.95

 13  पंजाब  439.38

 14  राजस्थान  471.67

 15  तमिलनाडु  1078.95

 16  उत्तर  प्रदेश  1354.74

 17  पश्चिम  बंगाल  19  77.67

 18  दिल्ली  694.96

 19  गोवा  8.76

 20  अन्य  राज्य/संघ  atta  क्षेत्र  219.22

 21  विभाजित  2277.69
 Cf  seme,

 जोड़  25504.43

 राजभाषा  अधिनियम  का  क्रियान्वयन

 4450.  थ्री  रामविलास  पासवान :  क्या  पेंशन  ate  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने

 को  कृपा  करेंगे कि  s

 (®)  कया  मंत्रालय  में  राजभाषा  अधिनियम  की  घारा  3(3)  के  उपबन्धों  का  क्रियान्वयन
 रहा  है  और  गत  उक  वर्ष  दौरान  कितने

 आदेश  किए  गए
 और  उनमें  से  कितने  आदेश  हिन्दी  तथा  अंग्रेजी  दोनों  भाषाओं  में  जारी कि  ए

 गत  एक  वर्ष  सन  कितने  पत्र  हिन्दी  हुए  और उनमें  -  से  कितने
 पन्नों

 का  उत्तर  हिन्दी  में  दिया

 मंत्रालय  द्वारा  कितने  प्रकाशन/पत्रिकाएं  प्रकाशित की  गई  और  उनमें  से  कितने  हिन्दी
 तथा  अंग्रेजी  में  प्रकाशित  किए

 वर्ष  1968  के  पश्चात्‌  कितने  कार्य  ad  |  AUC  ठन  स्थापित  किए TQ  हैं  और  उनमें  से
 कितनों  को  आरम्भ  से  हदी  भारतीय  नाम  दिए

 गए
 और
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 ee

 क्या  सरकार  ने  उन  अधिकारियों  के  विरुद्ध  बई  कार्यवाही  की  है  जिन्होंने  राजभाषा

 अधिनियम  की  घारा  3(3)  का  उल्लंघन  किया  यदि  नहीं  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पेंशन  गौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  संती  खुर्शीद  ध्रालस  :

 हां  ।  मंत्रालय  द्वारा  ast  1982  में  397  सामान्य  आदेश  जारी  किए  गए  शर  वे  सभी

 द्विभाषिक  रूप  अर्थात  हिन्दी  भीर  अंग्रेजी  दोनों  में  जारी  किए  गए  ।

 मंत्रालय  में  वर्ष  1982  में  हिन्दी  में  प्राप्त  हुए  पत्रों  की  कुल  संख्या  2032

 है  जिनमें  से  709  के  उत्तर  दिए  गए  ।  ये  सभी  उत्तर  हिन्दी  में  ही  दिए  गए  ।

 मंत्रालय  द्वारा  कोई  अंग्रेजी  या  हिन्दी  में  नहीं  निकाली  जाती  ।

 (1)  मंत्रालय  द्वारा  वर्ष  1968  के  बाद  स्थापित  किए  गए  कार्यालयों
 की

 संख्या 31

 (2)  इनमें  से  जिन  कार्यालयों/संगठनों  के  शुरू  से  ही  भारतीय  नाम  रखे  गए  उनकी

 संख्या 19

 (3)  wea  12
 कार्यालयों  के  नाम  feed  और  अंग्रेजी  दोनों  में  हैं  ।

 राजभाषा  अधिनियम  की  धारा  3(3)  के  उपबन्धों  का  सामान्य  रूप  से  अनुपालन

 किया  जा  रहा  इसलिए  प्रश्न  नहीं  है  ।

 ग्रेफाइट  का  निर्यात

 4451,  श्री  ए०  फे०  राय  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  देश  में  उत्पादित  अधिकांश  ग्रेफ़ाइट  का  निर्यात  किया  जाता

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  हैं  और  पिछले  पांच  वर्षों  में  कितने  ग्रेफाइट  का  उत्पादन  हुआ

 गौर  कितने  ग्रेफाइट  का  और  कोन  से  देश  को  निर्यात  किया

 निर्वात  किए  जाने  वाले  ग्रेफाइट  की  रुपये  में  दर  कितनी  है  भर  देश  में  यह  किस

 दर  पर  बेचा  जाता

 प्रेफाइट  को  प्रयोग  करने  वाले  प्रमुख  क्षेत्र  कौन  से

 क्या  यह  सच  है  कि  निर्यात  किए  जाने  वाले  ग्रेफाइट  पर  कोई  उचित  किस्म

 नियंत्रण  नहीं  जिससे  इसकी  मांग  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़  रहे  हैं  अन्यथा  इसकी  भारी  मांग

 भ

 गए  ,
 यदि  gi,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या है  और इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए

 .
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 .
 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (atta  राम  दुलारी  faregr)  :  निर्यात

 =x जिन  देशों  को  प्रेफाइट  का  निर्यात  किया  जाता  के  बारे  में  जानकारी  संलग्न  विवरण  में

 दी  गई  है  ।

 रसायन  तथा  सम्बद्ध  उत्पादन  निर्यात  dada  के  अनुसार  40-50  प्रति

 rt
 .

 मंथ  नियत  का बन  वाले  कच्चे  ग्रेफाइट  का  स्वदेशी  मुल्य  लगभग  1200  झ्७  प्रति  म०७  टन  है

 _
 वयस्क

 का  माधवन  करने  के  बाद  80--85  प्रतिशत  अंश  faa  कार्बन  अंश  वाले  ग्रेफाइट  फलेक्स

 के  लिए  एचआईवी ०  निर्यात  मुल्य  लगभग  3650  द  प्रति  दाम  टन  है  ।

 (7)
 प्राकृतिक  ग्रेफाइट  के  इस्तेमाल  के  मुख्य  क्षेत्रों  में  ग्रेफाइट  लेड  Qt

 _
 इलेक्ट्रा इस  तथा  फाऊंड्रीज  और  स्नेहक  उद्योग  हैं  ।

 ग्रेफ़ाइट  मद  निर्यात  नियंत्रण  एवं  1963  के

 विधानों  के  मन्तगंत  अनिवार्य  क्वालिटी  नियंत्रण  और  पोत  लदान  gat  निरीक्षण  के  अ

 aa

 rae  =

 रसायन  तथा  सम्बद्ध  उत्पाद  निर्यात  dada  जो  इस  मद  के  नि  atdi  का

 संचालन क  रहो  को विदेशी  खरीदारों
 की

 वीसी  प्रकार  की  शिकायत  के  बारे  में  कोई

 जनकारी
 et है  ।

 वि

 fee  मात्र  ह

 उत्पादन  — -——— om aa HAST  ह  के  आधार  पर

 <_<  ए  बक  नन  ee  ee

 1977  i  1621

 1978
 1446000

 1979  13889

 1980  14687

 1981  15619

 निर्वात  ag  के  आधार  पर

 ee

 1977-78  54.0

 1978-79  436.0

 1979-80  2724.0

 1980  4173.0

 19  :  उपलब्ध  नहीं

 पुरुष  देशों  के  जिन्हें  गप्रफाइट  निर्वात  fear  जाता  है

 सं०  tro  अमरी  फ़ांस  आदि
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 राष्ट्रीयकृत  बलों  हारा  बूंदी  और  झालावाड़  में  शाखाएं  खोलना

 4452,  श्री  कृष्ण  कुमार  गोयल  :  क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीयकृत  dat  द्वारा  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  होती  क्षेत्र  बूंदी  atk

 झालावाड़  में  नई  शाखाएं  खोलने  का  विचार  और

 यदि  gt,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  जियावन  :  और  भारतीय  feat  बेक

 ने  सुचना  दी  है  कि  चालू  शाखा  विस्तार  कार्यक्रम  के  बंदी  और  झालावाड़  जिलों

 के  46  केन्द्रों  में  बैंक  कार्यालय  खोलने  के  वास्ते  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  ate  वाणिज्यिक  बैंकों  को

 भाव टन  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।  उपयु क्त  भ्रावंटनों  के  इन  जिलों  में  बेक  कार्यालय

 खोलने  के  बैंकों  के  पाता  12  प्राधिक्ृतियां  मौजूद थीं  ।  सम्बन्धित  ब्यौरे
 नीचे  दिखाएं  हैं  :--

 जिला  शाखाएं  खोलने  के  वास्ते  वाणिज्यिक  1982  से  1985  की

 बैंकों  के  पास  इस  समय  बकाया  नीति  अवधि  के  दौरान  शाखाएं

 प्राधिकारियों  की  संया  खोलने  के  वास्ते  वाणिज्यिक  gat  को

 प्रस्तावित  आवंटनों  को  eat

 ee  eee  ee aS  ene  eS  SD ED  Se  ES  AS  SL  eer

 कोटा  30

 बंदी

 झालावाड़  11

 as  ae  i  गिना
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 मध्य  प्रदेश  में  1983-84  और  1984-85  के  दौरान  odes  सुविधाएं

 4453,  श्री  सितंबर  सिह  ।  क्या  पर्यटन  att  नागर  विमानन  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 सरकार  का  विचार  मध्य  प्रदेश  में  अगले  दो  वर्षों  के  दौरान  (1983-84  कौर

 1984-85)  qazq  सुविधाओं  में  वृद्धि  के  लिए  क्या  उपाय  करने  का  भर

 मध्य  प्रदेश  सरकार  द्वारा  भेजे  गए  प्रस्ताव  पर  केन्द्र  ने  अब  तक  क्या  कार्यवाही  की

 है  और  इसके  लिए  कितनी  घनसाली  मंजूर  की  गई  ?

 पेंशन  झोर  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  थी  खरीद  झालम
 मध्य  प्रदेश  में  पेंशन  सुविधाओं  के  विकास  के  लिए  भागामी  दो  वर्षों  के  दौरान  निम्नलिखित

 स्कीमें  शुरू  करने  का  प्रस्ताव  है  —

 (1)  शिवपुरी  में  49.95  लाख  रुपये  की  लागत  से  एक  पर्थटक  गाँव

 कम्पलैक्स  की  स्थापना  |
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 4  1905  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 (It)  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  की  अपनी  संयुक्त  उद्यम  स्कीम  के  grata

 मध्य  प्रदेश  राज्य  पर्यटन  विरासत  निगम  के  सहयोग  से  भोपाल  में  एक  होटल

 का  निर्माण  करने  की  योजना  है  ।

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  के  art  में  निम्नलिखित  प्रस्तावों  पर

 कार्रवाई  की  गई  है

 (1)  केन्द्रीय  पेंशन  विभाग  ने  46.76  लाख  रुपये  को  लागत  पर  कान्हा  राष्ट्रीय

 उद्यान  में  एक  वन  गुह  का  निर्माण  कियां  है  ।

 (II)  कान्हा  राष्ट्रीय  उद्यान  में  इस्तेमाल  के  लिए  प्रशिक्षित  हाथियों  और  मिनी  बस

 की  खरीद  के  वास्ते  3.60  लाख  रुपये  दिए  गए  हैं  ।

 41)  सोपाल  झील  में  इस्तेमाल  के  लिए  नौकाओं  की  खरीद  के  वास्ते  राजय  सरकार

 को  3-51  लाख  रुपये  को  एक  राशि  दी  गई  है  ।

 (AV)  शिवपुरा  राष्ट्रीय  उद्यान  के  लिए  मिनी  बस  की  खरीद  के  वास्ते  0.50  लाख

 रुपये  की  एक  राशि  सी  दी  गई  है  ।

 (V)  इसके  भील  पव  के  आयोजन  के  लिए  0.50  लाख  रुपये  को  एक
 राशि  दी  गई  है  ।

 (VI)  भारत  i ro |  विकास  निगम  ने  1982  में  भोपाल  में  एक  परिवहन

 युनिट  की  स्थापना  की  है  ।

 अहमदाबाद  में  बैंक  धोखाधड़ियों  का  पता  लगना

 4454.  श्री  हरिकेश  बहादुर  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  बेंकों  में  घोखाघड़ो  कीं  अहमदाबाद  से  प्राप्त  सूचना  की  भोर
 दिलाया  गया  हू  मौर  यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  जिन  धोखाधड़ियों  का  पत्ता  लगा  है
 उनका  ब्यौरा  कया  इण्डिया  1983);  घर

 क्या  ये  धोखाधड़ी  सरकारी  लेखा  परीक्षक  की  ae  में
 नहीं  arg  और  afe  तों

 ऐसी  धोखाधड़ियों  को  समाप्त  करने  के  लिए  आन्तरिक  जांच  और  देखरेख  को  stent  बनाने
 हेतु

 क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप-मंत्नी  ज्यादा  :  और  शेड  नामक
 पत्रिका  के  28  1983  अंक  में  दि  बेकसਂ  शिक्षक  से  प्रकाशित  समाचार  सरकार
 ने  देखा  है  !  उपयुक्त  भारतीय  स्टेट  बैंक  आफ  बड़ौदा  और  दबे  आफ  इण्डिया  में
 से  प्रत्येक  में  धोखाधड़ी  के  एक-एक  मामले  से  सम्बन्धित  है  ।  इन  तीन  मामलों  के  arg  में  ब्यौरे
 नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 (I)  भारतीय  ez  ae  को  गाँधीनगर  स्थित  शादां  में  धोखाधड़ी

 भारतीय  स्टेट  बेक  ने  सुचना  दी  है  कि  1978  से  जून  1982  की  अवधि  के  बीच
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 हु सकी  गांधीनगर  दाखा  में  एक  लिपिक  द्वारा  एक  घोखाघड़ी  की  गई  थी  जिसमें  लगभग

 3.24  करोड़  रुपए  की  राशि  अंतर्ग्रस्त  थी  ।  इस  बेक  ने  प्रक्रिया  को  सुचारू  बनाने  के  वास्ते

 कई  कदम  उठाए  हैं  और  राशि  की  वसूली  के  वास्ते  भी  कदम  उठाए  हैं  ।  बेक  ने  गहन  आंतरिक

 जांच  के  वास्ते  एक  प्रबंधक  आडिट  दल  आडिट  भी  भेजी  है  ।  इस  प्रथम

 बताया  इस  धोखाधड़ी  के  वास्ते  दोषी  पाये  गये  12  कर्मचारियों  को  बेक  ने  निलम्बित  कर  fear

 है  ।  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  इस  घोखाघड़ी  के  संबंध  में  दो  मामले  भी  दर्जें  किए  केन्द्रीय  जांच

 ब्यूरो  की  जांच  अभी  पुरी  नहीं  हुई  है  ।

 (11)  बैंक  आफ  बड़ोदा  को  डांडिया  बाजार  स्थिति  दाणा  में  धोखाधड़ी

 बेक  आफ  बड़ौदा  ने  सुचना  दी  है  कि  बेक  शाखा  के  तत्कालीन  प्रबन्धक  निर्धारित

 तरीकों  की  परवाह  किए  बिना  असावधानीपु्वंक  तथा  अनुपयुक्त  ढंग  से  24.41  लाख  रुपए  की

 राशि  के  अनियमित  को  दी  गई  जिसने  एक  मामला  दर्जे  कर  लिया है  ।  केन्द्रीय  जांच  ब्युरो  की  जांच

 अभी  पूरी  नह  हुई  है  ।  बेक
 ने  शाखा  प्रबन्धक  को  निलम्बित  कर  दिया  है  ।  अपनी  रकम  की  वसूली

 के  वास्ते  भी  बेक  ने  कुछ  कदम  उठाए  हैं  ।

 (I)  बंक  हाफ  इडिया  की  गांधी  रोड  और  पाल्सी  स्थित  शाखाओं  में  घोला घड़ी

 बैंक  आफ  इंडिया  ने  सूचना  दी  है  कि  इसकी  गांधी  रोड  भोर  पाल्सी  शाखाओं  के  शास

 ही प्रबन्धकों  ने  कुछ  बेक  कर्मचारियों  अन्य  व्यक्तियों  के  साथ  मिलकर  4.17  लाख  रुपए  क॑  r

 राशि  की  घोखाघड़ी  की  ।  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  पांच  मामले  दर्ज  किए  हैं  और  उसकी  जांच  अभी

 पूरी  नहीं  हुई  है  ca  बैंक  ने
 अपने  पाचि

 कर्मचारी  निलम्बित  कर  दिए  हैं  ।

 धोखाधड़ी  के  इन  सभी  मामलों  कौ  जांच  ब्युरो  द्वारा  को  जा  रही  इन  मामलों

 के  संबंध  में  भर  ब्यौरे  प्रकट  करना  लोकहित  में  नहीं  होगा  ।

 ad  1980,  1981  गौर  1982  (30  सितम्बर  के  दौरान  सरकारी  क्षेत्र में  28  बैंकों

 में  हुई  घोखाघड़ियों  के  सम्बन्ध  में  सांख्यिकी  आंकड़े  और  उसमें  eared  विवरण  में  दी

 गई  है  ।

 धोखाधड़ियों  के  विरुद्ध  सुरक्षणों  को  विहित  करने  वाली  सभो  बैंकों  की  अपनी  अनुदेश

 पुस्तिकाएं  हैं  ।  उनके  अनुभवों  के  आधार  समय-समय  पर  इनकी  समीक्षा  की  जाती  है  और  उन्हें

 सुचारू  बनाया  जाता  है  ।  घोखा घड़ियों  को  रोकने  और  सूराखों  के  विशिष्ट  उपायों  के  सम्बन्ध

 भारतीय  fess  बैंक  द्वारा  भी  बैंकों  को  आवधिक  अनुदेश  जारी  किए  जाते  25-2-83  को

 बुलाई  गई  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  के  मुख्य  कार्यालयों  की  बैठक  भारतीय  रिज  बैंक  के  गवर्नर

 बैंकों  में  घोखा घड़ियों  की  घटनाओं  भारत  सरकार  और  भारतीय  रिज  बैंक  द्वारा  व्यक्त
 की  गईं  गंभीर  चिन्ता  बैंकों  को  अवगत  कराया  ।  मुख्य  कार्यपालकों  को  अपने  यहां  सोचता  तत्र

 क

 को  सुदृढ़  बनाने  की  हिदायतें  दी  गई  हैं  ।  उनसे  यह  भी  कहा  गया  है  कि  वे  दोषी  कर्मचारियों  को
 ठ >  र  दण्ड  दें  और  बैकों  में  घोखा घड़ियों  की  घटनाओं  से  बचने  के  लिए  सभी  संभव  निरोधक

 उपाय  करें  ।  बैक  शाखाओं  के  कार्यकलापों  पर  अधिक  नियंत्रण  रखने  के  उद्देश्य  बैंकों  को
 शाखा  खातों  के  शीध्र

 के  बारे  में  भी  स्मरण  कराया  गया

 प्रभावी  दाखा  पर्यवेक्षण  और  नियमित  निरीक्षणों  कौ  आवश्कता
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 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  25  1983

 इंडियन  एयरलाइन्स  में  यातायात  सहायकों/कार्यालय/सहायकों  की  सर्तो

 के  लिए  पेनल

 4456.  थीन वन् द्र  देव  प्रसाद  वर्मा  :  क्या  पर्यटन  और  नायर  विमानन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  इंडियन  एयरलाइन्स  ने  यातायात

 कार्यालय  सहायकों  आदि  की  भर्ती  के  लिए  1982  में  उचित  लिखित  परीक्षा  और  साक्षात्कार

 लेकर  एक  पेनल  बनाया

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  पेनल  में  सभी  व्यक्तियों  को  अमी  तक  नौकरी  नहीं  दी  गई

 और

 क्या  नया  पेनल  बनाने  से  पहले  पेनल  में  प्रत्येक  श्रेणी  के  सभी  व्यक्तियों  को  नौकरी

 दे  दी  जायेगी  ate  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पेंशन  भोर  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  (ett  खुर्शीद  मालम  at):

 हाँ  1

 इस  प्रकार  बनाई  गई  नामिकाएं  एक  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  लागू  रहेंगी  ।  यदि  इस
 ee  त

 अवघि  में  पर्याप्त  संख्या  में  पद  नहीं  होते  तो  ये  नायिकाएं  समा  फ़तहा  जाए  पा  सल  नामिकाओं  में

 सम्मिलित  बचे  हुए  प्रत्याशियों  को  नियुक्ति  नहीं  दी  जाएगी  ।

 समुद्री  उत्पादों  का  निर्यात

 4457.  कोसती  संयोगिता  राणे  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  विचार  समुद्री  उत्पादों  के  निर्वात  को  बढ़ाने  हेतु  कोई  योजना  चालू

 करने  का

 क्या  आधिक  सहायता  प्राप्त  करने  हेतु  राज्य  व्यापार  निगम  के  साथ  प्रबन्ध  करने

 का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  बया है है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  दुलारी  :  समुद्री  उत्पादों  के

 निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिए  पहले  ही  चलाई  जा  रही  योजनाओं  में  बाजार  क्वालिटी
 नियन्त्रण  अवस्थापना  समान  धी  सुविधाओं  का  प्रान  फार्मिग  विस्तार  मछली
 पकड़ने  के  पोतों  की  चार्ली  ग  आदि  शामिल  हैं  ।
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 का

 तथा  राज्य  व्यापार  निगम  ने  1-1-1983  से  31-12-1983  तक  एक  बल  के

 लिए  प्रायोगिक  मालदार  पर  जापान  को  प्रशीतित  श्रिम्पों  के  निर्यात  के  लिए  पूर्वी  क्षेत्र  में  समुद्री

 उत्पादकों  के  निर्यातकों  की  अल्पावधि  विकसित  सहायता  देने  के  लिए  एक  योजना  शुरू  को  है  जिसके

 मन्तसंत  उनके  सहयोगियों  को  प्रति  निर्यातक  5  लाख  रु०  की  एक  अधिकतम  सीमा  के  अध्यधीन

 निर्यात  के  लिए  उत्पादित  माल  के  एफ०  Mo  वी०  के  80  प्रतिशत  तक  वित्तीय  सहायता  प्रदान

 कों  जाती है  ।

 एयर  इंडिया  फो  घाटा

 4458.  शजर  eto  एस०  के  सतियेन्द्रन  :  कया  पेंशन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  येह  सच  है  कि  एयर  इंडिया  को  वर्ष  1979-80  में  15.9  करोड़  रुपये  और

 वर्ष  1981-82  में  21.30  करोड़  रुपये  काਂ  घाटा  हुआ

 यदि  तो  चालू  वर्ष  में  कुल  कितना  घाटा  हुआ  और

 सरकार  घाटे  को  कम  करने  हेतु  उपाय  कर  रही  है  ?

 ७
 पेंशन  मौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुर्शीद  आलम  at)  :

 एयर  इंडिया  को  वर्ष  1979-80  तथा  1980-81  में  क्रमशः  15.09  करोड़  और  21.30  करोड़

 रुपये  की  हानि  हुई  ।  वर्ष  1981-82  में  एयर  इंडिया  ने  10.36  करोड़  रुपये  का  निवल  लाभ

 कमाया  ।

 वर्ष  1982-83  एयर  इंडिया  को  लगभग  36.10  करोड़  रुपये  का  निवल  लाभ

 अजित  करने  की  आशा  है  ।

 :  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं  है  ।

 विदेशी  मुद्रा  रिज

 EQ  as
 4459.  बना  डो०  एस०  ए  शिव प्रकाशम  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :

 1  1983  को  विदेशी  मुद्रा  के  रिवेंज  कितना  था  और  यह  1

 1982  को  कितना  और

 यदि  यह  पिछले  ag  से  अधिक  है  तो  इसमें  वृद्धि  किस  प्रकार  हुई  और  यदि  कम

 तो  इसके  क्या  कारण  है  ?

 वित्त  मंत्री  प्रणव  :  भीर  पहली  1983  को  सोने  तथा
 विशेष  आहरण  अधिकारों  डी०  को  छोड़कर  विदेशी  मुद्रा  भंडार

 पहली
 1982  के  3444

 क रोड़  रुपये  के  3436  करोड़  रुपए  यदि
 मरन्ताष्ट्रीय
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 मुद्
 कोष  के  लेने-देनों  को  हिसाब  में  न  लिया  जाए  विदेशी  मुद्रा  भंडार  में  पहली

 1982  से  पहली  1983  तक  की  अवधि  के  दौरान  1565  करोड़  रुपये  तक  की  कमी  हो

 गई  होती  ।  प्रतिकूल  विदेशी  मुद्रा  की  स्थिति  विदेश  व्यापार  के  बहुत  बड़े  घाटे  के  परिणामस्वरूप

 उत्पन्न  हुई  जिसका  कारण  1979  और  1980  में  अत्यावश्यक  विशेष  रूप  से  पैट्रोल

 तेल  भर  चिकनाने  के  पदार्थों  के  आयातों  की  कीमतों  में  तेज  वृद्धि  होना  ate  इसी  अवधि  में  भारत

 के  निर्यातों  की  कुछ  प्रमुख  मदों  की  कीमतों  में  बहुत  ज्यादा  गिरावट  आना  है  ।  विकसित  देशों  में

 बराबर  मंदी  क्रि  स्थिति  बने  रहने  उधा  संरक्षणवादी  व्यापारिक  वातावरण  के  कारण  भी  भारत  के

 निर्यातों  की  वृद्धि  में  रुकावट  भाई  है  ।

 खोई  पर  आघारित  facata  रेयन  का  उत्पादन

 4460.  श्री  ईरा  अनवरासु  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  पश्चिम  ब्राजील  और  फिलीपीन्स  में  खोई  पर  आधारित  विस्फोट  रेयन

 का  वाणिज्यिक  उपयोग  हेतु  प्रयोगात्मक  उत्पादन  शुरू  किया  गया  और

 क्या  तमिलनाडू  कैमिकल  मेन्यूफेक्चरर  एसोसिएशन  ने
 जिन  राज्यों  में  चीनी  फैक्ट्रियां

 हैं  वहाँ  ऐसी  यूनिटें  स्थापित  किए  जाने  की  मांग  की  ate  यदि  तो  इस  पर  कार्यवाही

 की  गई  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  दुलारी  :  (=)  सरकार  के  पास

 कोई  जानकारी  नहीं  है  ।

 (@)  तमिलनाडु  मेन्यूफेक्चरर रसे  एसोसिएशन  से  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं

 हुआ  है  ।

 सरकारी  कम्पनियों  को  सावंज्ननिक  जमा  योजना  के  धज झन्त गत  जमा  घनरादिा

 4461.  श्री  चन्द्रपाल  दो लामी :  क्या  वित्त  मंत्री  निम्नलिखित  जानकारी  दर्शाने  वाला

 विवरण  सभा  पटेल  पर  रखने  की  कपा  करेंगे  कि  ४

 ब्यूरो  आफ  पब्लिक  इंटरप्राइजेज  पी०  के  अंतगर्त  विभिनन  सरकारी

 कम्पनियों  की  सावंजनिक  जमा  योजनाओं  के  श्रन्तगंत  31  दिसम्बर  1982  तक  फुल  कितनी  घन

 राशि  जमा  हुई  थी  और  प्रत्येक  कम्पनी  का  अलग-अलग  ब्यौरा  कया  भर

 31  1982  को  कितने  जमाकर्त्ता  भूतपूर्व
 कम्पनी  के  मृत  कर्मचारियों  की  विधवाओं  और  इसकी  सहायक  arse  प्राप्त  फ़र्मायी

 न्यासों  और  केन्द्र  की  सशस्त्र  सेनाओं  द्वारा  इन  सेनाओं  के  भूतपूर्व  और  वर्तमान  सदस्यों  अथवा
 उनके  भराश्चितों  के  कल्याण  हेतु  स्थापित  किए  गए  रेजिमेंटल  फण्ड  अथवा  गैर-सरकारी  कोषਂ
 की  श्रेणी  के  अन्तरगत  थे  जिन्हें  0.5  प्रतिशतਂ  अतिरिक्त  ब्याज  दिया  गया  था  और  जिनकी  जमा
 धन  राशि  एक  लाख  रुपये  या  उससे  अधिक  थी  ?

 छि



 क
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 त  med के  लिखित
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 चित्त
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  seer  रास  :  उपलब्ध  जानकारी  के

 झा घार  त  ब्यौरा  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 है

 जाएगा

 रुपयों

 क्रमांक  सरकारी  उद्यम  का  नाम  जमा  (srt)

 ब  थ  कब  तक
 क

 591  82 1.  भारत
 हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लि  द  =  a

 2.  एच०  एम०  दी
 1175.00  कि

 कि  3.  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  3437.0  30-11-82

 1068  ;  3  1-12-82 हिन्दुस्तान  जिंक  लि०

 ह

 द  1162.15  3112-82 राष्ट्रीय  केमिकल्स  एण्ड
 फरटटिलाइजसं

 लि०

 हिन्दुस्तान  आर्गनिक  केमिकल्स  लि  ०  751.61

 4  इण्डियन  टेलीफोन  इंडस्ट्रीज  लि ०  1080.46
 31-12-82

 8  भारतीय  तेल  निगम  5215.0  31-12-82
 46.0 30.0

 9  हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम  कारपोरेशन
 |

 लग  2643.0¢  -12-82

 भारत  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  fo  1202.00  3  12-82

 मद्रास  रिफाइनरी  लि०  500.0  12-82

 12  इण्डियन  पेट्रोकेमिकल्स  कॉरपोरेट
 नि

 लि०
 1255.00

 13  बामेर  लारी  एण्ड  कृ०  लि०  क थ  114.09
 0-9-8 2

 14  292.58 इन्स्ट्मेंटेदान  लि०
 31-12-82

 भारत  इलेक्ट्रानिक्स  लि०  789.32
 31-1

 2-82

 6  मझगांव  ढाक  लि०  176.53
 1-12-82

 30.26  31-12-82
 17 ी  फर्टिलाइजर्स  एण्ड  कैमिल  स  लि०

 18.  54.69  31-12-82

 _  अ  क

 26827.92

 53



 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  25  1983

 नागा

 amo  ईठ  एस०  अम्बाला  केन्ट  द्वारा  बोली  लगाने  वालों  की  जमानत  की

 धनराशि  को  लौटाना

 4463,  श्री  उत्तम  राठौर  ;  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ऐसे  कितने  मामले हैं  जिनमें  विभिन्‍न  बोली  लगाने  वालों  द्वारा  जमा  की  गई

 जमानत  की  धनराशि  एम०  ई०  एस०  अम्बाला  केन्ट  के  पास  जमा

 क्या  इतने  पुराने  भी  कोई  मामले  हैं  जो  1963  से  पढ़े  हैं  यदि  1963  के  बाद

 बुधवार  ऐसे  सभी  मामलों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  जमानत  धनराशि  को  लौटाने  के  कारण  क्या

 कौर

 क्या  बोली  लगाने  वालों  ने  अपनी  जमानत  धनराशि  वापस  लौटाने  हेतु  आवेदन

 किया  at  a  प्रमाण  पत्र  पेश  किया  यदि  तो  सरकार  का  विचार

 जमानत  धनराशि  को  कब  तक  लौटाने  का  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sit  फे ०  पी०  fag  ।  से  सुचना  एकत्र  की

 जा  रही  है  कौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 रक्षा  लेखा  विभाग  में  अधीनस्थ  लेखा  सेवाओं  में  सर्विस  ast  को  क्रियान्विति

 4464.  1.0  राम  सिह  शाक्य  :  कया  fea  मंत्री  रक्षा  लेखा  विभाग  में  अघीनस्थ  लेखा

 सेवा  परीक्षा  में  आरक्षण  ares  लागू  करने  के  बारे  में  13  1982  के  अतारांकित  प्रश्न

 संख्या  5263  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उपरोक्त  में  अनुसूचित  जातियों /  अनुसूचित  जनजातियों  को  अहंता  के  cause दें

 में  छूट  देने  वाले  श्राडरों  की  संख्या  एवं  तारीख  क्या

 उक्त  आडर  के  अंतगर्त  अहंता  स्टैंड  में  छूट  देने  में  सरकार  का  इरादा  तथा

 प्रयोजन  क्या

 क्या  उपरोक्त  भाग  और  इन  समुदायों  को  साढ़े  बाइस  प्रतिशत  आरक्षण

 देने  की  सरकार  के  नीति  के  अनुसरण  में

 यदि  तो  क्या  उक्त  नीति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  का  विचार  केवल  मात्र

 इन  समुदायों  के  लिए  उक्त  परीक्षा  लेकर  तथा  सामान्य  श्रेणी  में  फिलहाल  पदोन्नति  रोक  कर

 लेखा  अनुभाग  अधिकारियों  को  30  1982  के  दिन  तक  की  616  आरक्षित  रिक्तियों  को

 भरने  का  शर

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  अपनाये  जाने  वाले  अन्य  तरीकों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  gat
 ||  |  ह  श्री  पट्टा मि राम  :  भारत  मंत्रीमण्डल
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 कार्मिक  और  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  का  दिनांक  21  1977  का  का  था

 संख्या  एफ०-36021/10/76-स्यापना  सी ०
 |

 जब  सामान्य  रूप  से  निर्धारित  योग्यता  स्तर  के  आधार  पर  अनुसूचित

 अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित  पदों  को  भरने  के  लिए  प्र्याप्त  संख्या  में  उम्मीदवार  नहीं

 मिलते  तो  पद  पर  नियुक्ति  के  लिए  उपयुक्तता  की  न्यूनतम  आवश्यकताओं  को  घ्यान  में  रखते  हुए

 इनमें  छूट  दी  जाती  है
 ।

 में  उल्लिखित  प्रक्रिया  से  स्तर  में  छूट  दिये  जाने  के  लेकिन  पद  पर

 नियुक्ति  के  लिए  उपयुक्तता  की  न्यूनतम  आवश्यकताओं  को  ध्यान  में  रखते  ग्रा रक्षित  वैसे  के

 गधी  उम्मीदवारों  को  चुनना  सम्भव  होगा  ॥

 कौर  चूंकि  भ्रमरहित  at  के  उम्मीदवार  भी  अधिनस्थ  लेखा  सेवा  परीक्षा

 में  बैठने  के  पात्र  अतः  उनके  लिए  अलग  परीक्षा  आयोजित  करने  को  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 एशियाई  के  दौरान  विदेशियों  के  लिए  गौ-मांस  की  व्यवस्था  करना

 4465.  थी  चिरंजी  लाल  फार्मा  :

 थ्रो  मूल  चन्द  डागा  :  क्या  पेंशन  घ्राण  नागर  विमानन  मंत्री  ण %  ताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  एशियाई  खेलों  के  दौरान  विदेशियों  को  होटलों  ale  रेस् टोरेट ों

 में  गौमांस  fear  गया

 यदि  at,  तो  इसके  क्या  कारण  ओर

 क्या  यह  व्यवस्था  सरकार  की  अनुमति  से  की  गई  थी  ?

 पये टन  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुर्शीद  आलम  at):

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  जो  कि  एशियाई  खेलों  के  लिए  आधिकारिक  कंधार  अपने

 होटलों  झोर  रेस्तराश्रों  या  खेल  गांव  कम्पलैक्स  में  विदेशियों  को  बीफ  (  गाय  का  मांस  )  नहीं

 परोसा  ।

 बोर  प्रदान  नहीं  उठता  ।

 fend  बेक  माफ  इंडिया  के  कर्मचारियों  द्वारा  क्वाटर  खाली  करना

 4466.  श्री  होरा  लाल  श्रार०  परमार  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ॥

 क्या  रिवेंज  ta  आफ  इंडिया  के  अपना  मकान  रखते  वाले  कर्मचारियों  को  चाहे

 उसके  द्वारा  किसी  प्रकार  के  मकान  ऋण  सुविधा  का  लाभ  उठाया  गया  हो  अथवा  a  लिया  गया

 हो  31  मार्चे  1983  तक  CATH -FTNTST  खाली  करने  का  कहा  गया
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 ए

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 कया  सरकार  को  मालूम  है  कि  ऐसे  उपर्युक्त  विषय  पर  30  1980

 के  जी०  alo  सम्पदा  निदेशालय  ज्ञापन  संख्या  alo

 ato  11)  में  दिए  गए  निदेशों  के  प्रतिकूल  और

 रिजर्व  बैंक  आफ  दिल्‍ली  के  कर्मचारियों  को  इस  मामले  में  न्याय  दिलाने

 क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 थिति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  जनादेश  :  और  अपने  कर्मचारियों

 से  बैंक  आवास  की  अपेक्षया  बड़ी  मांग  भर  साथ  ही  विभिन्‍न  स्थानों  पर  बेक  के  पास  सीमित

 संख्या  में  फ्लैटों  की  उपलब्धता  को  देखते  रिज  बैंक  ने  व्यवस्था  की  है  कि  जिस  कर्मचारी के

 पास  अपनी  तैनाती  के  स्थान  स्वयं  का  आवासीय  स्थान  उपलब्ध  उसे  उस  स्थान  पर

 बैंक  आवास  के  आबंटन  के  लिए  पात्र  नहीं  समझा  जाएगा  |

 संपदा  निदेशालय  के  दिनांक  30  1980  के  ज्ञापन  स०  1203  3¢6)/75—

 11],  में  अंतर्विष्ठ  भारतीय  रिज  बैंक  के  कर्मचारियों  पर  लागु

 नहीं  होती  ।  अपने  कर्मचारियों  की  आवश्यकताओं  भर  बेक  के  पास  उपलब्ध  gras  को  देखते

 बेक-आवास  के  संबंध  में  वह  अपनी  नीति  स्वयं  निर्धारित  करता  है  ।

 भारतीय  रिज  बक  ने  सुचना  दी  है  कि  कमेंचारी  के  आवास  के  बहुत  दुरी  पर

 अवस्थित  होने  अथवा  उसके  स्वयं  के  श्रीवास  के  अपर्याप्त  होने  जेसी  उचित  कठिनाईयों  के  मामले

 बेक-आवास-आबंटन  के  वास्ते  कर्मचारियों  के  अनुरोधों  रिज  बैंक  प्रत्येक  मामले  के

 गुणावगुण  के  आधार  पर  विचार  करेगा  ।

 तेजी  से  प्रगति  करने  वाले  कुछ  उद्यमों  हारा  करों  का  भुगतान  न  करना

 4467,  sto  जनित  कुमार  मेहता  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कंपनीयों  की  सूची  में  जिन्होंने  उनको  दिए  गए  उदार  प्रोत्साहनों

 के  कारण  कई  साल  तक  करों  का  बिलकुल  भी  भुगतान  नहीं  किया  है  देश  के  कुछ  अत्यधिक

 लाभकारी  भर  अत्यधिक  तेजी  से  प्रगति  करने  वाले  उद्यम  कौर

 (a)  यदि  gi,  तो  सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पट्टा भि राम  :  यह  सच  है  कि

 बहुत  अधिक  लाभ  कमाने  वाली  कुछ  कंपनियों  जिनका  पिछला  fears  यह  दर्शाता  है  कि  वे

 विकास  करती  रही  आयकर  अधिनियम  के  अंतगर्त  अनुज्ञात  कतिपय  कर  रियायतों  के  कारण

 कुछ  निर्धारण  वर्षों  के  कोई  आय-कर  अदा  नहीं  किया  है  अथवा  तुलनात्मक  दृष्टि  से  अपने
 लाभों  का  एक  अल्प  भाग  ही  आय-कर  के  रूप  में  अदा  किया  है  ।
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 1905  (a)  gel  के  लिखित  उत्तर

 (a)  यह  सुनिश्चित  करने  को  दृष्टि  से  कि  आय-कर  अधिनियम  के  grata  अनुज  य

 कर-रियायतों  के  लिए  संबंघ  में  विभिन्न  कटौतियों  के  कंपनियों  की  कर  लगने  योग्य

 आय  उस  सीमा  तक  कम  न  हो  जाय  कि  लाभ  कमानेवाली  कंपनियों  द्वारा  कोई  कर  ही  न  अदा

 न  किया  जाय  अथवा  केवल  नाममात्र  का  कर  ही  अदा  किया  वित्त  1983  के  खण्ड

 32  द्वारा  आय-कर  अधिनियम  में  इस  भ्राता  क  एक  उपबंध  बनाया  जाना  अभिप्रेत  है  कि  जहां

 किसी  कंपनी  के  मामले  भें  आय-कर  धषिनियम  के  विनिर्दिष्ट  उपबंधों  के  अंतगंत  अनुज  य  कटोती

 को  सकल  ऐसी  कटोती  करने  से  पूर्व  संगीत  कल  आय  को  राशि  के  70  प्र०  श०  से  बढ़

 जाती  वहां  उन उपबंधों  के  अंतगर्त  काटी  जाने  वाली  राशि  इस  प्रकार  को  कटोती  करने  से

 पूर्व  यथा  संगणित  कुल  कषाय  के  70  प्र०श०  तक  सीमित  कर  दिया

 उत्तर  प्रदेश  और  राजस्थान  का  भाषण  करने  वाले  पर्यटकों  को  होने  वाली  कठिनाइयां

 A468.  थ्री  राम  लाल  राही  :  क्या  पये टन  श्योर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि  :

 (=)  क्या  उत्तर  प्रदेश  और  राजस्थान  के  राज्यों  में  अधिकारियों  की  और  से  लापरवाही

 बरते  जाने  के  कारण  पर्यटकों  को  अनेक  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता  है  जिनके  बारे  में

 पर्यटकों  ने  लिखित  शिकायतें  की

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इन  afaarfcay  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  की  है  और

 यदि  gt,  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  भर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पेंशन  और  arte  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुर्शीद  आलम

 ऐसी  कोई  शिकायतें  प्राप्त  नहीं  हुई  हैं
 ।

 (a)  और  sea  नहीं  उठता  ।

 दिल्लो  छावनी  पुराना  नांगलोई  सेह राम  पुर  झ्र ौर  सराय  सोहल  गांवों  को

 आवश्यक  सुविधाएं

 4469.  श्री  रोत  लाल  प्रसाद  वर्मा  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  यह  सच  है  कि  स्वतंत्रता  के  पैंतीस  साल  बाद  भी  दिल्‍ली  छावनी  क्षेत्र  के  चार

 गांवों  झरेडा  पुराना  नांगलोई  मेहरामपुर  और  सराय  सोहल  में  सड़

 पेय  कम्यूनिटी  हाल  गौर  बिजली  जैसी  आवश्यक  सुविधायें  प्रदान  नहीं

 की  गई  भर

 यदि  हां  तो  सरकार  का  विचार  नई  दिल्‍ली  के  विकास  के  साथ  इन  गांवों  के  विकास

 को  भी  सुनिश्चित
 करना

 है
 ?
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 नला

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  संती  के ८  पी०  सिंह  :  और  दिल्‍ली  छावनी

 बोड़ें  आवश्यक  नागरिक  सुविधाएं  जैसे  पीने  का  सड़क  की  बत्तियां

 शादी  1924  के  छावनी  अधिनियम  की  घारा  116  के  अनुसार  प्रदान  कर  रहा  है  ।  इसके  अलावा

 पुराना  नांगल  कौर  मेहराम  नगर  गांवों  में  प्रत्येक  में  छावनी  ars  प्राथमिक  स्कूल  भी  चला

 रहा  है  ।  सराय  सोहल  में  छावनी  बोड़े  ड्रेनेज  और  सफाई  व्यवस्था  सेवा  उपलब्ध  करा

 रहा है

 नागरिक  सुविधाएं  धन  को  उपलब्धता  के  अनुसार  बढ़ाई  की  जाती  हैं  ।

 वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  किसानों  को  दिया  गया  ऋण

 4470.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  दो  वर्षों  में  विभिन्‍न  वित्तीय  संस्थानों  द्वारा  ऋण  देने  वाली  निकायों  और

 वाणिज्यिक  बैंकों  ने  कितने  कृषि  ऋण  दिए

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  कर्ण  देने  वाली  संस्थायें  और  वाणिज्यिक  बैंक  किसानों  को

 ऋण  देने  में  मना  कर  रहे

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  भर

 उनके  मंत्रालय  ने  किसानों  को  ऋण  देने  हेतु  क्या  ad  लागू  की  है  ?

 वित  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  wards  पुजारी  :  दिसम्बर  1981  तथा  1982

 ही  में  को  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  और  क्षेत्रीय  प्राचीन  बैंकों  द्वारा  किए  गए  कृषि

 ऋणों  की  बकाया  राशि  नीचे  दी  गई  है  :--

 1981  1982

 ee  ee  OPE

 1828  2032 भारतीय  स्टेट  बैक  समूह

 2670  2965 राष्ट्रीयकृत  बैंक

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  406  499

 से  बैंक  सभी  अर्थात  परियोजनाओं [ea  मों  के  वास्ते  ऋण  उपलब्ध  कराते  हैं
 छोटे  ऋण कर्ताओं  ऋणों  के  अधिक  प्रवाह  को  सुनिश्चित  बनाने  के  उद्देश्य  से  सरकार  तथा  भारतीय
 रिज  बैंक  द्वारा  विभिन्‍न  रियायतें  दी  गई  हैं  और  बेक  इन  अनुदेशों  अनुपालन  कर  रहे  हैं  ।
 कम  रास्ती  के  ऋणों  के  वास्ते  श्रावेदनों  को  शाखाओं  द्वारा  3  से  4  सप्ताह  at  अवधि  में  निपटाया
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 Oo

 ब  क  geil  के  लिखित  उत्तर 4  1905

 था -

 जाता  है  तथा  बैंकों  ने  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  अपने  शाखा  प्रबन्धकों  को  समुचित  अधि  ग

 ave हैं  जिससे  कि  शाखाओं  में  प्राप्त  आवेदनों  में  से  80  प्रतिशत  आवेदनों  को  वे
 स्वयं

 शाखा-स्तरों  पर  ही  निपटा  दें  ।  किसानों  को  ऋणों  के  सुगम  वितरण  के  सुनिश्चय  के  वास्ते  किए

 गए  कुछ  अन्य  उपाय  ये  हैं  |  ऋण-आवेदन  पत्रों
 को

 सरल  तक  के
 प्रतिभूति

 मानकों  में  छूट  के  साध-साथ  छोटे  ऋणों  पर  अ।वश्यक  महीनों  में  छूट  |

 विदेशी  मना  fafaaaa-afafraq  को  धारा  28  में  लागू  करने  हेतु  साग-देशों
 सिद्धान्त

 ं

 4471.  of  रतन  सिंह  राजीव  ।  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  ने  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  की  घारा  28
 को  लागू  करने

 दिशा  निर्देश  जारी  किए  हैं  यदि  तो  ये  कब  जारी  किए  गए  और  कहां  पर
 उपलब्ध  हो

 सव  और  का

 यदि  तो  क्या  घारा  28  (1)  (a)  को  लागू  करने  के  सामान्य  दि  fia

 या  हैं  और  क्या प्रत्यक्ष  और  अप्रत्यक्ष  विचार  से  क्या  आशय  के  सम्बन्ध  में  कोई  स्पष्ट

 जारी  किया  गया  है  ?  करण

 .
 वित्त  मंत्रो  प्रणव  :  तथा  विदेशों  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम

 की  धारा  28  (1)  के  प्रशासन  के  लिए  जारी  किए  गए  दिशा  निर्देशों  के  निम्न

 _  लिखतों  पर  विदेशो  sara  चिन्हों  का  इस्तेमाल  किए  जाने  को  अनुमति  हैं  :  अर्थात  (1)  निर्यात

 ः

 ह
 (11)  जीवन  रक्षक  औषध  और  (I)  पौधा  संरक्षण  के  लिए  इस्तेमाल  की  जाने  वाली  महामारी

 नाशक  दवाइयां  बर  रसायन  ।  ये  दिशा  भारतीय  रीजन  बेक  द्वारा  धारा  28  के  अधिन

 जारी  की  गई  इन  अधिसूचनाओं  में  विहित  अर्थात्‌  फेरा  217.0  बी |  दिनांक  19-4-75

 (1975  का  ao  का०  fro  572)  और  फेरा  84176  दिनांक  6-3-76  (1976  का  सा०  का
 ०

 fre  508)  ।  घरेलू  बिक्री  की  aq  मदों  पर  विदेशी  व्यापार  चिन्हों  की  अनुमति  उस  स्थिति  में

 थ  नहीं  दी  जबकि  प्रत्यक्ष  अथवा  अप्रत्यक्ष  भन्तग्रंस्त  होगा  ।  *"प्रत्यक्ष

 का  अथ  होगा  नगद  प्रेषण ओं  के  माध्यम  से  धनराशियों  को

 बाहर  भेजना  ।  अप्रत्यक्ष  कंसीडरेशन  शब्द  की  परिभाषा  अधिनियम  में

 भी  नहीं  की  गई  है  ।  इस  दाऊद  का  प्रयोग  इस  बात  की  सुनिश्चित  व्यवस्था  करने  के  लिए  किया  है

 कि  इसके  अंतगर्त  प्रत्यक्ष  तथा  अधिक  आसानी  से  निश्चित  किए  जा  सकने  वाले  कांसिडरेशनों  के

 कतिपय  सूक्ष्म  रूप  से  तथा  कम  स्पष्ट  रूप  से  दिए  जाने  वाले  ऐसे  कॉसिडरेदान  भी  भा

 जिनसे  समाहित  देवदारो  उत्पन्न  होती  हो  ।  इस  प्रकार  के  अप्रत्यक्ष  कांसिडरेदशनों  के

 उदाहरणों  के  तौर  पर  व्यापार  चिन्हों  के  मालिकों  से  कच्ची  सामग्री  या  संघटकों  की  खरीद  करने

 के  लिए  निर्धारित  शर्तों  आदि  को  उद्धत  किया  जा  सकता  है  ।  किन्तु  अप्रत्यक्ष  कारसिडरेशान  वर्ग  के

 अंतगर्त  भाने  वाले  इसी  प्रकार  के  कांसिडरेशनों  की  पूरी  सुची  देना  या  उन्हें  सामान्य  रूप  से

 व्यक्त  करना  संभव  नहीं  है  ।  प्रत्येक  मामले  ग्वाला  चिन्ह  के  प्रयोग  से  सम्बद्ध  सम  ग्र  तथ्यों

 _
 तथा  परिस्थितियों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  तथा  सम्बद्ध  करार  के  उपबन्धों  को  देखते  हुए

 क्
 el विचार

 करन  न

 el
 a
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 प्रश्नों के  लिखित  उत्तर  25  ard,  1983

 —

 कालोनों  के  निर्माता  मसें  कमो  आना

 2.  थ्री  कार  एन०  राका  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्या  यह  सच  हैं  कि  कालीनों  के  निर्यात  में  कमी  आयी  है  और  यदि  तो  इसके

 क्या  कारण  हैं
 और  पिछले  फोन  वर्षों  में  कितने  मूल्य  के  कालीनों  का  निर्यात  किय

 हम
 (a)  निर्यात  के  मूल्य  में  कमी  आने  के  कारण  कितने  कर्मचारी  और  इस  राजग

 गार
 दि  सम्बन्धित  प्रभावित  हुए  हैं  तथा  क्या  सुधारात्मक  कार्यवाही  को  गई  है  ।  करने

 का

 2

 विचार  है  ?

 थ

 क  वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  पी०  go  :  जी  हां  ।  इसका
 कारण

 a  बाजार  में  चल  रही  मंदी  की  दशाएं  तथा  चीन  जनवादी  पाकिस्तान
 ante दि नि रण है वि से

 ह बढ़ती  हुई  प्रतियोगिता  ।  पिछले  तीन  वर्षों  के  चिक़  ऊनी  कालीनों
 के

 निर्यात  आंकड़े  fatarae

 प्रकार

 क

 1979-80  aes

 io  1980-  oy
 157.66  करोड

 156.69  करोड़
 1981-82

 रोड़ 1982-83  (aafera)  भ

 ह

 दिसम्बर
 लल

 नियामतों  में  गिरावट  के  परिणामस्वरूप  रोजगार  में  कुछ  गिरावट  भाई ई
 होती

 परन्तु

 _
 के  छितरे  हुए  होने  के  कारण  ठीक  आंकड़े  देना  सम्भव

 नहीं  हैं
 इस  सब  न्  में

 अस्थायी

 ् कभी  नाइयों
 को  दूर  करने  के  लिए  निम्नोक्त  उपाय  आरम्भ  किए  गये

 (1)  रियायती  दरों  पर  लदान  पूर्वे  ऋण  की  अवधि  को  90  दिनों  से  बढ़ाकर  100  दिन

 कर  दिया  गया है  |

 (2)  कालीनों  के  लिए  प्रयोग  में  लाये  जाने  वाले  ऊनी  ara  की  क्वालिटी  में
 सुधार  लाने

 के  विचार  से  हाथ  से  गांठ  लगाकर  बने  ऊनी  कालीनों  फे  निर्यातों  के  बदले  48

 कार  अथवा  उससे  नीचे  के  कच्ची  ऊन  के  शुल्क  मुक्त  आयात  की

 अनुमति दी

 on

 गई  है
 ।

 (3)
 जब  मानें  रंगा  जाता  है  अथवा  पीस  रूप  में  रंगा  जाता  दै  aaa  मुख्य  रूप  से  om

 जाता  है  तो  ऊनी  कालीनों  के  निर्यातों  पर  90  पेसे  पचे  प्रति
 निभ

 की  शुल्क  वापसी  की  अनुमति  दी  जाती  है  ।

 ह

 (4)  से  गांठ  लगाकर  बने  ऊनी  कालीनों  के  लिए  एक  बिका-सह-अध्यक्ष  द  साडी

 देशों  '
 को  तथा  दूसरा  संयुक्त  राज्य  अमरीका  व  कनाड़ा

 को |  सेत
 जा  गया  था

 क
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 (5)
 का लौनों

 i
 लए एक

 अलग
 निर्यात

 dada  परिषद
 र  त  की  गई  है  ।

 थ
 क  राष्ट्रीय  कैडेट  कोर  योजना  का

 क

 4474.  थो  कृष्ण  प्रताप  सिह  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  एन०  सी०  सी०  प्रशिक्षण  की  यह  विडम्बना  है  कि  इस  व्यवस्था  में

 तसਂ
 ae

 राज्य  सरकार  का  है  जबकि  प्रशिक्षण  कर्मचारी  केन्द्र  सरकार  के  हैं  fa

 स्व
 रूप  इस  योजना  में  उचित  समन्वय  नहीं

 vat  यह  भी  सच  है  कि  इसमें  मिनिस्ट्रियल  को  पदोन्नति के
 aur  भी

 गण्य  ह

 टि
 यदि  तो  क्या  सरकार  स्टाफ  को  भी  केन्द्रीय

 वेतनमान  देने
 पर

 क
 क

 a

 कर  रही  है

 (=)
 यदि  तो  स्टाफ  में  व्याप्त  असंतोष  से  एन०  सी०  सो०

 योजना

 पड़ने  वाले  प्रतिकूल  प्रभाव  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  क्या  प्रयास  और

 द्  योजना  के  समस्त  कर्मचारियों  को  केन्द्रीय  विद्यालयों  जेसी  योजन

 पर मे  के  अन्तत  लेने  में  सरकार  को  क्या  कठिनाई  ही

 दैत

 et
 मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री  फे०  पी०  fag  :  से  (=)
 एक  विवरण

 संलयन  ah
 ड्

 a
 वितरण

 राष्ट्रय  कैडेट  कोर  को  यूनिटों  और  ग्रह  मुख्या  नयों
 में  लिपिकीय  कमेंचारी  की राज्य

 सरब  गरों/संघ
 शासित  प्रशासनों  द्वारा  दिए  जाते  हैं  और  राष्ट्रीय  कैडेट  कोर  के  कैडेटों  को  प्रशिक्षण

 देने  बाला  स्टाफ  केन्द्र  सरकार  द्वारा  दिया  जाता  है  ।  इन  दोनों  के  सोच  सहयोग  में  किसी

 की  कभी  नहीं  है  और  न  इससे  राष्ट्रीय  कंडेट  कोर  को  प्रशिक्षण  व्यवस्था  को  किसी  प्रकार  प्रभावित

 होने  दिया  जाता  है  |

 2.  ऊपर  उल्लिखित  लिपिकीय  कामिक  राज्य  सरकार  के  कमंचारो  हैं  इसलिए  द

 ह
 पदोन्नति  के  सम्बन्ध  में  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  संवर्ग  के

 लिए  लागू  नियम  लागू  होते  हैं  ।

 3.  उपयुक्त  लिपिकीय  स्टाफ  को  केन्द्र  सरकार  के  वेतनमान  देने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  दै

 aft  ही  वित्तीय  कठिनाइयों  और  अन्य  प्रशासकीय  समस्या  ओं  के  जो  इस  प्रकार  के

 द
 करने  से  उठ  सकते  इन्हें  केन्द्र  सरकार  में  लिया  जा  सकता  2  |

 सरक
 गरी  सेवायों  और  सरकारी  उपक्रमों  में  वेतनमानों  के  लिए  निर्धारित

 मानदण्ड

 4475.  थी  टी०  एस०
 नेगी

 :  क्या  वित्त
 मंत्री

 यह  बताने की  कृपा  करेंगे
 किः

 ve

 61
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 a  ie

 सरकारी  सेवा  में  किसी  पद  के  लिए  निर्धारित  करने  के  लिए  सरकार ब्

 द्वार  क्या  मानदण्ड  निर्धारित  किया  गया

 कि
 हि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकारी  सेवाओं  तथा  उसके साथ-साथ  सरकारी t  उपायों
 भें

 एक  ही  तरह  के  कुछ  कामों  के  लिए  fura-farr  वेतनमान
 क

 क
 द

 यदि  तो  उसके  क्या  आधार  गौर

 क्या  सरकारी  सेवाओं  और  सरकारी  उपक्रमों  में  भ्रमुसचिवीय  पदों  के

 tora

 |
 a
 i अन्तर

 की  व्याख्या  सहित  एक  तुलनात्मक  विवरण  सभापटल  पर  रखा  जाएगा  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पट्टाली  रास
 :  से  केन्द्रीय  सरकार

 कमंचारियों  का  ada  वेतन-ढांचा  तीसरे  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  पर  भ्राघारित  जिसने

 Tee ree पद  से  सम्बद्ध  कैदियों  ate  पद  पर  wal  के  लिए  निर्धारित  भ्रपेक्षित

 क  ् पर्यवेक्षण  की  मात्रा  शादी  जेसी  अनेक  बातों  को  ध्यान  में  रखा  था  ।  चौथे  वेतन  आयोग  की

 नियुक्ति  के  बारे  में  28-2-83  को  ag  1983-84  के  लिए  वित्त  मंत्री  के  बजट  भाषण  में  पहले

 ही  घोषणा  कर  दी  गई  है  ।  कर्मचारियों  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  परामर्श  करने  के  बाद  वेतन

 आयोग  के  विचारों  विषयों  की  घोषणा  को  जाएगी  ।  तुलनात्मक  कार्यों  के  लिए  केन्द्रीय  सरकारी

 कर्मचारियों  और  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  क्मेंचारियों  को  देय  पारिश्रमिक  के  बीच

 ma  ऐतिहासिक  कारणों  से  भोर  सेवा  और  रोजगार  की  दातों  में  अन्तर  के  कारण हैं  ।

 थ सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  उत्पावन  कौर  व्यापारिक  कार्यों  में  लगे  हुए  हैं  भर  इस  प्रकार

 कार्यों  की  अपेक्षाओं  में  अन्तर  हे  ।  जबकि  केन्द्रीय  सरकारी  कमेंचारियों  के  वेतनमानों  का  gare

 वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  किया  जाता  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  संशोधन  Oo

 प्रबन्धकों  और  कर्मचारियों  के  प्रतिनिधियों  के  बीच  हुए  समझोतों  के  आधार  पर  किया  जाता  है  ।

 ऊपर  बताई  गई  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  केन्द्रीय  सरकारी  सेवाओं  भोर  सरकारी

 क्षेत्र
 कके

 उपक्रमों  में  कार्यालयों  पदों  के  वेतनमानों  की  तुलना  करना  उपयुक्त  नहीं  क्यो ंकि

 सभी र  यक्रमों  में  भी  वेतनमानों  में  समानता  नहीं  है  जबकि  सरकारी  वेतनमानों  में  ऐसी
 स्थिति

 नहीं

 सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  में  पंजों  fader
 थ का

 76.  श्री  ama  विश्वास
 :

 कया  वितत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 पिछले  पाँच  वर्षों  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकार  ने  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  नं  निवेदन

 oma के  लिए  कितनी  पूंजी  at  की  तथा  उसमें  से  कितनी  राशि  उत्तर  पूर्व  क्षेत्र

 की  और

 थ  संपूर्ण  देश  में  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  के  लिए  छठी  पंचवर्षीय  थोजना  के  दौरान

 कितनों  at  है  तथा  उत्तर
 है  क्षेत्र

 त्र
 के  लिये

 कितना
 किया

 जायेगा  ?

 म  सयम  को
 जागो

 है  ल
 थ  ~~ ग
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 प्रश्नों  के  लिखित
 उत्तर

 —

 |
 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पट्टाली  राम  :  पिछले  पांच  ad

 (1977-

 78
 से

 1981-82  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र
 के

 उद्यमों  में  पूंजीगत  चालू

 art  सहित  सकल  परिसंपत्ति  के  रूप  में  लगी  पूंजी  1453.23  करोड़  रुपये  है  ।  इसमें

 =
 वध  कतर

 क
 के

 विभिन्‍न  राज्यों  में  किए  गए  प्रमुख  पूंजी  निवेश  का  ब्यौरा  क्या  है

 रुपयों  7

 921.58

 मणिपुर  1९  -.

 नागालैण्ड  42.37

 ्

 ्
 ई

 कोयला  और  पैट्रोलियम  परियोजना पश् ों  सहित  केन्द्रीय  औद्योगिक  एवं  खनिज

 के  लिए  ost  पंचवर्षीय  योजना  (1980-85)  में  परिव्यय  19018.07
 द  रोड़

 पए  निर्दिष्ट  जिसमे ंसे  रुपए  का  परिव्यय  विभिनन  राज्यों  एवं  संघ

 राज्य  क्षेत्रों  में  निर्धारित  परियोजनाओं  के  लिए  आबंटित  किया  गया  इस  क्षत्र  के  लिए

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  निमित्त  1179.39  करोड़  रुपए  के  परिव्यय  की  योजना  तैयार
 की  गई

 .  जिसका
 ब्योरा  इस  प्रकार  है

 a  र
 की

 थ  >.

 असम  “1008.  81 ||

 15.90 2  नागालैण्ड

 42.42 3  त्रिपुरा

 4.  तर  पूर्वी  परिषद  12.26

 at  कम  करना

 की

 बिको  के  नाम  पर  राष्ट्रीयकृत  जूट  मिलों  को  भारती
 कलऊ

 _
 i  a

 447  थ्रो ०  कप  चन्द  पाल

 थ्री  चोसन।थय  चटर्जी  ह

 eft  ata  घोष :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि
 राष्ट्रीय

 पटसन  नियति  निगम के  varqreaha

 कृत  पटसन  मिलों  की  मूल्यवान  भारतीयों  की  स्क्रेप  बिक्री  के  नाम  पर  कम  किया  जा  रहा

 य

 दि

 तो  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  और

 यदि  कोई  arg
 ई

 ई  कायें
 वाह  नहीं  कौ |  गई  है  तो

 उ उसके
 क्या  कारण
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 meat के
 लिखित  उत्तर  25  1983

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  wat  रास  दुलारो  ।  से
 ब

 माधघुनिकीकरण/नवीकमण  योजना  के  कारण  कुछ  पुरानी  als  बेकार  हो  गई  हैं  ।  ऐसी  बेकार

 थ मशीनों  का  पता  सुव्यवस्थित  पद्धति  द्वारा  लगाया  गधा  था  ।  कतरनों  की  बिक्री  एजेंसी

 की  वित्तीय  दादियों  के  नियमों  के  अंतगर्त  की  जाती  हैं  और  नियमों  के  अंतगर्त  गठित  एकक
 क

 समितियों  के  पर्यवेक्षण  के  ata  की  जातों  है  ।  जब  कभी  अनियमितताएं  पाई  जाती  नियमों

 ह  के  भगत  एन जेएमसी  द्वारा  कार्यवाही  की  जाती  है  ।  सरकार  को  सूचित  fear  गया

 कि  एन जेएमसी  इस  समय  इस  प्रकार  को  अनियमितताओं  के  लिए  दो  अधिकारियों

 ह

 STIG  कर  रही  है  ।

 ह  सरकारी  क्षेत्र  को  यूनिटों  से  उच्च  पदस्थ  अधिकारियों  को  सेवा  समाप्त  किया  जाना
 ब

 _  4478.  प्रो ०  पो०  जे०  कुरियन :  क्या  विस  मंत्रो  ag  बताने  को  कृपा  करेंगे
 it far y 2°

 as  विभिन्‍न  सरकारी  क्षेत्र  के  यूनिटों  से  हाल  ही  में  उच्च  पदस्थ  अधिकारियों

 ह समाप्त  किए  जाने  का  ब्यौरा  क्या

 _.  हाल  में  की  गई  ऐसी  प्रत्येक  सेवा  समाप्ति  की  विशिष्ट  सूचना  सहित  तत्संबं

 कारण  क्या

 क्या  सरकारी  क्षत्र  के  यूनिटों  में  प्रतिनियुक्त पर  गए  किसी  भारतीय  Deities द

 सेवा के  या  अखिल  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  +a  an  सेवा  भी

 हो  सनत  है समाप्त  को  गई  मोर

 ऐसी  सेवा  समाप्तियों  क  ब्यौरा  कया  है
 ?

 ह

 faa  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पट्टाली  राम  से  सरकारी  उद्यमों

 में  पूर्णकालिक  मुख्य  का ्य पालकों  तथा  निदेशक  मामलों  में  निदेशकों  की  सेवा  समाप्ति  का  निर्णय

 i  षस्थ  स्तर  पर  किया  जाता  है  ।  इस  प्रकार  सेवा  समाप्ति  सत्य नि

 में  कमी  आदि  जैसे  विभिन्‍न  कारणों  से  की  जाती  है  ।  पिछले  छः  महीनों  में  जिन  व्यक्तियों  की

 i
 सेवाएਂ  समाप्त  की  गई  उनके  नामों के  बारे  में  जानकारी  विभिन्‍न  प्रशासनिक

 ्
 .

 विभागों
 से  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  उसे  सभा-पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  ।

 ह

 कपड़ा  मजदूरों  के  हितों  को  प्रभावित  न  करते  हुए  कपड़ा  सिलों  को  faq  गए  प्रोत्साहन

 4479,  थो  atta  घोष :  क्या  बाशी  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  ate  अज॑  के  करघों  और  आधुनिकतम  उपकरणों  को  बिना  शुल्क
 =

 a माध्यम
 से  आधुनिकीकरण  की  गति  में  तेजो  लाने

 हेतु
 कपड़ा  मिलों  को  कुछ  प्रोत्साहन  दिए

 की  योजना
 में  क्या  सरकार  छटनी

 न
 गेर-जबरन  छुट्टी न

 ताला

 दोर  बन्दी  भारी  के  रूप  में  कपड़ा  मजदूरों  के  हितों  को  सुरक्षा  कर  रहे  हैं  ;

 a यदि  तो  उपर्युक्त  योजना  का  ब्योरा  क्या  और

 क  क

 64  ब  se



 seal  के  लिखित  उत्तर

 वाण
 थ

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रास  दुलारो  से  डालने

 प्रतिशत  निर्वात  अभिमुख  परियोजना  ।  मुक्त  व्यापार  जोन  के  मनन्तगत  स्थापित  किए  जा  रहे

 ०
 एककों  के  लिए  करघों  अथवा  आधुनिक  महीनों  के  शुल्क  मुक्त  आयातों  को  भूमि

 .  प्रकार  के  करघों  के  हालक  मुक्त  आयात  की  अनुमति  देने  के  लिए  अन्य  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 | फिलहाल  sg fasta  निर्यात
 अभिमुख

 परियोजना  मुक्त  व्यापार  जोन  के  अन्तर्गत  न  जाने

 लि  एककों  को  केवल  प्रतिस्थापन  उद्देश्य  के  लिए  जटिल  करघों  के  आयातों  को  अनुमति  दी

 जा  रहो  इस  प्रकार  के  आधुनिकीकरण  की  वजह  से  श्रमिकों  के  बेरोजगार  होने  के  बारे  में

 रे  में ह
 रकार  को  कोई  सुचना  नहीं  मिली है  ।  श्रमिक  बल  के  सुव्यवस्थोकरण  के  बा

 श्र ma
 और  मैनेजमेंट  के  बीच  परस्पर  वार्ता  की  जानी  है  ।

 कुष्ठ  रोगियों  द्वारा  ale  सयानों  में  जमा  रहना

 4480.  st  मसीह  सम्बंधो :  ह  बताने  की व्या  पेंशन  अर  नागर  विमानन

 ्

 कपा
 दर

 हि

 क्या
 ag

 सच  है  कि  सरकार  को  जानकारी  है  कि  काफी  संख्या  में
 द  द  रोगी  तोपें

 स्थानों  तथा  अन्य  पेंशन  के  आकर्षण  वाले  स्थानों  पर  जमे  रहते  हैं  जिसके  कारण

 view
 को

 कानो  होती  भर

 द  सरकार  किस  प्रकार  के  सुधारात्मक  उपाय  अपनायेगी  ?

 कक ्

 quza  घ्राण  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खरीद
 at)  :

 जी

 यदि

 कक  ॥  चंकी  यह  राज्य  सरकारों  की  जिम्मेदारी  समय-समय  पर

 उनका
 ध्यान  इस

 समस्या  की
 गर  दिलाया  जाता है  ।

 द
 क  थ

 ्

 गया  जिले  के  यात्री  प्रखंड  के  पत्थर  को  सतिया  बनाने  वाले  f

 +

 ह  4481.  थी  कुंवर  राम  :
 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि
 क  1

 क्या  जिले  के  अत्रि  अडखंड  में  पत्थर  की  मूतियां  बनाने  वाले  fa
 पियों

 को

 हित  करने  के  लिए  बया  कोई  कार्यक्रम  बनाया  गया  और

 ह  यदि  तो  हजारों  वर्ष  से  इस  कायें  में  लगे  परिवारों  को
 राहत

 _ Tem & 7 a

 लिए  क्या

 कोई  कार्यक्र  बनाने  का  प्रस्ताव  है  ?
 ्

 _
 वाणिज्य  मंत्रालय  में

 उपमंत्री
 (ait  dle  go

 aren)  ।  sy  तथा  :  जानकारी

 एकत्र  को  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल
 रख

 दी  जाएगी  ।
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 प्रश्नों के  लिखित  उत्तर  023  1983

 0]  =

 उड़ीसा  में  निर्वातीन्मुखी  उद्योग

 4482.  श्री  हरिहर  सोरेन  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेगे  कि
 :

 क्या  उनके  मंत्रालय  द्वारा  शत  प्रतिशत  निर्यातोन्मुख  उद्योग  स्थापित  करने  को

 प्राथमिकता  दी  गई

 यदि  तो  उड़ीसा  में  अब  तक  स्थापित  किए  गए  इस  प्रकार  के  उद्योंगों  की  संख्या

 तथा  नाम  बया

 उनमें  से  कितने  उद्योगों  ने  उत्पादन  शुरू  कर  दिया  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  दुलारो  :

 से  उड़ीसा  में  दो  100  प्रतिशत  निर्वात  अभिमुख  एककों  ने  उत्पादन  शुरू  कर

 fear है  ।  उनके  ब्यौरे  नीचे  दिए  जा  रहे

 नाम  तथा  एकक  का  स्थान  विधिक  क्षमता
 सिलिकन अ  ee  EE  ES  ि  ि  ि  य  व

 मैसर्स  धीरे  भोज्य  कारपोरेशन  लि  ०;  चाज  50,000

 उड़ीसा  ।

 मैसेज  इण्डियन  मेटल  फेरो  अलोय  सिलिकोन  मैटल  10,000

 जिला  उड़ीसा  ।  अथवा

 फेरो  सिलिकोन  25,000

 अथवा

 चाज  क्रोम  45,000

 अथवा

 प्रोडक्ट  मिक्स  जिसमें  विभिन्न  45,000

 किस्मों  का  सिलिकोन -

 फेरो  सिलिकोन  तथा  ae

 क्रोम  शामिल है  ।

 पश्चिमी  बंगाल  में  ग्रामीण  एवं  अनुसूचित  बेक

 4483.  श्री  SAT  प्रधान  :  क्या  वित्त  मंत्री  ag  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि
 ४

 पश्चिमी  बंगाल  राज्य  में  कितने  ग्रामीण  एवं  अनुसूचित  बेक
 ओर

 इन  बैंकों  में  श्रेणीवार  आंकड़ों  सहित  कितने  कर्मचारी  तथा  भ्रमणकारी  कार्य  रहे  हैं ?



 प्रश्नों  के
 लिखित  उत्तर

 4
 1

 05

 a = —

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (art  जलावन  माननीय  सदस्य

 पश्चिम  बंगाल  में  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैकों  की  दिखाओं  का  उल्लेख  कर  रहे  हैं  ।  यदि  ऐसा  है

 तो  30  1982  की
 स्थिति

 के

 ती

 वाणिज्यिक  बैंकों  की  पश्चिम  बंगाल  में

 2465
 शाखाएं  थीं  जिनका s

 Brrerrart  की  संख्या

 ee

 447
 भारतीय

 स्टेट
 बक

 स्टेट  बैक  के
 7

 सहयोगी
 बैंक  16

 20  राष्ट्रीय
 बंक  1487

 q  बंगाल  में  काय
 ita

 $  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेक  323

 अन्य  भारतीय  अनुसर अनुसूचित  बेक  145

 47

 ee  ee विदेशी  ae

 2465

 (a)  पश्चिमी  बंगाल  8  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  में  कमेंचारियों  की  श्रेणीवार  dear  इस

 प्रकार थी  1

 ore  टि  का  है  जि
 गधघिकारी  अ

 583
 a  शिकारियों

 630

 ci
 aq

 आ  te) aaf
 BS

 oe

 ania
 क्षेत्री

 ग्रा  ह बैंकों  के  अलावा  अन्य  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  के  संबंध
 में  सुचना  एकत्र

 को  जा
 रही

 है है  और  यथा  उपलब्ध  सूचना  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 अमेरिकन  डालर  तथा  स्वीटी  पॉड  को  तुलना  में  ead  की  परीक्षा

 4485.  सत्य  नारायण  afear  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  aren

 73  से  1982-83  के  वर्षों
 में  अमेरिकन  डालर  तथा  पौंड  से  भारतीय  मुद्रा  का  कितनी  बार

 कितना-कितना  तुलनात्मक  परिवर्तन  हुआ  ?

 हि
 वित्त  मंत्रो  प्रणव

 :
 |  1972  से  18  1983  तक  की

 अवधि  के
 ल रान  पौंड  स्टडीज  की  तुलना  में  रुपए  को  दर  में  261  बार  परिवर्तन  किया  गया

 थ थ

 _  भारतीय  चीजें  बैंक  द्वारा  अमेरिकी  डालर  की  खरीद  को  दर  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  बाजार  में

 पौंड
 दिति  mi

 र  अमेरिकी  डालर  की  तुलनात्मक  दर  मौर  पौंड  स्टिंग  के  लिए
 तय

 चीजें
 थ

 द
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 is  की  खरीद  की  दर  के  आधार  पर  हर  रोज  निर्धारित  की  जाती  इस  प्रकार  से

 रित  की  गई  दर  की  घोषणा  भारतीय  रिवेंज  बैक  द्वारा  शनिवार  att  रविवार  को  छोड़कर  और

 उन  दिनों  को  छोड़कर  जिन  दिनों  रिज  बैक  के  कार्यालय  या  न्यूयॉर्क  स्थित  फेडरल  रिवेंज  बेक

 साफ  न्यूयार्क  का  कार्यालय  बन्द  रहता  प्रतिदिन  की  जाती  है  ।

 अनुसूचित  अनुसूचित  जनजाति  तथा  कमजोर  वर्गों  के  लिए  विभिन्‍न  विशेष

 कार्यक्रमों  को  सेन  प्रदान  करने  हेतु  संस्थानिक  ऋण

 4486.  श्री  गिरिधर  गो माँगो  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 उनके  मंत्रालय  द्वारा  छठी  योजना  अवधि  के  दौरान  बनाए  गए  तथा  निर्धारित

 विभिन्‍न  विशेष  कार्यक्रमों  को  समर्थन  देने  हेतु  कार्यक्रम-वार  कितने  संस्थागत  ऋण  की  आवश्कता

 राष्ट्रीयकृत  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  द्वारा  कितना  संस्थानिक  ऋण  उपलब्ध  कराया

 गया  तथा  1980-81,  1981-82  तथा  1982-83  के  दोरान  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित

 जाती  और  कमजोर  वर्गों  के  लिए  विभिन्‍न  केन्द्रीय  मंत्रालयों  के  विशेष  कार्यक्रमों  के  लिए  सहकारी

 तथा  व्यापारिक  gat  के  माध्यम  से  कितना  सावधिक  ऋण  जुटाया

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कमजोर  वर्गों  से  राष्ट्रीयकृत  क्षेत्रीय  ग्रामीण  सहकारी

 तथा  व्यापारिक  बैंकों  द्वारा  इस  समय  कितना  ब्याज  aga  किया  जाता  शर

 क्या  बैंकों  को  ब्याज  की  विभिन्‍न  दर  योजना  को  ऋण  उपलब्ध  कराने  तथा  ब्याज

 दर  कम  दर  के  लिए  सहकारी  तथा  अन्य  संस्थाओं  द्वारा  भी  अपनाया  गया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  जना दंत  शौर  लाभ  witaarerfart

 के  प्रति  उन्मुख  सहायता  के  कार्यक्रमों  के  जिनसे  कि  लाभ  पाने  वालों  को  निवेश  सहायता

 बजट  स्रोतों  से  और  अंगत  बेक  ऋण  से  उपलब्ध  करायीं  जाती  निधियों  का  निर्घारण

 बजट  स्रोतों  के  विषय  में  ही  किया  जाता  है  ।  यद्यपि  किसी  कार्यक्रम  या  योजना  के  लिए  ऋण  का

 कोई  विनिर्धारण  नहीं  कपि  बैंकों  से  कहा  गयीं  है  कि  वे  स्व-नियोजन  के  प्रयास  प्रारम्भ

 करने  में  अनुसूचित  जातियों  जन  जातियों  के  लोगों  सहित  समाज  के  कमजोर  वर्गों

 की  सहायता  की  भर  अभिमुख  सभी  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  के  लिए  पूरी  ऋण  सहायता  प्रदान

 करें  ।

 छठी  योजना  में  कमजोर  वर्गों  के  प्रति  प्रमुख  प्राप्त  विकास

 क्रम  हैं  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  ।  इस  कार्यक्रम  में  व्यवस्था  है  कि  राज्य  सहायता
 और  बैंक  ऋण  के  माध्यम  से  वित्त  घोषित  पूंजीगत  परि-सम्पत्तिओों/उत्पादक  प्रयासों  में

 निवेश  द्वारा  हर  प्रखंड  में  प्रतिशत  600  लाभप्राप्त-कर्त्ता  परिवारों  को  गरीबी  की  रेखा

 थे  ऊपर  उठने  में  मदद  दी  जाए  ।  योज़ना  के  दौरान  इस  कार्यक्रम  पर  कुल  परिव्यय
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 0  करोड़  रुपए  रहने  का  भ्रनुमान  है  ।  वाणिज्यिक  बैकों  और  सहकारी  बैंकों  से  आशा  की

 म की  जाती  है  कि  वे  इन  पांच  वर्षों  के  दौरान  3000  करोड़  रुपये  की  सावधिक  ऋण  सहा  पता  प्रदान

 करें  ।  इस  कार्यक्रम  में  यह  शर्त  रखी  गयी  है  कि  सहायता  प्राप्त  करने  वाले  परिवारों  में  से  कम  से

 कम  30  प्रतिशत  परिवार  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  हों  ।  1980-81,  1981-82

 भौर  1982-83  के  उक्त  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  विषय  के  आंकड़े  विवरण  में

 दिये गये  हैं  ।

 राज्य  स्तर  पर  विभिन्‍न  अधिकरणों  द्वारा  कार्यान्वयन  किये  जा  रहे  लाभ  प्राप्त  कता

 उन्मुख  कार्यक्रमों  के
 माध्यम  से  वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा

 अनुसूचित
 जातियों  जनजातियों

 के  ऋणकत्ताओं  को  उपलब्ध  कराये  गए  ऋण  के  बारे  में  आंकड़े  अलग  से  उपलब्ध  नहीं

 1981  के  अन्त  को  स्थिति  के  मुताबिक  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  के  पास

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जन  जातियों  के  व्यक्तियों  के  26  72  लाख  ऋण  खाते  थे

 थ  471  करोड़  रुपए  बकाया  थे  ।

 कौर  बैंकों  द्वारा  वसूल  किए  जाप  वाले  ब्याज  की  दरे  ऋण  के

 जन  ओर  मात्रा  के  अनुसार  भिन्न-भिन्न  होती  है  ।  मोटे  तौर  विभेद |  ब्याज  दर  योजना  सौर

 थ  अनुसूचित  जाति  भोर  अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  के  लिए  छोटे  आवास  ऋणों  के  जिनमें

 कि  बलों  द्वारा  4  प्रतिशत  प्रतिवर्ष  की  दर  से  ब्याज  age  किया  जाता  बैंकों  द्वारा  छोटे  |
 । ह

 _  कर्ताओं  से  age  किए  जाने  वाले

 रहती  हैं  ।

 ब्याज  की  दरें  10.25  प्रतिशत  भोर  15  प्रतिदिन  के

 ve

 सहकारी  समितियों  द्वारा  aga  किए  जाने  वाले  ब्याज  को  दरें  10.50  धौर

 15
 श्रीशांत  प्रतिवर्ष  के  बीच  होती  हैं  ।

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैकों  द्वारा  अपने  परियोजना  बैंकों  की  भर  से  अथवा  उनके  रा  ATATag:

 वित्त  के  लिए  निर्दिष्ट  सीमाओं  बहुत  सीमित  मात्रा  में  विभेदी  ब्याज  दर
 (slo

 आकर

 योजना  के  भसीन  ऋण  प्रदान  किया  जाता है  ।  सहकारी  समितियां  विभेदों  =a  ज  दर

 योजना  का  कार्यान्वयन  नहीं  कर  रहीं  हैं  ।

 विवरण  क

 a  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  योजना  (ato  आर०  डी०  अधीन

 द  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  लाभान्वित ों  को  दी  गई  सहायता
 क

 — ाावता
 ———_——_—_—

 awe  सहायता  पाने  वाले  Yo  ज०/अ०  ज०  जा०  जुटाए  गए
 rq  ा

 चिक

 लाभान्वित ों  को  स ं०  लाभान्वितों  को  संख्या  ऋणों की  रा
 ह

 (  करोड़  लि

 पप्पा य्
 236.

 .63

 1981-82  28.29  9.82  के  484.65

 1982-83 nm 15.02  7.34  285.15

 1983  तक
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 बैंकों  द्वारा  कर्मचारियों  को  सर्वोपरि  च्  को  अदालतों

 4487,  श्री  मोहम्मद  असरार  अहमद  :  क्या  वित्त  मंत्री
 यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 1979-80,  1980-81,  1981-82  तथा  1982-83  में  बैंकों  द्वारा  कर्मचारियों

 को  विभिन्‍न  श्रेणियों  की  वर्षवार  तथा  बेकार  सर्वोपरि  भत्ते  की  कितनी  राशि  अदा  की

 (a)  1  1979,  1  1980,  1  1981,  1  1982  तथा

 28  1983  को  बैंकों  में  विभिन्न  श्रेणी  के  कितने  कर्मचारी  काय  कर  रहे  और

 1983-84  ओर  1984-85  के  दोरान  विभिन्‍न  श्रेणियों  के  कितने  कर्मचारी  नियुक्त

 किए  जाएंगे  तथा  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  जनार्दन  :  वर्ष  1979,  1950,  1981

 भोर  1982  के  दोरान  प्रत्येक  सरकारी  क्षेत्र  के  बेक  द्वार  अपने  कलाकार  कर्मचारियों  को  अदा  की

 गई  समयोपरि  भत्ते  की  राशि  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।  अधिकारी  कर्मचारी  समयोपरि  भत्ता

 प्राप्त  करने  के  पात्र  sal  होते  ।

 बल  1979,  1980,  1981  और  1982  की  स्थिति के  अनुसार  सरकारी  क्षेत्र  के

 ant  के  कर्मचारियों  की  श्रेणीवार  संख्या  इस  प्रकार  थीं

 1979 *  1980  1981  1982
 oe  eee  _  लणनएएयत  व  es  स

 भिखारी  1,05,580  1,33,506  1,59,766 1,47,590

 लिपिकीय  स्टाफ
 2,54,853  2,99,556  3,26,572  3,49,8  10

 arian  स्टडी  1,12,146  1,21,796  TOL ART
 1,28,  1,36,548

 1 |  आंकड़ों  1980  में  राष्ट्रीयकृत  6  बक  शामिल  हैं  ।

 प्रत्येक  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंक  में  वह  1983,  1984  और  1985  के  दौरान  विभिन्न

 श्रेणियों  में  नियुक्त  किए  जाने  वाले  कर्मचारियों  की  संख्या  बहुत  से  कारकों  पर  निसार  होगी  जैसे

 कि  नई  दिखाएं  खोलने  के  वास्ते  भारतीय  रिज  बैंक  द्वारा  जारी  किए  जाने  वाले  वर्ष  के

 दौरान  वास्तविक  शाखा  वर्तमान  शाखाओं  में  कामकाज  की  मात्रा  में  वास्तविक  वद्ध
 गौर  उसका  वर्तमान  कर्मचारियों  को  सेवा  निवृत्ति  और  पदोन्नति  आदि  ।  यह
 बताना  सम्भव  नहीं  होगा  कि  वर्ष  1983,  1984  और  !  985  के  दौरान  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों

 में  विभिन्‍न  श्रेणियों  में  कितने  क्मंचारी  नियुक्त  किए  जाएंगे  ।  हाल  ही  में  पिछले  दिनों

 में  प्रतिशत  औसतन  3000  से  4000  अधिकारी  और  40,000  से  50,000  लिपिक  भर्ती
 करते  रहे
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 4  1905  प्रश्नों के  लिखित  छत्तर

 विवरण

 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  में  सर्वोपरि  भत्ते  की  garry

 ह हि

 1979  1830  1981  1982
 क्रम  ५ है  बक  का  नाम

 ्

 eS

 2  3.  4.

 —
 नगण

 आफ  ६  793.24  1088.00  249.76

 ?
 साफ  है  दरा ब

 42.09  59.47  818.0 59.7  28.38

 26.67  10.83
 te

 बेक  आफ  इन्दौर

 स्टेट  बेक  आफ  बीकानेर  एंड  ज  51.47
 en

 23.09 प्  प  60.82

 17.29  8.66 स्टेट  बक  ग्राफ  मसूर
 ro

 स्टेट  बैंक  ars  पटियाला  27.99  7.49 ह
 े

 63.0

 स्टेट  बेक  साफ  सौराष्ट्र  40.44
 aa  58.50  25.32

 स्टेट  बैंक  प्राण  ट्रावनकोर  23.00  2.70  5.05

 531
 9  dea  बैंक  श्राफ  इण्डिया  129.58  i  0.7

 4]  5.66  87.47

 aਂ
 बेक  ञझाफ  इण्डिया  223.41  35.30  257.81  81.41

 पंजाब  नेशनल  बक  107.84
 |

 35.4  1.79  70.20

 203  85  19.46  0.90  76.96 बैंक  आफ  बड़ौदा

 2
 13  104.89  6.0  2  कि  85.05

 यूनाइटेड  कमदियल  ब

 14  केनरा  बक  26.63  30.1  31.8  10.63

 15  युनाइटेड  बैंक  आफ  इण्डिया  108.21  152.3  5.36  75.40

 16  देना  बक  80.34  )  5.1  70.44  0.86

 60.77 सिंडीकेट  बक  21.22  1.1  24.66

 69.86  D.
 >

 33  20.64 18  युनियन  बैंक  माफ  दए

 ह  च  53  80  64  क  42.76 इलाहाबाद  बेक  क

 50.26  72.53  80.31  37.26
 20. 0...  इण्डियन

 बेक

 21.  बैक  माफ
 आफ  महाराष्ट्र

 43.63  89.29  83.05  49.55

 71



 gual  के  लिखित  25
 1983

 1  2  3  4  5

 22  इण्डियन  श्रोव्रसीज  बैंक  85.38  122.31  110.42  42.16

 23  भास्कर  बेक  0.34  1.95  1.31  0.49

 24  पंजाब  we  fag  बेक  29.01  47.52  50.83  30.00

 25  न्यु  बेक  साफ  इण्डिया  26.00  60.77  41.77  23.60

 33.21  6.75 26  विजया  बेक  7.76  16.60

 27  4.45  6.90  9.30  4.05 कारपोरेशन  बेक

 28  29.00  35.00  40.90  20.55 मोरियण्टल  बैंक  कमसे

 a

 जोड़  2427.64  3430.65  28
 अक

 1149.04

 विदेशी  मुद्रा  का  संरक्षण

 4488,  eft  कृष्ण  चन्द्र  पांडे  :  faa  मंत्री  यह  बताने  की
 कपा  करेंगे

 किं  :

 (®)  क्या  सरकार  ने  दुलंम  विदेशी  मुद्रा  का  संरक्षण  करने  तथा  आयात  प्रतिस्थापन  को

 प्रोत्साहन  देने  के  लिए  कोई  नया  कार्यक्रम  बनाया  कौर

 कार्यक्रम  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्री  (eit  प्रणब  :  तथा  आयात  प्रतिस्थापन  और  विदेशी  मुद्रा  के

 संरक्षण  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  नीति  का  ढांचा  छठी  आयोजना  के  प्रारूप  में  दिया  गया  है  /

 इस  दिशा  में  सरकार  ने  बहुत  से  उपाय  किए  हैं  ।  इन  उपायों  में  ये  शामिल  हैं  :--

 तेल  भीर  प्राकृतिक  गैस  के  लिए  देश  में  श्रत्वेषण  हाय  और  उत्पादन  को  बढ़ाने  के

 लिए  प्रयास  करना  जिससे  कि  आयातित  पेट्रोलियम  उत्पादों  पर  निभंरता  में  कमी

 की  जा

 ऐसे  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  जेसे  कि  अलैहि  उर्वरक  आदि  के  क्षेत्र

 देशीय  क्षमता  के  बेहतर  उपयोग  तथा  इन  क्षेत्रों  में  क्षमताओं  के  विस्तार  द्वारा

 उत्पादन  में  तत्काल  बुद्धि  करके  प्रभावी  रूप  में  हालात  प्रतिस्थापन  के  लिए  प्रयास

 करना  ।

 पेट्रोलियम  उत्पादों  के  लिए  मांग  में  वृद्धि  को  कम  करने  के  उद्देश्य  से  आवश्यक

 उपाय  और

 विदेशी  मुद्रा  विनियमों  और  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  और  तस्करी  निवारण  अधिनियम

 के  उपबन्धों  का  प्रभावी  ढंग  से  कार्यान्वयन  करना
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 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  हारा  समाज  के  कमजोर  वर्गों  को  दिया  गया  ऋण

 489.  श्री  सेठी
 :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 यह  कहना  कहां  तक  सच  है  कि  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा

 दिए  गए  कुल  ऋण  में  से  समाज  के  कमजोर  वर्गों  को  दिए  गए  ऋण  का  प्रतिशत  संतोषजनक  नहीं

 जोर

 सर्दी  at,  तो  दो  वर्षों  के  दौरान  कुल  दिए  गए  ऋण  में  प्राथमिकता  क्षेत्र  को  दिए  ग

 ऋण  के  प्रतिशतता  का  ब्यौरा  क्या है
 ?

 faa  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  जान  :
 और  प्राथमिकता  वाले

 क्षेत्रों  को  दिये  गये  सरकारो  क्षेत्र  के  dal  के  ऋण  1980  के  अंत  के  7852  करोड़  रुपए

 से  1981  के  अन्त  में  10,240  करोड़  रुपए  हो  गये  ।  सरकारी  क्षेत्र  के  बको  के

 कुल  ऋण  में  प्राथमिकता  वाले  क्षेत्र  को  दिए  गए  ऋण  का  अंश  भी  1980  के  35.8

 प्रतिशत  से  सुधर  कर  1981  के  अन्त  में  प्रतिश्त  तक  पहुंच  गया

 भारतीय  रिवेंज  बक  ढारा  गठित  एक  कार्यकारी  दल  की  सिफारिश  के  आधारਂ  पर  प्राय

 मिलता  वाले  क्षेत्र  में  कमजोर  वग  की  एक  व्यापक  हाल  ही  विकसित  की  गयी

 है  ।  जिसमें  छोटे  ओर  सीमान्तिक  भूमिहीन  ग्राम

 तथा  कुटीर  एक  कत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  भार०  डी०  के  लाम  पाने

 वाले  भोर  ग्रनुसुचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  के  लोग  एवं  विभेदी  ब्याज  दर  योजना  के

 भसीन  ऋण  लेने  वाले  ब्यक्ति  शामिल  हैं  ।  यह  व्यवस्था  की  गयी  है  कि  मैच  1985  तक

 सरकारी  क्षेत्र  के  बलों  द्वारा  प्राथमिकता  वाले  क्षेत्र  को  दिये  जाने  वाले  गण  का  25  प्रतिशत

 इस  बग  को  मिलने  लगे  |  भत  अभी  इस  aa  को  मिले  ऋण  के  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  फिर  भी

 भारतीय  fort  बेक  ने  सूचना  दो  है  कि  त्वरित  अनुमानों  के  अनुसार  छोटे  और  सीमान्तिक

 कृषि  से  सम्बद्ध  गतिविधियों  के  लिए  10,000  रुपए  तक  के  ऋण  लेने  तथा

 25,000  से  अधिक  का  मिश्रित  ऋण  चाहने  बाले  कुटीर  उद्योगों  और  ग्रामीण  उद्योगों

 के  पास  बकाया  कुल  ऋण  1982  के  अन्त  की  स्थिति  के  मुताबिक  1784  करोड़  रुपए
 अर्थात  प्राथमिकता  वाले  क्षेत्र  को  दिए  गए  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  के  कुल  ऋण  के  15.8  प्रतिशत
 के  बराबर  st  हैं  ।

 वायुसेना  मुख्यालय  में  काम  कर  रहे  सशस्त्र  सेना  मुख्यालय  के  कर्मचारी

 4490.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री
 :

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  वायुसेना  मुख्यालय  में  काम  करने  वाले  सदस्य  सेना  म मुख्यालय
 के  कर्मचारी  अब  भी  रक्षा  लेखा  नियंत्रक  द्वारा  शासित  नहीं  होते  हैं  बर  उनके

 लेखा  नियंत्रक/वायुसेना  लेखा  कार्यालय  (yo  एफ०  सी०  ए०  ato)  बोला  कुभा  में  ही

 यदि  तो  तत्संबंधी  कारण  क्या  और
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 रक्षा  लेखा  नियंत्रक  (gear)  के  शीघ्र  एकीकरण  के  लिए  gare  गए  कदमों  का

 ब्यौरा  कया है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  फे ०  पी०  सिंह  :  (*)  जी  हां  ।

 और  थलसेना  नौसेना  मुख्यालय  और  अन्तर  सेवा  संगठन  में  काम

 कर  रहे  सदस्य  सेना  मुख्यालय  के  सिविलियन  तमंचा  रियों  के  वेतन  ate  भत्तों  तथा  फूड  एकाउ ट

 से  संबंधित  काम  पहले  ही  रक्षा  लेखा  को  अन्तरित  कर  दिया  गया  है  ।

 वायु  सेना  मुख्यालय  में  काम  कर  रहे  सशस्त्र  सेवा  मुख्यालय  के  सिविलियन  कर्मचारियों

 के  वेतन  भर  भत्तों  तथा  फूड  एकाउंट  से  सम्बन्धित  काम  रक्षा  लेखा  को

 अन्तरित  करने  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  |

 पश्चिम  बंगाल  में  पटसन  मिलों  at  कच्चे  पटसन  को  सप्लाई

 4491.  शी  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  ag  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  ४

 क्या  इस  वर्ष  ard  से  जून  तक  कमी  के  महीनों  के  दौरान  कच्चे  पटसन  की  सप्लाई

 के  अभाव  में  पश्चिम  बंगाल  में  कुछ  पटसन  मिलें  बन्द  हो  सकती

 यदि  तो  क्या  ऐसी  मिलों  को  कच्चे  पटसन  की  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  और

 समुद्र  मिलों  को  कच्चे  पटसन  का  गेर-आनुपातिक  भाग  प्राप्त  करने  से  रोकने  के  लिए  कोई  कदम

 उठाए  और

 कच्चे  पटसन  के  कम  भण्डार  के  कारण  संकट  का  सामना  कर  रही  मिलों  के  नाम

 बया  हैं  ?

 वाणिज्य  संचालक  में  राज्य  मंत्री  राम  दुलारी  :  से  ada

 1983  के  कमी  वाले  महीनों  में  देश  में  कच्चे  पटसन  की  प्रत्याशित  सीमित  उपलब्धता  तथा

 कीमतों  और  सप्लाई  में  स्विरता  बनाए  रखने  के  उद्देश्य  से  उसकी  मिल-वार  न्यायोचित  वितरण

 प्राप्त  करने  की  आवश्यकता  को  देखते  हुए  सरकार  ने  पहले  ही  ard  से  1983  तक  माल

 के  स्टाक  में  क्रमबद्ध  कमी  करने  के  लिए  28  1983  को  पटसन  तथा

 1961  के  अंतगर्त  सम्बन्धित  पटसन  मिलों  को  आवश्यक  अनुदेश  जारी  कर  दिए  हैं  ।

 नाशा  की  जातों  है  कि
 इससे

 कमजोर  मिलनों  को  अपनी  Sle  गतिविधियां  चालू  रखने  में  मदद

 मिलेगी  ।

 आयकर  अधिकारियों  की  नियुक्ति

 4492.  थों  भाव  fag  :  कया  वित्त  dat  यह  बताने  की  कंपा  करेंगे  कि  :

 कनिष्ठ  वेतनमान  के  पदों  के  लि

 क्या  आयकर  विभाग  ने  श्रेणी-एक  वरिष्ठ  वेतनमान  ste
 श्रेणी-एक

 ए  आयकर
 अधिकारियों  के  पदों  को  अलग-अलग  वर्गीकृत  किया

 हुआ
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 (a)  यदि  तो  क्या  भ्र घि कारियों  की  नियुक्तियां  सख्ती  से  ऐसे  वर्गीकरण  के  अनुसार

 की  जातीं

 यदि  तो  31  1982  की  स्थिति  के  अनुसार  ऐसे  मामलों  को

 प्रभार वार  संख्या  कितनी  है  जिनमें  श्रेणी  कनिष्ठ  वेतनमान  और  श्रेणी-एक  वरिष्ठ  वेतनमान

 के  पर्दों  पर  कनिष्ठ  वेतनमान  श्रेणी-एक  और  वरिष्ठ  वेतनमान  श्रेणी-एक  के  अधिकारी  नहीं

 थे  झोर  उसके  कारण  क्या  और

 भविष्य  मैं  वर्गीकरण  का  कड़ाई  से  पालन  करने  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या

 कदम  उठाए  जाने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  फ्ट्टाशि  राम  s  से  आयकर  अधिकारियों

 के  पदों  के  मोटे  तौर  पर  वर्गीकरण  के  अनुसार  समूह  अधिकारियों  को  बड़े  अधिकार  क्षेत्रों  में

 तैनात  किया  जाता  है  जब  कि  समूह  प्  अधिकारियों  को  छोटे  अधिकार  क्षेत्रों  में  dara  किया

 जाता  है  ।  इस  नियम  को  सभी  आपका  भावुकों  को  अधिकार  क्षेत्रों  के  वार्डो

 में  आयकर  अधिकारियों  की  तैनाती  करते  समय  भी  जाता  है  ।  केवल  विशेष  मामलों  में

 जनहित  में  ही  इस  नियम  का  पालन  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।.

 गेर-बैंकिंग  वितीय  कम्पनियों  हारा  चालू  की  गई  पालिसियों  को  सामान्य

 बीमा  निगम  द्वारा  दिया  गया  संरक्षण

 4493.  थी  नवल  किशोर  शर्मा  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  विभिन्न  गेर-बैंकिंग  कम्पनियों  द्वारा  चालू  की  गई  पालिसियों  को

 सामान्य  बीमा  निगम  द्वारा  दिए  गए  संरक्षण  की  जानकारी

 क्या  गर-बेकिंग  वित्तीय  कम्पनियों  की  गतिविधियों  का  प्रसार  जीवन  बीमा  निगम

 का  व्यवसाय  कम  कर  रहा  है  और  तथा  डाक  बचत  बैंकों  से  जमा  धनराशियों  को  कम  कर

 रहा

 वैयक्तिक  दुर्घटना  योजना  के  अन्तर्गत  संरक्षण  देकर  सामान्य  बीमा

 एक  सरकारी  संगठन  द्वारा  संरक्षण  दिए  जाने  के  क्या  कारण  और

 (a)  यदि  at,  तो  गैर-बैंकिंग  वित्तीय  कम्पनियों  शौर  सामान्य  बीमा  निगम  की  गतिविधियों

 पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  कया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय
 में  उप-मंत्री

 जनादेश
 :  से  एक  विवरण  सभा  पटल

 पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 भारत  में  साधारण  बीमा  कारबार  के  प्रमुख  उद्देश्यों  में
 से  एक  उदेश्य  यह  है  कि  बीमे  के

 सचदेवा  को  दूर-दूर  तक  पहुंचाया  जाए  ।  इस  उद्देश्य  को  प्राप्ति  के  लिए  जो  उपाय  कह  गए

 73



 geal  के  लिखित  उत्तर  25  1983

 जली  an

 उनके  एक  अंग  के  रूप  में  बीमा  उद्योग  ने  दो  कम  कीमत  वाली  अर्थात्  जनता  व्यक्तिगत

 दुर्घटना  पालिसी  तथा  ग्रामीण  दुर्घटना  पालिसी  शुरू  की  है  ।  जनता  व्यक्तिगत
 fad

 कें

 rare  एक  व्यक्ति  को  12  रुपये  के  वार्षिक  प्रीमियम  पर  15,000  रुपये  की  राशि  का  दुर्घटना

 बीमा  कवच  प्रदान  किया  जाता  है  ।  ग्रामीण  दुर्घटना  पालिसी  के  अंतगर्त  एक  व्यक्ति  को  5  रुपये  के

 वार्षिक  प्रीमियम  पर  6,000  रुपये  की  इसी  तरह  का  बीमा  कवच  प्रदान  किया  जाता है  ।  ये

 पालिसियां  एक  ay  की  होती  हैं  और  इनका  हर  साल  नवीकरण  पड़ता  है  ।

 2.  इन  पालिसियों  के  प्रीमियम  की  छोटी  राशि  को  देखते  हुए  अलग-अलग  व्यक्तियों  से

 बीमा  कारबार  प्राप्त  करना  न  केवल  कठिन  होता  है  बल्कि  इसमें  समय  भी  ज्यादा  लगता है
 और

 खर्चा  भी  ज्यादा  होता  है  ।  इसलिए  बीमा  उद्योग  ने  इन  पालिसियों  को  व्यक्तियों  के  थलग-अलग

 सुनिश्चित  समूहों  को  बेचने  का  प्रयास  किया  है  ताकि  बड़े  पैमाने  पर  लोगों  को  बीमा  कवच  प्रदान

 किया  जा  सके  |  यह  काम  राज्य  सरकारों  तथा  सहकारी  सहकारी  गैर-बैंकिंग  वित्तीय

 कम्पनियों  आदि  जेसी  अन्य  संस्थाओं  के  सहयोग  से  किया  गया  है  ।

 3.  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  के  विचार  में  कुछ  कम्पनियों  द्वारा  कई  बार  लोगों  को

 गलत  विश्वास  दिलाया  जाता  रहा है  कि  उन्हें  पुरा  जीवन  बीमा  कवच  प्रदान  जा  रहा

 है  न  कि  केवल  दुर्घटना  बीमा  कवच  और  इससे  भी  नियम  के  बारबार  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ता

 रहा  ।

 4.  इस  मामले  पर  विभिन्‍न  स्तरों  पर  विचार  किया  गया  ote  सरकार  ने  लोक  हित  में

 यह  निर्णय  लिया  है  कि  भारतीय  साधारण  बीमा  निगम  को  चाहिए  कि  ag  अपनी  सहायक

 कम्पनियों  से  कहे  कि  वे  उन  कम्पनियों  को  सामूहिक  दुर्घटना  कवच  प्रदान  न  करें  जो  प्रत्यक्षतः

 पुरस्कार  चिट  तथा  घन  परिचालन  योजना  अधिनियम  1978  की  विष्टि  (fara

 के  मन्तगंत  भाती  हों  ।

 बेकिंग  सेवा  चयन  बोर्डों  हारा  टाइपिस्ट  और  माश लिपिकों  के  पदों  के  लिए

 प्रौद्योगि  परीक्षाएं

 4494,  श्री  तारिक  कया  वत्  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (®)  क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  और  दिलाया  गया  है  कि  विभिन्‍न  बेकिंग  सेवा  चयन

 बोर्डों  द्वारा  टाइपिस्ट  और  आशुलिपिक  आदि  पदों  के  लिए  प्रतियोगी  परीक्षाएं  एक  हो

 तारीख  को  रखी  जाती

 यदि  तो  क्या  इसके  परिणामस्वरूप  उम्मीदवार  एक  ही  बोड़े  की  परीक्षा  में  बैठ

 सकते  हैं  जबकी  उन्होंने  दो  अथवा  अधिक  बोर्डो  की  परीक्षा  के  लिए  आवेदन  पत्र  भरा  होता

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  इससे  बेरोजगार

 उम्मीदवारों  और  उनके  अभिभावकों  में  सन्तोष  पैदा  होता

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध
 में  तब  तक  कया  कार्यवाही  की  और
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 यदि  तो  इसके
 क्या

 कारण  है  ?

 दत  संचालक  मसें  उप  मंत्री  जनादेश  :  से  TH  1982  केवल

 दो  बैंकिंग  सेवा  भर्ती  बोर्डों  ने  एक  ही  तारीख  लिपिकीय  भर्ती  के  वास्ते  प्रतियोगी  परीक्षाएं

 आयोजित  की  ।  इस  तथ्य  को  देखते  हुए  कि  लिपिकीय  भर्ती  के  वर्ष  में

 दो  बार  प्रायोजित  की  जाने  वाली  परीक्षाओं  में  एक  क्षेत्र  के  बेकिंग  सेवा  भर्ती  बोड़  और

 दूसरी  भातीय  स्टेट  बैंक  के  क्षेत्रीय  भर्ती  बोई  द्वारा  आयोजित  परीक्षाओं  में  18  से  26  वर्ष  की

 आयु  के  बीच  एक  उम्मीदवार  कितनी  ही  बार  बैठने  का  पात्र  होता  असन्तोष  का  कोई  वास्तविक

 कारण  नहीं है है  |

 स्टेट  बेक  आफ  बीकानेर  एण्ड  जयपुर  में  आफिसर  Ho  एम०  प्रथा  ot  में  आरक्षित  न

 भरे  गये  पदों  को  भरा  जाना

 4495.  थी  बनबारी  लाल  :  क्या  fac  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आल  इंडिया  स्टेट  बैंक  आफ  बीकानेर  एण्ड  जयपुर  स्ड्यूल्ड  काइट्स  एण्ड

 स्ड्यूल्ड  ट्राइब्स  वेलफेयर  एसोसियेशन  ने  आफिसर  Fo  एम०  श्रेणी  में  श्रारक्षित  न  भरे

 गये  पदों  को  भरने  के  लिये  9  1983  को  स्टेट  बेक  श्राफ  बीकानेर  एण्ड  जयपुर  के  प्रबन्ध

 निदेशक  को  पत्र  भेजा  है  और  यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या  और

 क्या  सरकार  द्वारा  1979,  1980,  1981  और  1982  में  पदोन्नति  के  संबंध  में

 आरक्षण  नियमों  के  क्रियान्वयन  में  हुई  भूलों  को  सुधारने  और  आरक्षित  पदों  को  भरने  के  लिए

 भावेश  जारी  किए  गए  हैं  और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  गोरू  बैंकों  द्वारा  इन  आदेशों

 का  कहां  तक  क्रियान्वयन  किया  जा  रहा  है  |

 चित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  दनादन  :  और  आल  इंडिया  स्टेट

 सबक  ary  बीकानेर  एंड  जयपुर  कास्ट  एण्ड  शैड्यूल्ड  बस  एम्पलाइज  वेल्फेयर

 एसोसिएशन  ने  स्टेट  बैंक  आफ  बीकानेर  एण्ड  जयपुर  के  garg  निदेशक  को  9-2-83  को  एक  पत्र

 भेजा  है  जिसमें  मांग  की  गई  है  कि  बेकिंग  प्रभाग  द्वारा  जारी  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  के  अनुसरण  में

 बेक  पदोन्नति  की  पिछली  बकाया  को  आगे  ले  जाएं  और  पिछली  बकाया  की  भर्ती  करने  के  वास्ते

 वहू  अनु०  जा०/अनु०  जनजाति  के  वास्ते  एक  विशेष  परीक्षा  आयोजित  करे  ।

 अनु०  जाती  जनजाति  के  वास्ते  पदोन्नति  और  पिछली  बकाया  को  ले  जाने

 के  संबंध  सरकारी  निति  के  बारे  में  बैंक  को  बतला  दिया  गया  है  ।  अलबत्ता  बैक  ने  सुचना  दी

 है  कि  अनु०  जाति,/प्रनु०  जनजाति  कमंचारी  संघ  इस  मामले  में  राजस्थान  उच्च  न्यायालय  में

 एक  समादेश  याचिका  दायर  कर  दी  है  जो  की  अभी  लंबित  है  ae  यह  मामला  न्यायाधीश  हैं  ।

 भारत  से  बाहर  ले  जा  सकने  वाले  वैयक्तिक  आभूषणों  को  सीमा

 4196.  श्री  काल  नाथ  :  क्या  fae  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  एक  भारतीय  स्थायी  निवासी  द्वारा  भारत  से  आहर  ले  जा  सकते  वाले  बैयतितक

 आभूषणों  की  सीमा  को  दुगुना  कर  दिया  गया  श्योर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्री  प्रणव  :  और  हां  ।  यह  निर्णय  किया  गया है

 कि  भारतीय  स्थायी  निवासियों  को  10,000  रुपये  के  मुल्य के  अबवा  सोने  के  बने

 हुए  वैयक्तिक  आभूषणों  को  जो  सम्बद्ध  व्यक्ति  ने  वहन  रखे  हों  था  जो  उसके  असबाब का  हिस्सा

 हों  भारत  से  बाहर  ले  जाने  की  अनुमति  दी  जबकि  पहले  ag  मूल्य-सीमा  3000  रुपए  थी

 इसी  प्रकार  कोई  भी  व्यक्ति  या  सोने  की  बनी  वस्तुओं  से  भिन्न  10,000  रुपए  के

 मुल्य के  जवाहरात  आभूषण  भारत  से  बाहर  ले  जा  सकता  है  जबकि  पहले  यह  सीमा

 5000  रुपए  थी  ।  लेकिन  यह  अनुमति  ईरान  ate  मध्यपूर्व  में  खाड़ी  के  देशों  को

 जाने  वाले  यात्रियों  पर  लागू  नहीं  होगी  जो  पहले  की  भांति  अब  भी  2000  रुपए  तक  के  मुल्य  की

 ही  ऐसी  वस्तुएं  बाहर  ले  जा  सकते  हैं  ।  सोने/अन्भूषणों  को  बाहर  ले  भाने  की  उपयुक्त  व्यवस्था

 इस  दत  पर  आधारित  है  कि  यात्री  अन्ततोगत्वा  area  लौटते  समय  उन्हें फिर  वापस  ले  आएगा

 रक्षा  लेखा  विभाग  में  दि भाग ोय  पदोन्नति  में  अनुसूचित  जातियों/ह्ननुसूचित  जनजातियों

 को  भ्र हुक  स्तर  में  छूट

 4497.  श्री  जयपाल  fag  कश्यप  :  क्या  घिस  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विभागीय  स्थायीकरण
 परीक्षा  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसुचित

 जनजातियों  को  ade  स्तर  में  छूट  देने  बाले  कार्मिक  विभाग  के  23  दिसम्बर  1970  के

 ज्ञापन  संख्या  सी०  टी०  ato  do)  को  रक्षा  लेखा  चिभाग  के  सम्बंध

 तमंचा  रियों  में  परिचालित  क्रिया

 यदि  at,  तो  कार्यालय  भादेश  की  संख्या  और  तारीख  क्या  है  att  क्या  उनके

 हस्ताक्षर  ले  लिए  गये

 यदि  परिचालित  नहीं  किया  गया  तो  उसके  कारण  क्या  हैं  और  क्या  सरकार  |: 1 ह  उसे

 wa  परिचालित  करने  का  विचार

 क्या  उक्त  आदेश  को  परिचालित  करने  से  इन  परीक्षाओं  में  अनुसूचित

 अनुसूचित  जनजाति  के  उम्मीदवारों  की  संख्या  बढ़  सकती

 (=)  यदि  तो  किस  सीमा

 क्या  उसे  परिचालित  न  करने  में  कोई  विभागीय  स्तर  की  सदाशयता  की  संभावना
 थी  फिर  यदि  तो  कौन  से  उपचारात्मक  उपाय  किये  गये  और

 कया  सरकार  का  विचार  उक्त  विभाग  के  अनुसूचित  जातियों /  अनुसूचित  जनजातियों
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 हरा ey
 के-तमंचा  रियों  a  इसके  भाप  ANAT  सम्  qr  घी  सभी  आदेशों  का  परिचालन  सुनिश्चित  करने

 are ?

 faa  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पहट्टामिरास  :  से  इस  पत्र  को

 आवश्यक  कार्यवाही  हेतु  1971  में  सभी  रक्षा  लेखा  नियंत्रकों  को  भेज  दिया  गया  था  ।

 सरकार  द्वारा  भी  इस  पत्र  को  जाति  एवं  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  सेवाओं  में

 आरक्षण  नामक  विवरणिका  में  प्रकाशित  किया  गया  जो  एक  बिक्री  प्रकाशन
 है

 \

 (a)  से  (a)  प्रश्न  ret  उठते  ।

 adara  प्रक्रिया  के  अंतगर्त  ऐसे  जो  वर्गीकृत  नहीं  कार्यालय  आदेशों  |

 परिजनों  आदि  के  मध्यम  से  जारी  किये  जात ेहैं  ओर  सभी  उन्हें  प्राप्त  कर

 सकते हैं  ।

 जिला  सहकारी  wie  नगर  सहकारी  बोस्को  भारतीय  ध्रौद्योमिक  विकास  de  के

 पुनर्विजय  सुविधा  को  उपलब्धता

 4498.  थी  सुभाष  यादव  :
 वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (=)  क्या  यह्  सच  है  कि  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बेक  की  पुनीत  सुविधा  जिला

 सहकारी  और  नगर  सहकारी  बैकों  को  उपलब्ध  नहीं

 क्या  कुछ  समय  पूर्व  सहकारी  और  नगर  सहकारी  बैंकों  को  देश  में  पात्र

 संस्थानों  के  रूप  में  मान्यता  देने  के  लिए  अभ्यावेदन  दिये  गए  और

 जिला  सहकारी  और  नगर  सहकारी  बैंकों  की  इस  कठिनाई  को  हूर  करने  के  लिए

 क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 faa  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  जनादेन  :  हां  ।

 ati

 जिला  सहकारी  बैंकों  और  नगर  सहकारी  बैंकों  चग  ao  डी०  बी०  aso  द्वारा

 पु नर वित्त  प्रदान  fat  जाने  के  प्रदान  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  के  पास  संसाधनों  की

 उपलब्धता  और  ऐसे  सहकारी  बलों  द्वारा  संभावित  मांग  के  dad  में  विचार  किया  जाएगा  ।

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  का  मत  जानने  के  सरकार  इस  मामले  को  बेक  के  साथ  उठा  चुकी है  ।

 यूपीए  के  मूल्य  का  स्थिरीकरण

 4499.  श्री  माधव  राव  सीरिया  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 sep  एप  तह क 1960  को  आधार  वर्ष  मानते  हुए  क्रय  शक्ति

 क्या

 के  मामले  में  रुपए  का  वर्तमान  मुल्य
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 क्या  सरकार  का  विचार  रुपए  का  अवमूल्यन  करने  का  है  ओर  यदि  तो  ऐसा

 किस  स्थिति  में  किए  जाने  का  विचार  और

 रुपए  के  मूल्य  के  स्थिर  करने के  लिए  कौन  से  fade  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा

 उठाए  जाने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रो  प्रणव  :  (a)  रुपए  की  देश  में  क्रय  जेसा  कि  वह  1960

 को  आधार  वर्ष  मानते  हुए  अखिल  भारतीय  श्रमिक  उपभोक्ता  मूल्य  सूचक  अंक  के  ब्यूरो  के  रूप

 में  मापी  गई  1983  के  लिए  अद्यतन  उपलब्ध  20.20  पैसे  बनती  है  ।

 रुपए  का  अवमूल्यन  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  25  1975  से  रुपए

 का  बहुत  मुल्य  उन  देशों  जो  भारत  के  प्रमुख  व्यापारिक  भागीदार  मुद्राओं  को

 उपयुक्त  रूप  में  भारित  डालिया  की  विनिमय  दर  में  प्रतिदिन  होने  वाली  घटना  के  सनद  में

 निश्चित  किया  जाता  रुपए  और  अन्य  मुद्राओं  के  बीच  विनिमय  लन्दन  बाजार  में  डलिया

 में  शामिल  कौंसिलों  के  मूल्यों  में  होने  वाली  घटबढ़  के  अनुसार  बढ़ती  घटती  रहती  है  |

 सरकार  मुद्रास्फीति  नियंत्रण  को  उच्च  प्राथमिकता  देती  मूल्यों  को  उचित

 नियंत्रण  में  रखने  के  लिए  सरकार  द्वारा  गई  उपाय  किए  गए  हैं  ।  ब्यौरे  1982-83  को  आधिक

 समीक्षा  और  बजट  पत्रों  में  दिए  गए  हैं  ।  मुल्य  स्थिति  पर  कड़ी  नजर  रखी  जाती  है  जिससे  कि

 उभरने  वाली  प्रवृत्तियों  के  संदर्भ  में  उपचारात्मक  उपाय  किए  जा  सकें  |

 हथकरघा  एककों  का  अन्य  होगा

 4500.  श्री  एस०  go  दौरान  सेबस्टियन  :  कया  वाणिज्य  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  तमिलनाडु  में  मदुरै  और  करूर  में  अनेक  हथकरघा  बुनाई  एककों  के  बन्द  होने

 के  कारण  हथकरघा  वस्तुओं  के  निर्यात  पर  प्रभाव  पड़ा  है  जिसके  परिणामस्वरूप  हजारों  काम कार

 बेरोजगार  हो  गए  हैं  क्योंकि  सितम्बर-दिसम्बर  1982  में  बागें  के  मूल्यों  में  30  प्रतिशत  से

 35  प्रतिशत  वुद्धि  के  कारण  वे  काम  नहीं  कर  सकते  और

 art  के  मूल्यों  में  इस  वृद्धि  के  कारण  और  हथकरघा  बुनाई  के  बन्द  त  होने  को

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (sit  पी०  ए  :  दूर  तथा  करूर  में
 हथकरघा

 बुनाई  एककों  के  बन्द  हो  जाने  के  बारे  में  सरकार  के  पास  कोई  जानकारी  नहीं  है  जिससे  हजारों

 बुनकर  बेरोजगार  हो  गए  हैं  ।  1982  के  बीच  यान  की  कीमतों  में

 13  प्रतिशत  और  35  प्रतिश्त  के  बीच  वृद्धि  होमे  के  बारे  में  रिपोर्टे  प्राप्त  हुई  थी  जिससे  उत्पादन

 में  हानि  हुई  ।  कम  काउंटी  की  अपेक्षा  उत्तम  काउंटों  वाले  यार्न  की  कीमतों  में  अधिक  वृद्धि  हुई

 थी  isa  कीमतों  में  गिरावट  भानी  शुरू  हो  गई  हैं  और  1982  के  कीमत  स्तर  की  अपेक्षा
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 ली

 6  प्रतिशत  से  14  प्रतिशत  तक  कम  सितम्बर  और  1982  तथा  83  में

 प्रचलित  कीमतें  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।

 याने  की  कीमतों  में  वृद्धि  द्वारा  उत्पन्न  स्थिति  को  पूरा  करने  के  उद्देश्य  से  और  यह

 सुनिश्चित  करने  हेतु  कि  हथकरघा  के  उत्पादन  को  हानि  न  तमिलनाडू  सरकार  ने  आल  इण्डिया

 फेडरेशन  आफ  कोआपरेटिव  स्पिनिंग  बम्बई  और  साउथ  इण्डिया  मिल्स

 कोयम्बतूर  के  पराग्वे  से  राज्य  दीए  हथकरघा  बुनकर  सहकारिता  विपणन  सोसाइटी

 द्वारा  संचालित  डिपुओं  के  माध्यम  से  तमिलनाडु  में  वास्तविक  प्रयोक्ताओं  को  याने  की

 000  तथा  2,500  गांठें  वितरण  करने  के  लिए  प्रबन्ध  fans  इसक  अतिरिक्त  हथकरघा

 तथा  वस्त्र  तमिलनाडू  ने  राज्य  में  सहकारी  कताई  मिलों  के  लिए  कताई  योजना  संशोधित

 की  है  ताकि  कोसे  काउंट  के  avd  की  नियमित  उपलब्धता  सुनिश्चित  हो  सके  जिसकी
 हथकरघा

 क्षेत्र
 को  काफी  आवश्यकता  है  ।

 विवरण

 बैंक  में  सुती  art  की  बाजार  कीमतें

 $$
 (4.54  रु०  प्रति  fire

 wo)

 काउंट  83
 82

 82

 व

 पर्दा  घटबढ़  (+)  पा

 82  83
 NE  oS  Se  ह es  et

 82

 सात
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 10  एस  76.50  87.00  74.50  Jeol  14.3

 20  wa  93.00  106.00  91.50  14.0  13.7

 30,  एस  110.75  125.00  117.00  12.9  6.4

 40  एस  123.50  143.50  133.50  16.2  7.0

 60  एस  143.50  192.50  178.50  32.3  1.3

 80  एस  173.50  235.00  201.50  35.4  14.3

 100  एस  238.00  293.00  272,30  24.7  7.0

 बणााएयए.ण  ह  आ  व

 चाय  उद्योग  के  सम्बन्ध  में  योजना

 4501.  श्री  हरीश  रावत  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चाय  बोड़ें  ने  देश  के  विभिन्‍न  राज्यों  में  चाय  उद्योग
 के

 विभिन्‍न  पहलुओं  जैसे

 2  |
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 बागान  विकास  पुराने  कारखानों  का  आधुनिकीकरण  और  नए  कारखाने  लगाने  की  कोई  योजना

 तैयार  की

 यदि  तो  इस  योजना  का  पूरा  ब्योरा  क्या

 क्या  इस  योजना  के  अंतगर्त  चाय  उद्योग  के  संवघंन  के  लिए  कुछ  धनराशि  sat

 प्रदेश  में  बचें  की  कौर

 (=)  यदि  तो  उत्तर  प्रदेश  में  चाय  उद्योग  संविधान  हेतु  किन  स्थानों  का  चयन  किया

 गया है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामदुलारी  :  (®)  और  चाय

 स्टेटों  बागानों  विकास  सम्बन्धी  कार्यों  में  शामिल  है  :  नये  क्षेत्रों  में  विस्तार  पुराने  तथा

 अलाभकर  चय  क्षेत्रों  का  प्रतिस्थापन  तथा  चाय  प्रोसेसिंग  मशीनरी  का  प्रतिस्थापन

 फैक्टरी  क्षमता  में  वृद्धि  सिंचाई  की  सुविधा भों  को  व्यवस्था  आदि  ।  किसी  भी

 एक  योजना  में  इन  सभी  पहलुओं  वी  व्यवस्था  नहीं  परन्तु  चाय  बोड़  अनेक  विकासात्मक

 ae  चलाता  है  ।  इनमें  शामिल  हैं  :  चाय  रोपण  वित्त  चाय  पुनरीक्षण  उपदान

 चाय  मशीनरी  तथा  सिंचाई  उपस्कर  किराया  खरीद  लघु  उपजकर्ता  योजना  ate  गेर

 परम्परागत  क्षेत्रों
 के  लिए  नई  चाय  एकक  वित्त  व्यवस्था  योजना  ।  हाल  में  सरकार  ने  दार्जिलिंग

 ब्याज  उपदान  योजना  के  कार्यान्वयन  की  भी  स्वीकृति  दे  दी  वर्ष  1982-83  के  लिए  चाप

 बोड़े  ने  उक्त  योजना  के  कार्यान्वयन  पर  612  ara  रुपए  को  राठी  की  व्यवस्था  की  है

 तथा  चाय  बोड़  ने  मुल्यांकन  प्रयोग  करने  के  लिए  1973-74  में  बियारीनाग

 एस्टेट  में  एक  क्षेत्रीय  कार्यालय  स्थापित  किया  था  लेकिन  बहा  के  स्थानीय  बागान  मालिकों  ने

 अधिक  रुचि  नहीं  दिखाई  भर  आगे  किये  जाने  वाले  प्रयोगों  को  छोड़  दिया  मया  ।  बाद  में  चाय

 बोर्ड  को  कार्यालय  बन्द  कर  दिया  गया  ।  चाय  बोड़े  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  सम्पर्क  बनाये

 हुए  है  और  राज्य  में  चाय  की  खेती  के  विस्तार  के  प्रश्न  पर  विभिन्‍न  मंचों  पर  विम  किया

 गया  है  ।  चाय  होड़  और  सी ०  एस०  Argo  भार ०
 उत्तर  प्रदेश  और  हिमाचल  प्रदेश  की  सरकारों

 के  सहयोग  &  पहाड़ी  क्षेत्र  चाय  गवेषणा  केन्द्र  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  पर  भी  विचार-विमर्श  कर

 रहे  हैं  ।

 अकबरपुर  और  टांडा  के  बुनकरों  दवारा  राष्ट्रीयकृत  से  लिए  ag

 ऋणों  को  अदायगी

 4502.  श्री  राम  श्रवण  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  किं

 क्या  यह  सच  है  कि  अकबरपुर  और  टांडा  के  सैकड़ों  बुनकरों  ने

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  से  छोटे-छोटे  ऋण  लिए  थे  जो  सूद  आदि  मिलाकर  अब  एक  बड़ी  रकम  बन  गए

 हैं
 और  गरीब  बुनकर  उसे  चुकाने  में  असमर्थ  हैं  और  यह  रकम  दिनों  दिन  बढ़ती  जा  रही  और

 यदि  हां  तो  क्या  सरकार  इस  dare  में  किसी  प्रकार  की  राहत  देने  पर  विचार  कर

 रही  है  ताकि  बुनकर  मूलधन  का  किश्तों  में
 भुगतान

 कर  सकें  ?

 $2
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 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  दनादन  :  भोर  बुनकर

 व्यवसाय  में  लगे  हुए  व्यक्तियों  समेत  अपने  ग्राहकों  को  ऋण  देते  हैं  बर  उन  भारतीय  रिज

 बेक  दारा  समय-समय  पर  जारी  मागं दर्शी  सिद्धान्तों  के  अनुसरण  में  ब्याज  की  दर  वसूल  करते

 ऋण  कर्ताओं  सें  ऋण  अनुशासन  सुनिचित  करने  और  अपने  देयों  की  वसूली  के  वास्ते  बैंकों  को

 उपाय  करने  होते  हैं  ।  वे  सहायता  प्राप्त  एकक  की  फालतू  निर्माण  क्षमता  और  लाभ-हानि  बर  बर

 होने  की  स्थिति  आदि  को  में  ध्यान  रखते  हुए  वापसी  कार्यक्रम  निर्धारित  करते  हैं  ।  इसके

 यदि  कोई  एकक  देवी  विपत्तियों  अथवा  बिजली  मंदी  अथवा  अन्य  उचित  कारणें  से

 यगी  करने  में  असमथ  होता है
 तो  नियत  वापसी  अनुसूची  की

 समीक्षा  को  जा  सकती  है  बर  जहाँ

 आवश्यक  हो  उसका  पुनर्निर्धारण  किया  जा  सकता  हैं  ।  जब  कोई  एकक  फालतू  निर्माण  देता

 है  बक  भड़काना  अवधि  के  ऋणों  पर  व्युत्पन्न  ब्याज  ब्याज  पर  जोर  दिए

 आसान  द्ार्तों  पर  वसूली  करते  हैं  ।  बैंकों  को  सलाह  दी  गई  हैं  कि  वे  ग्राम  तथा  कुटीर  उद्योगों

 भर  अति  लघु  क्षेत्र  में  लघु  उद्योगों  की  सावधिक  आवश्कताओं  अथवा  कार्यशील  पूंजी

 आवश्यकताओं  के  वास्ते  दिए  गए  ऋणों  atte  श्ग्रिमों  के  सम्बन्धਂ  में  दंडात्मक  ब्याज  वसूल  न  करें  ।

 बैंकों  के  संसाधनों  में  जनता  से  जुटाई  गई  जमा  रादियां  होती  हैं  जिनकी  वापसी

 गायकों  ब्याज  के  साथ  करनी  होती  है  ।  wa  बंक  प्रत्येक  अलग-अलग  मामले  के

 गुण  के  आधार  पर  किस्तों  का  पुनर्निर्धारण  कर  सकते  हैं  और  करते  हैं  तो  वे  मूलधन  अथवा  ब्याज

 को  माफ  करने  की  स्थिति  में  नहीं  होते  ।

 बम्बई  से  रतगिरी  और  नागपुर  से  चख पुर  के  लिए  तीसरे  स्तर  को  वायुसेवा

 4503,  श्री  go  डी०  पाटिल  क्या  पेंशन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बढ़ाने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  रत्नागिरी  क्षेत्र  और  चन्द्रपुर  क्षेत्र  में  (1)  परेशान
 और  (ii)  उद्योगों

 के  विकास  की  संभावनाओं  की  जानकारी  है  जिसके  लिए  इत  केन्द्रों  तक  वायु-सेवा  की

 (a)  क्या  सरकार  को  (i)  बम्बई  से  रत्नगिरि  wiz  (ii)  नागपुर  को  चन्द्रपुर  से  जोड़ने
 बाली  तीसरे  स्तर  की  वायु-सेवा  उपलब्ध  कराने  के  लिए  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  उस  प्रस्ताव  पर  सरकार  का  क्या  कायंवाह्दी  करने  का  विचार  है  और
 उसके  कारण  कपा

 g
 ?

 पेंशन  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुर्शीद  वालस  at)  ।  भर

 हां  ।

 निधियों  की  कमी  के  कारण  फिल  हाल  रत्नागिरी  भर  चन्द्रपुर  के  लिए  वायु  दूत
 सेवाओं  का  विस्तार  करना  संभव  नहीं  है  ।
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 भारतीय  aden  fasta  निगम  के  क  तर्गत  घाटे  में  चल  रहे  होटल

 4504.  sit  तोतो  माई  आर०  चौधरी  :

 eft  बापू  साहिब  पालेकर  :

 श्रीमती  किशोरी  सिन्हा  :  क्या  पेंशन  घोर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  भारतीय  पेंशन  और  विकास  निगम  के  अंतगर्त  चल  रहे  होटलों  को  घाटा  होना

 शुरू  हो  गया

 द  तथ  ae
 च्चा  चाप

 -»
 यदि  तो  उन  होटलों  के  नाम  क्या  हैं  जिन  ag  हानि  उठानी  पड़ी  धौर

 प्रत्येक  मामले  में  कितनी  धनराशि  को  हानि

 क्या  यह  सच  है
 कि  इन  होटलों  में  उच्च  पद

 ores  =-rrf:
 वाले  व्यक्ति  o4lg  सादिक  दृष्टि  से  सक्षम

 नहीं  भोर

 यदि  तो  ऐसे  व्यक्तियों  को  इन  उच्च  पदों  पर  नियुक्त  करने  के  क्या-क्या

 कारण हैं  ?

 पटन  और  नागर  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुर्दो  आलम

 आई०  टी
 ०

 डी०  सी०  के  21  होटलों  का  कुल  1980-81  के  161.26  लाख  रुपये  से

 बढ़कर  1981-82  में  235.82  लाख  रुपये  हो  गया  |  यह  गत  वर्ष  के  मुकाबले  46.17%  की  वृद्ध

 का  योजक  है  ।

 निम्नलिखित  12  होटल  1981-82  के  दौरान  घाटे  में  रहे

 होटल  का  नाम
 >  चलि

 शुद्ध  घाटा

 बीनना  SS  ee  ee

 5.65 होटल  जम्मू  अशोक

 2.  होटल  औरंगाबाद  als  11.80

 होटल  खजुराहों  अशोक  3.53

 कोवलम  अशोक  बीच  रिसा  18.49

 टेम्पल  बे  भ्रद्योक  बीच  महाबलीपुरम  2.80

 होटल  वाराणसी  अशोक  +  2.97

 ललित  महल  पैलेस  मंसूर  5.95

 8  होटल  एयरपोर्ट  कलकत्ता  7.61

 9.  7.49 होटल  पाटलीपुत्र  पटना

 10  होटल  जयपुर  अशोक  7.11

 11  होटल  कलिंग
 भुवनेश्वर  1.25

 12,  होटल  मदुरै  अशोक  10.20
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 नहीं  ।

 (a)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 रुस  और  पूर्वी  यूरोप  के  देशों  के  साथ  व्यापार

 4505.  थ्रो  एन ०  दे जदल कर  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  s

 रूस  भोर  पूर्वी  यूरोप  के  देशों  के  साथ
 रुपये

 के  मूल्य  में  व्यापार  को  जारी  रखने  के

 मुख्य  कारण/लाभ  क्या

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  भर

 इन  देशों  को  काफी  और  इलेक्ट्रोनिक  सामग्री  का  कितना  निर्यात  हुआ  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (atte  राम  दुलारी  :  तथा  सोवियत

 संघ  तथा  अन्य  पूर्व  यूरोपीय  देशों  के  साथ  द्विपक्षीय  रुपया  क्लीयरिंग  प्रबन्धों  ने  मुक्त  विदेशी  मुद्रा

 का  आधार  लिए  जिता  शौर  दोनों  परम्परागत  तथा  अपरम्परागत  उत्पादों  के  हमारे  निर्यातों
 के  लिए

 सुनिश्चित  बाजार  प्राप्त  करने  तथा  आवश्यक  कच्चा  माल  तथा
 औद्योगिक  माल  (gata  तेल  तथा

 पेट्रोलियम  अखबारी  कोल्ड  स्टील  मलीह  धातुएं

 प्राप्त  करने  में  भारत  को  सहायता  की  है  ।

 इन  देशों  को  1980-81  के  दौरान  काफी  तथा  इलेक्ट्रानिक  माल  के  निर्यात  क्रम

 99.89  करोड़  रु०  तथा  3.95  करोड़  रु०  के  हुए  ।

 स्कूटर  निर्माता  कम्पनियों  द्वारा  जारी  ऋण  पत्रों  पर  स्कूटरों  का  प्रस्तावित  वितरण

 4506,  श्रीमती  प्रमिला  बया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच
 है

 कि  हाल  ही  में  भारत  में  स्कूटर  बनाने  वाली  कम्पनियां  अपने  ऋण

 पत्रों
 को  खरीद  पर  स्कूटर  वितरण  हेतु  अग्रिम  धनराशि  एकत्रित  करती  रही  हैं--ये  सभी  लिमिटेड

 कम्पनियां

 क्या  सरकार  ने  उनको  ऋण  पत्र  जारी  करने  और  स्कूटर  उत्पादन  क्षमता  के  बारे

 में  दिए  विज्ञापन  के  अनुपात  से  इतर  जमा राशि  एकत्र  करने  और  ऋण  पत्रों  की  बिक्री  करने  की

 अनुमति  दी  और

 यदि  at,  तो  क्या  सरकार  ने  इन  प्राइवेट  लिमिटेड  कम्पनियों  के  इन  कार्यों  की  जांच

 की

 चित्त  मंत्री  प्रणब  :  हां

 पूंजी  निर्गम  नियन्त्रक  सार्गनिदेशों  में  निर्धारित  सभी  शर्तों  के  पूरा  होने  के

 i
 ee  ae
 नत मै  ससे  लोहिया  मर्द  (alates  सौ  रुपये  नकद  के  2,82,500  प्रतिभूति  परिवर्तनीय
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 ऋण  सम-मुल्य  पर  जारी  करने  की  अनुमति  दी  ह  ।  के  रूप  में  रकमों  के  संग्रह  के  लिए

 सरकार  की  शभ्रनुमति  की  जरूरत  नहीं  है  ।

 चूंकि  कम्पनी  ने  ऋण  पत्र  जारी  करने  के  पूंजी  निगम  अधिनियम

 के  ध्रन्तगंत  दी  गई  अनुमति  की  किसी  मी  शर्तें  का  उल्लंघन  नहीं  किया  इसलिए  कम्पनी  की

 गतिविधियों  की  जांच  करने  का  सवाल  ही  नहीं  gar  |

 इंश्योरेंस  कारपोरेशन  के  सर्वेक्षणों  को  शुल्क  के  भुगतान  में  विलम्ब

 4507.  श्री  दीन  बन्धु  वर्मा  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  जनरल  इंश्योरेंस  कारपोरेशन  द्वारा  सर्वेक्षणों  के  शुल्क  के

 भुगतान  में  विलम्ब  किया  जाता  है  जिससे  बड़ी  कठिनाइयाँ  होती

 कितने  सर्वेक्षकों
 के  बिल  वर्ष  1980,  1981  ate  1982

 में
 लंबित  पड़े

 (7)  विलम्ब  के  क्या  कारण
 हैं  कौर  जनरल  इंश्योरेंस  कारपोरेशन  के  कार्यकरण  को  सुचारु

 बनाने  के  लिए  क्या  प्रस्ताव  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  दनादन  :  भर  भारतीय  साधारण

 बीमा  निगम  की  सहायक  कंपनियों  द्वारा  सर्वेक्षकों  के  शुल्क  का  भुगतान  यथा  शीघ्र  कर  दिया  जाता

 है  ।  यदि  कभी  विलम्ब  के  मामलों  को  निगम  के  ध्यान  में  जाता  है  तो  उन  पर  तत्काल

 कार्यवाई  की  जाती  है  ।

 (a)  इस  संबंध  में  सुचना  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 राज्यों  में  परियोजनाओं के  लिए  अंतर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  ऋण  का  उपयोग

 4508,  प्रो ०  नारायण  ara  परिवार  :  क्या  विस
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)
 क्या  1981-82  और  1982-83  के  दौरान  राज्यों  में  किन्हीं  परियोजनाओं  के  लिए

 अंतर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  ऋण  का  प्रयोग  किया  गया

 यदि  तो  परियोजनाओं  का  राज्य-वार  ब्यौरा  क्या  है  और  परियोजना  की  लागत

 क्या  है  तथा  प्रत्येक  परियोजना  के  किस  तारीख  तक  पुरा  होने  को  संभावना

 यदि  तो  क्या  राज्यों  में  किन्हीं  अन्य  परियोजनाओं  को  भी  1983-84  से  आगे

 इस  ऋण  में  से  आबंटन  दिया

 यदि  तो  उनके  नाम  क्या  और

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 fra  मंत्री  प्रणव
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 जा  ws

 ag  सवाल  पैदा  हो  नहीं  होता  ।

 नहीं  ।

 (a)  ag  सवाल  पेदा  ही  नहीं  होता  ।

 mrrrarfer थ
 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा

 कोष  की  विस्तारित  व्यवस्था  मं  जमाव घ  क  संरचनात्मक  समायोजन

 को  समर्थन  प्रदान  करने  के  लिए  है  ओर  यह  परियोजना  से  सम्बद्ध  ऋण  नहीं  है  ।

 कॉकण  धौर  उड़ोसा  के  समुद्रों  का  विकास

 4509,  श्री  डा०  कृपा  fag  क्या  पेंशन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  महाराष्ट्र  सरकार  ते  कोंकण  के  अद्भुत  समुंद्र तटों  का  विकास  करने  और  इस

 क्षेत्र  में  पर्यटक  सुविधाओं  का  संवर्घेन  करने  के  लिए  कदम  उठाए

 (a)  यदि  तो  उसकी  मुख्य  विशेषताएं  क्या

 पर्यटन  के  साधन  हेतु  अन्य  खास  तौर  पर  उड़ीसा  द्वारा  क्या  कदम  उठाए

 गए  हैं  अथवा  उठाए  जाने  का  विचार  भर

 देश  में  पर्यटन  का  संवर्धन  करने  कौर  पर्यटकों  को  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  के  प्रति

 प्रा कर्षित  करने  और  देश  में  पर्यटन  के  विकास  का  समन्वय  करने  के  लिए  राज्य  सरकारी  की  केन्द्र

 द्वारा  क्या  सहायता  की  गई  है  ?

 पेंशन  धौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुर्शीद  आलम  :  और

 केन्द्रीय  wees  विभाग  राज्य  सरकारों  द्वारा  भिजवाए  गए  प्रदताओं  पर  विचार  करने  के

 बाद  थियटर  सुरविधाओों  का  विकास  करने  के  लिए  उनकी  मदद  करता  है  ।  महाराष्ट्र  सरकार  ने

 कोंकण  के  समुद्र-तटों  के  विकास  के  बारे  में  कोई  प्रस्ताव  नहीं  भिजवाया  है  ।  यदि  ऐसा  कोई

 प्रस्ताव  प्राप्त  होता  है  तो  उस  पर  उसकी  धन  राशि  की  उपलब्धता  कौर  परस्पर

 प्राथमिकताओं  पर  frat  रहते  हुए  विचार  किया  जाएगा  ।

 (a)  भर  (7)  स्वदेशी  और  अंतराष्ट्रीय  दोनों  प्रकार  के  पर्यटकों  के  लिए  पर्यटक  केन्द्रों  के

 विकास  की  एक  विस्तृत  स्कीम  तैयार  की  एई  है  ।  यह  स्कीम  राज्य  सरकारों  से  परामर्श  करके

 यात्रा  परिपथ  जिसमें  441  केन्द्रों  को  कवर  करते  हुए  61  यात्रा  परिजनों  के  एकीकृत

 विकास  की  परिकल्पना  की  गई  के  आधार  पर  तपाक  की  गई  है  ।

 केन्द्रीय  पेंशन  विभाग  वित्तीय  श्रपेक्षाप्रों  को  पूर्ण  अथवा  आंशिक  रूप  से  पूर्ति  करके

 राज्य  सरकारों  की  स्कीमों  को  क्रियान्वित  करने  में  सहायता  करता  केन्द्रीय  पर्यटन  विभाग  ने
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 पर्यटन  का  dada  करने  के  लिए  राज्य  सरका  से  tun क्त  क  zorfor द  ी  दे  दे  द  करने  के  वास्ते  राज्यों  क्ले

 राजधानियों  में  कुछ  कार्यालय  खोले  हैं  ।  विभाग  बेहतर  समन्वय  भीर  देश  भर  में  aes

 विकास  के  लिए  देश  के  चारों  और  क्षेत्रों  और  पर्यटक  महत्व  के  केन्द्रों  पर  पर्यटक  साहित्य  का

 प्रदान  भी  करता  है  ।

 केन्द्रीय  पेंशन  विभाग  भौर  राज्यों  के  पेंशन  विभागों  के  बीच  समन्वय  केन्द्र  और  राज्य

 सरकार  के  अधिकारियों  के  बीच  आवधिक  बैठकों  के  माध्यम  से  और  साथ  ही  राज्य  प्यार  मंत्रियों

 की  केन्द्रीय  पेंशन  और  नागर  विमानन  मंत्री  के  साथ  क्षेत्रीय  बैठकों  के  माध्यम  से  स्थापित  किया

 चाता  है  ।

 छटी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  उड़ीसा  में  निम्नलिखित  स्कीमें  शुरू  की  गई  हैं/शुरू  करने

 का  प्रस्ताव  है

 1  केन्द्रीय  पेंशन  विभाग  ने  भुवनेश्वर  में  एक  भारत  सरकार  पर्यटक  कार्यालय  खोला

 है  ।

 सिल्ली  पाल  में  50,00  लाख  रुपये  कौ  अनुमानित लागत  से  एक  वन गृह  का  निर्माण

 बजी  निर्माण  और  आवास  मंत्रालय  के  नगर  व  ग्राम  आयोजन  संगठन  के  माध्यम  से

 4,00  लाख  रु०  की  कुल  लागत  पर  तलितगिरी--रत्नगिरी  और  उपगिरि
 की

 मास्टर  प्लान  तेयार  करना  ।

 4  भारतीय  यात्नी  आवास  विकास  समिति  के  माध्यम  से  पुरी  में  एक  धर्मशाला  का

 निर्माण  ।

 नगर  व  ग्राम  आयोजन  संगठन  के  माध्यम  से  कोणाके  के  विकास  हेतु  मास्टर  प्लान

 तैयार  कराई  गई  है  शीर  अनुमोदन  तथा  अनुसूचित  के  लिए  सरकार  को

 भेजी गई  ।

 चिल्का  झील  में  जल-क्रीड़ाएं  प्रारम्भ  करना  |

 25  लाख  रु०  की  अनुमानित  लागत  पर  नन्दन  कानन  में  लायन  सफारी  पाक  का

 विकास  ।

 भारत  पेंशन  विकास  निगम

 1.  102  लाख  रु०  की  अनुमानित  लागत  पर  भुवनेश्वर  में  होटल  कलिंग

 का  विस्तार

 उड़ीसा  पर्यटन  विकास  निगम  के  सहयोग  से  134  लाख  रु०  अनुमानित  लागत

 पर  पुरी  में  3  न्र   ्टार  होटल  के  निर्माण  के  लिए  संयुक्त  उद्यम  परियोजना  |
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 राज्यों  और  संघ  क्षेत्रों  से  करों  की  बसूली

 4510. थी  चित्त

 श्रीमती  गीता  मुखर्जी :  क्या  वित्त  मंत्री  निम्नलिखित  जानकारी  दर्शाने  वाला

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  गत  तीन  sat  में  राज्यों  और  संघ  क्षेत्रों  से  कितना

 आयकर नियम  निगम  सम्पत्ति  कर  एकत्र  किया  गया  और  गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  राज्य  को

 विभाज्य  पुल  से  कितना  आवंटन  किया  गया  ?

 faa  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पटन  राम  :  वित्तीय  ad  1979-80,

 1980-81  तथा  1981-82  के  दौरान  आयकर  ate  निगम  कर  की  वसूली  से  संबंघित  सूचना

 भुजबन्द-प  में  दी  गई  है  ।  [wataa  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  Zo  6218/83]

 धनकर  वसूली  के  सम्बन्ध  में  आयुक्तों  के  अधिकार-क्षेत्र  बार  उपलब्ध  है

 अनुबन्ध-का  दी  गई  हैं  ।  में  रखा  गया  |  देखिए  संख्या  एल०  टी०  6218/83]

 वित्तीय  ag  1979-80,  1980-81  तथा  198  '-82  के  विभाग  पुल  से  आयकर

 के  राज्य-वार  आबंटन  सम्बन्धी  सुचना  में  दो  गई  है  ।  में  रखा

 देखिए  संख्या  एल०  टी०  6218/83]

 घन-कर  के  आबंटन  से  सम्बन्धित  इसी  प्रकार  की  सुचना  भनुबंघध-  में  दी  गई
 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  6218/83]

 चीनी  के  निर्वात  का  लक्ष्य

 4511.  श्री  जी०  नरसिम्हा  क्या  बाकिएव  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 war  सरकार  ने  वर्ष  1982  के  दौरान  120  करोड़  रुपए  के  मुल्य  की  चीनी  के
 निर्यात  का  लक्ष्य  निर्घारित  किया

 यदि  तो  इसमें  से  कितना  लक्ष्य  प्राप्त  किया  गया  घौर  य  fe  लक्ष्य  पूरा  नहीं
 किया  तो  उसके  क्या  कारण

 (7)  क्या  यह  भी  सच  है  कि  इस  समय  राज्य  व्यापार  निगम  को  निर्यात  के  लिये
 कु

 अच्छी  पैदा कदा  प्राप्त  हुई  है  किन्तु  उस  पर  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  जा  रहा  है  क्योंकि  सरकार  को
 कभी  वर्ष  1983  के  लिये  लक्ष्य  निश्चित  करना  घर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  fore  कब  लिए  जाने  की  भाषा

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामदुलारी  :  (#)  तथा
 भन्तरष्ट्रीय

 चीनी  संगठन  जिसका  भारत  एक  सदस्य  1982  में  6.5  लाख  मे०  टन  का  निर्यात  कोटा
 आवंटित  किया  था  जिसमें  से  एस०  टी०  सी०  ने  1983  के  कपिल  भाव  समिति
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 5.10  लाख  मे०  टन  का  निर्यात  किया  ।  कमी  का  कारण  श्रन्तर्राष्टीय  कीमतों  में  तीव्र  गिरावट

 गाना था

 तथा  (3)  1983  में  निर्यात  की  पद्धतियों  के  बारे  में  तय  किया जा  रहा  है  ।

 विश्व  के  निर्यात  में  भारत  का  हिस्सा

 4512.  श्री  के०  राममूर्ति  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  इस  तथ्य  का  अध्ययन  किया  है  कि  जहां  दक्षिण

 सिंगापुर  att  हांगकांग  ने  1960  से  1981  तक  की  cafe  के  दौरान  निर्यात  में  महत्वपूर्ण  वृद्धि

 दिखाई  हैं  वहां  उसी  safe  के  दौरान  विश्व  निर्यात  में  भारत  का  हिस्सा  प्रतिशत  से  घटकर

 0.4  प्रतिशत  रह  गया  भर

 (a)  यदि  तो  विश्व  निर्यात  में  भारत  का  हिस्सा  बढ़ाने  हेतु  क्या  कदम  उठाने  का

 विचार  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  राम  दुलारी  :
 पिछले  दो  दशकों

 दक्षिण  सिंगापुर  att  हांगकांग  जेसे  देशों  के  उल्लेखनीय  बुद्धि  मुख्यतः  इस

 कारण  हुई  कि  इन  सभी  देशों  में  बहुत  छोटा  घरेलू  बाजार  है  और  उनकी  अर्थव्यवस्था  अधिकांशतः

 निर्यातोन्मुख  है  ।  इसके  आधुनिकीकरण  भीर  तकनीकी  जानकारी  तथा  प्रतिक्रय  व्यवस्थाओं

 से  इन  देशों  में  विनिर्माण  क्षेत्र  में  काफी  विदेशी  निवेश  आया  है  ।  विस्व  निर्यातों  में

 भारत  के  भाग  में  गिरावट  के  लिए  कई  बातें  उत्तरदायी  बताई  जा  सकती  हैं  जैसे  पी०  हो  एल  ०,

 औद्योगिक  कच्चे  प  जागती  माल  आदि  की  कीमतों  की  तुलना  में  भारत  के  लिए  निर्यात  हित

 की  मदों  की  विश्व  कीमतों  में  अपेक्षतया  कम  श्रौद्योगिक  देशों  द्वारा  अपनाई  गई  प्रतिबंधात्मक

 व्यापार  पद्धतियों  तथा  संरक्षणवादी  उपाय  ।  इसके  भारत  के  पास  एक  बहुत  बड़ा  बाजार

 है  जिसमें  प्रचुर  घरेलू  मांग  है  जिससे  निर्यात  के  लिए  सप्लाई  में  कमी  भा  जाती  है  ।

 भारत  के  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  पहले  ही
 अनेक  उपाय  किए  गए

 >

 जिनमें  शामिल  हैं  निर्यात  उत्पादन  पर  लाइसेंसिंग  का  हटाया  जाना  दत-प्रतिग्यान  निर्यात

 अभिमुख  एककों  की  एग्जिम  बेक  की  ऑद्योगिक  aeatafasz  साधनों की गे  अधिक

 सुलभ  प्रोद्योगिकी  का  आयात  और  निर्यात  पर  कतिपय  राजकोषीय  रियायतों  का

 दिया  जाना  |

 अनुसूचित  कमर्शियल  बैकों  की  थोक  व्यापार  में  बकाया  घनसाली

 4513.  श्री  योगेन्द्र  झा :  क्या  वित्त  मंत्री  बिहार  में  कमर्शियल  qe  की  शाखाओं  द्वारा

 एककों  को  दिए  गये  ऋण  के  बारे  में  25  1983  के  अतारांकित  seq  संख्या  936  के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 अनुसूचित  कमर्शियल बैंक  areal  द्वारा  1981  की  अपेक्षा  सितम्बर
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 हा

 1982  में  खाद्यान्नों  और  चीनी  के  लिए  थोक  व्यापार  में  भारी  घनसाली  बकाया  होगे  के  क्या

 विशिष्टि  कतरण  हैं  प्र  इनके  प्रभाव  क्या  सीर

 क्या  चीनी  और  श्रव्य  आवश्यक  वस्तुओं  में  थोक  व्यापार  को  बैंकों  द्वारा

 दिए  जाने  वाले  ऋण  को  पूरी  तरह  बन्द  करने  का  विचार  है  ताकि  व्यापार  का  यदि  राष्ट्रीकरण

 संभव  न  हो  तो  उसे  पूंजी  fader  के  लिए  खुला  छोड़  दिया  जाये  और  यदि  तो  उसके  क्या

 कारण  हैं ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  दनादन  ;  सितम्बर  1981  तथा  1982

 के  ava  की  स्थिति  के  अनुसार  फैक्टरियों  और  औद्योगिक  उपयोगकर्ताओं  एवं  अन्यों  के  बीच

 खाद्यान्नों  तथा  चीनी  के  वास्ते  बकाया  अग्निमा  का  संख्यात्मक  विवरण  नीचे

 लिखे  अनुसार  है  :--

 निम्नलिखित  के  अन्तिम  शुक्रवार  की  स्थिति  के  अनुसार  बकाया  राशि

 ayy  अन्य  जोड़
 मिलों  रि  यों

 तथा  site  \frraz buses

 उपयोगकर्ता

 सितम्बर  सितम्बर  सितम्बर  सितम्बर  सितम्बर  सितम्बर

 1981  198 1  1982  1981  1982

 a  en  कि  क  अ  _  __  .  अनननननननिननननननवविविविवििि ives

 1.  खाद्यान्न  53.9  V2. 81.6  68.5  72.0  122.4  153.6

 2.  चीनी  118.0  379.0  3.7  4.8  121.7  383.8

 म्

 इस  खाद्यान्नों  तथा  दोनों  के  वास्ते  अग्निमा  को  अधिकांश  बकाया

 मिलों/फीक्ट  रियों
 तथा  औद्योगिक  उपयोगकर्ताओं  की  ओर  बकाया  है  ।  इसके

 1981  की  तुलना  में  1982  के  अन्त  की  स्थिति  के  मुताबिक  बकाया  राशियों  में  वृद्धि

 मुख्य  रूप  से  मिलों/फक्टरियों  तथा  औद्योगिक  उपयोगकर्ताओं  के  भर ग्रिम ों  के  सम्बन्ध  में  है  ate

 अर्थात  व्यापार  के  क्षेत्र  में  दिये  गए  अग्नियों  के  सम्बन्ध  में  केवल  मामूली  बुद्धि  हुई  है  ।  चीनी

 तथा  खाद्यान्नों  के  सम्बन्ध  में  198!  तथा  1982  के  बीच  अनुसूचित

 चाणिज्ययक  बैंकों  के  ऋणों  मैं  वृद्धि  के  कारण  निम्नलिखित  हैं  4.0

 (1)  चीनी  के  मामले  ag  वृद्धि  1981-82  में  उत्पादन  में  भारी  वृद्धि  के  कारण  हुई

 है  ।  लगभग  समस्त  वृद्धि  मिलों/फक्टरियों  को  ऋणों  की  वृद्धि  की  वजह  से  हुई  है  ।
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 (II)  खाद्यान्नों  के  मामले  वृद्धि  के  लिए  आंशिक  रूप  से  उत्पादन  में  वृद्धि  को  और

 आंशिक  रूप  से  मूल्यों  में  वृद्धि  को  उत्तरदायी  ठहराया  जा  सकता  है  ।  मुख्य  रूप से

 वृद्धि  मिलों  के
 लिए  हुई

 ।

 नहीं  ।

 गायक  वस्तुओं  के  भण्डारों  के  लिए  थोक  व्यापार  के  वास्ते  श्रम्रिमीं  पर  रोक  लगाना

 संभव  नहीं  होगा  क्योंकि  इस  प्रकार  के  कदम  से  माल  के  विपणन  में  बाघा  उपस्थिति  हो  जाएगी  ।

 अलबत्ता  आवश्यक  वस्तुओं  के  लिए  ऋणों  चयनात्मक  ऋण  नियंत्रण  उपायों  के

 ata  भारतीय  रिजवें  बेक  द्वारा  विनियमित  किया  जाता  है  जिससे  ag  सुनिश्चित  हो  सके  कि

 सट्टे  के  लिये  ऐसी  वस्तुओं  की  जमाखोरी  के  वास्ते  बैंक  ऋणों  को  उपयोग  में  चलाया  जा  सके  ।

 बहुत  सेवा  चाल  करने  से  लाम/हानि

 4514.  थी  मूलचन्द  डागा  क्या  द प्यटन  झोर  नागर  विभाजन  मंत्री  निम्नलिखित

 कारी  दर्शाने  वाला  विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  को  कृपा  कि  वायुदाब  सेवा  आरम्भ  होने

 से  उसे  चलाने  के  परिणामस्वरूप  वीं-वार  कितनी  हानि  हुई  अथवा  कितना  लाभ  गया

 और  उसके  क्या  कारण  हैं  |

 पेंशन  कौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्यमंत्री  aaa  आलम  :  वायु दूत

 ने  26  1981  से  अपने  प्रचालन  आरम्भ  किए  ।  उसके  आरम्भ  से  31  1982  तक

 तथा  1982  से  1982  तक  की  अवधि  में  66.6  लाख  तथा  74.05  लाख

 रुपये  का  घाटा  हुआ  |

 हानि  के  लिए  मुख्य  कारण
 नीचे  दिए  गए  हैं

 dea  की  अधिक

 (a)  अनेक  मार्गों  पर  यातायात  कम  रहा  zt

 मारुति  कारों  पर  उत्पादन  You  में  ge

 4515.  श्री  जकारिया  थोमस  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  मानती  उद्योग  लि०  द्वारा  उत्पादित  किए  जाने  वाले  वाहनों  पर

 उत्पादन  You  कम  करने  के  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  qaetfa  राम  :  तथा  सरकार  ने

 इंधन-मितव्ययी  यात्री  मोटरकारों  जिनकी  इंजिन-क्षमता  1000  घन  सेंटी  मीटर  से  अधिक

 नहीं  उद् ग्रहणीय  उत्पादन  शुल्क  को  मुल्यानुसार  26.25  प्रतिशत  से  घटाकर  मुल्याचुसार
 15.75  प्रतिशत  कर  दिया  है  ।  वर्ष

 1933  के  बजट  प्रस्तावों  के  अंग-रूप में  उक्त  किस्म  को
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 en

 मितव्ययी  यात्री  मोटरकारों  प्रति  मोटरकार  5906.25  रु०  के  हिसाब  उत्पादन  शुल्क

 नियत  किया  गया  है  ।  उक्त  यात्री  जिनका  निर्माण  मसले  मारुति  उद्योग  लि०  सहित

 किसी  भीं  निर्माता  द्वारा  किया  गया
 इस

 रियायती  उत्पादन  शुल्क  की  दर  की  हकदार  इस  छतें

 के  अध्यधीन  होगी  कि  वे  सरकार  द्वारा  निर्धारित  ईधन-मितव्ययता  सम्बन्धी  मानदण्ड  के

 अनुसार  हैं  ।

 अमेरिका  शौर  यूरोप  से  कम  आकर्षक  पर्यटन  केन्द्रों  में  पयंटन  की  सुविधाएं

 4516.  श्री  डंगर  fag  :  क्या  पेंशन  और  नागर  fear  मंत्री  यह  बताने  की

 करा  क

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  में  पेंशन  केन्द्रों  में  उपलब्ध  पर्यटन  सुविधाएं

 यूरोप  और  सुदूर  पूर्व  के  देशों  में  उपलब्ध  तत्समान  सुविचारों  की  तुलना  में  कम  आकर्षक  समझी

 जाती  यदि  ef,  तो  इसके  क्या  कारण

 के  प्रशासन  पर  किया  गया  अतिरिकत  देना  में  विभिन्‍न  पेंशन  केन्द्रों  पर

 विदेशी  भोर  स्वदेशी  पर्यटकों  के  way  से  हुई  राजस्व  की  आमदनी  की  तुलना  में  कितने  प्रतिदिन

 भर

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  yaaa  से  हुई  आमदनी  से  ages  व्यय  को  पुरा

 किया  जा  उनके  मंत्रालय  द्वारा  तैयार  की  गई  योजना  की  रूपरेखा  क्या  है  ?

 पेंशन  भर  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुर्शीद  आलम  :  (*)  किसी

 देश  में  उपलब्ध  सुख-सुविधा ओं
 का  स्तर  कुल  मिलाकर  उसके  सामान्य  विकास  से  सम्बन्धित  होता

 है  जब  कि  [9  एस०  युरोप  और  सुदूर  पव  के  कुछ  देशों  के  बारे
 में  ag  स्तर  वाकई  ऊंचा  है  ।

 भारत  में  बहुत  प्रत्येक  सुविधाएं  इन  देशों  में  श्रेष्ठ  स्तर  की  सुविधाओं  के  समतुल्य  हैं  ।

 वर्तमान  हालात
 में  सुघार

 लाने  के  लिए  निरन्तर  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 az  ऐसा  कोई  अध्ययन  नहीं  किया  गया  है  ।  केन्द्रीय  पेंशन  विभाग  प्राथमिक

 रूप  से  के  dada  ओर  विकास  से  सम्बन्धित  है  ।

 एम०  ई०  एस०  के  सेवानिवृत्त  रियों  को  dea  और  भविष्य  निधि  का  भुगतान

 4517.  श्री  अरविन्द  नेताम  :

 श्री  आर०  एनਂ  राकेश  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 एम०  fo  एस०  के  प्रत्येक  कार्यालय  से  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  कुल  कितने

 अधिकारी
 सेवानिवृत्त

 oat  से
 तमंचा  रियों/श्रंघिकारियों को

 पेंशन  भविष्य  निधि  ग्रैच्युटी  आदि  दी

 जाने  लगी  है  और  कितने  व्यक्तियों  को  अभी  तक  इनका  भुगतान  नहीं  किया  गया
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 उन्हें  भविष्य  निधि  आदि  का  भुगतान  न  किए  जाने  के  क्या  करण

 कितने  व्यक्तियों  ने  इस  सम्बन्ध  में  सम्बन्धित  अधिकारियों  तथा  वि  भागों  को

 दिए

 प्रत्येक  यूनिट  से  प्राप्त  अभ्यावेदन  पर  अब  तक  क्या  कार्यवाही  की  गई  ओर

 (a)  यदि  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  के ०  पी०  सिंह  :  से  (a)  सूचना  एकत्रित

 की  जा  रही

 आयात में  वृद्ध

 4518,  थी  राजद  सत्ता

 श्री  बी०  डो०  सिह  :

 भी  चित्त बसु  :  क्या  कालिया  मंत्री  यह  बहाने  की  करेंगे
 कि

 (a)  क्या  यह  सच  है  कि  वर्ष  1982 के  दौरान  आयात  प्रत्याशित  लक्ष्य  से  अधिक

 हुआ

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  हैं  और  प्रत्याशित  लक्ष्य  से  अधिक  आयात  होने

 के  कया  कारण  भीर

 अधिक  arena  होने  से  व्यापार  अन्तर  में  कहाँ  तके  बावा  पढ़ीं  है

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  राम  दुलारी
 :  fare  ad

 के

 झा घार  पर  उपलब्ध  अंतिम  आंकड़ों  के  अनुसार  अप्रैल-दिसम्बर  1982  के  दोरान  भारत  के

 समग्र  निर्यात  10178.81  करोड़  रु०  के  हुए  जब  कि  गत
 ae  कों

 उंडी  aha
 के  लए  अनैतिक

 आंकड़े  9426.15  करोड़  रु०  के  थे  ।  इस  प्रकार  लगभग
 8  प्रतिशत  को  वृद्धि  हुई  ।

 1982  के  लिए  आयातों  का  वस्तु-वार  ब्यौरा  अभी  उपलब्ध  नहीं

 नहीं  है  ।  1982-83  के  पूर्वाद्ध  में  उन  मदों  जिनकी  गत  वर्ष  की  उसी  अवधि  में  वृद्धि

 हुई  शामिल  पी०  के  एल०  मशीनरी  तथा  परिवहन  मूल्यवान  तथा

 मूल्यवान  लोहा  तथा
 इस्पात  अलौह  रासायनिक  धातुओं  की  बनी  वस्तुएं--वे

 उत्पाद  जो  आर्थिक  विकास  बनाए  रखने  के  लिए  आवश्यक  हैँ  ।  काफो  मात्रा  में  गेहूं  के  आयात  भी

 किए  गए  ताकि  उसका  स्टाक  बनाया  जा  सके  और  कीमतों  पर  पड़ने  वालें  दबाव  का  सामना  किया

 जा  सके  ।

 अनन्तिम  आधार  पर  1982  के  दौरान  भारत  का  विदेश  व्यापार
 घाटा  4059.96  करोड़  रु०  था  जो  गत  हज  की  उसी  अवधि के  4109.11  करोड़  रु०  के  घाटे से
 कुछ  कम  था  ।
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 कारी गना रू  सें  एम०  न  elo  ato  द्वारा  धनिष्ठा पित  लौह  वयस्क  क्रेडिट

 भोर  AltA  संयंत्र

 4519.  थी  राकेश  कुमार  fag
 :

 थी  छोटे  fag  यादव
 :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  वह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  वेल्लारी-होस्पेट  में  कारोगनारू  में  एम०  एम०  टी०  सी ०  द्वारा

 साल  पहले  अधिष्ठापित  लौह  अयस्क  क्रशिंग  एण्ड  स्क्रीनिंग  संयंत्र  ने  कभी  भी  वाणिज्यिक  कार्य

 किए  बर  अब  इस  संयंत्र  जो  कई  लाख  रुपये  में  खरीदा  गया  बन्द  करने  का

 विचार

 यदि  तो  संयंत्र  के  उपयोग  में  न  भाने  के  क्या  कारण

 इसको  बन्द  करने  से  कितनी  हानि  उठाने  का  अनुमान  और

 (er)  क्या  सरकार  ने  इस  संयंत्र  कों  बन्द  करने  के  बजाय  उसका  उपयोग  करने  की

 सम्भावना  पर  विचार  किया  गया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  दुलारी  :  जी  at

 तथा  संपत्र  निर्माण  कार्य  लगभग  25.29  लाख  रु०

 के  करीब  परिचय  युरोप  को  निर्यातों
 के  लिए  अंश शोधित  अयस्क  के  उत्पादन  के  लिए  लगाया

 गया  था  ।  वाणिज्यिक  उत्पादन  के  लिए  इसका  प्रयोग  नहीं  किया  जा  सकता  क्योंकि

 (1)  इस्पात  उद्योग  में  मंदी  के  कारण  लौह  अयस्क  की  मांग  में  गिरावट

 (7)  श्रंशशोधित  अयस्क  की  मांग  के  स्थान  पर  सिस्टर  फोड  की  मांग  भोर

 (3)  भाड़ा  दरों  में  वृद्धि  ।

 (4)  ost  द्वारा  संयंत्र  को  बेचने
 में  असफल  होने  के  कारण  निगम  ने  अब  इसे  राष्ट्रीय

 परियोजना  निर्माण  निगम  को  आख़िर  किया  हैं  क्योंकि  इसका  प्रयोग  निर्माण  कार्यों  के  लिए  अपेक्षित

 पत्थरों /  चट्टानों  का  चूरा  करने के  fag
 किया

 जा  सकता  हैं  ।

 बैंकों  में  धोखाधड़ी  के  मामले

 4520.  श्री  त्रिलोक  चन्द £

 थी  राजेश  कुमार  तह  कया
 वित्त  मंत्री

 यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 राष्ट्रीयकृत  बैक  में  1981  में  लगाए  गएं  घोल़ावड़ी  के  मामलों  की  तुलना  में

 कितनी  राशि  की  धोखाधड़ी  की  थी  ;  ओर

 1982  में  ऐसे  बैंकों  में  घोखाघड़ी  के  कितने  मामलों  का  पता  लगाया  गया  तथ  श्रेय  मामले  में
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 (a)  कितने  मामलों  में  संबंधित  gat  के  कमेंचारी  धोखा  घड़ी
 न  शामिल  ्  उन

 तमंचा  रियों  के  विरुद्ध  तथा  ऐसे  मामलों  की  पुनरावृत्ति  फो  रोकने  के  लिए  किस  प्रकार  की

 वाही  की  गई ?

 बिस  मंत्रालय में  उप
 मंत्री  दनादन  ae  1981  शर  1982

 (30  1982  के  सरकारी  क्षेत्र
 के

 28  बैकों  में  हुई  धोखाधड़ियों  की  संख्या

 और  उनमें  अन्तग्रंस्त  राशियां  नीचे  दी  गई  हैं  :--

 करोड़ रुपए

 1981  1982  (30-9-82)
 ह  ee  a

 घोखा  घड़ियों  अन्त ग्रे स्त  धोखाधड़ियों  अन्त ग्रस्त

 की  संख्या  राशि  को  संख्या  राशि

 ——  ee  ee  eee  2  AS  ES  et

 1891  1574  1594 20.  34

 प्रत्येक  मामले में  अलग-अलग  अन्त ग्रस्त  राशियों  से  संबंधित  सूचना  तत्काल  सुलभ

 नहीं है  ।

 टिप्पणी  :  (1)  बैंक  में  विश्वास  लेखा  पुस्तकों  में

 ड्राफ्ट  और  विनिमय  पत्रों  जैसी  लिखतों  को  धोखाधड़ी  से

 बैकों  को  भारित  प्रतिभूतियों  का  अनधिकृत  चोरी  राशियों

 का  मिथ्या-निरूपण  का  अनियमितताएं  शामिल

 (II)  fat  द्वारा  सुचित  की  गई  सभी  घोखाधड़ियाँ  विवरण  में  शामिल  की  गई  हैं  चाहे

 उनमें  भन्तप्रेंस्त  राशि  कुछ  भी  ati  इन  धोखाधड़ियों  में  अन्तप्रंस्त  राशि

 बैंकों  को  हुई  हानि  की  राशि  को  द्योतक  नहीं  है  ।

 1981  भर  1982
 के

 दौरान  बैंकों
 में  हुई  धोखाधड़ियों  में  अन्त ग्रे स्त  पाए  गए

 के  अलग-अलग  कोंचा  रियों  की  संख्या  और  उनके  विऋद्ध  की  गई  कार्रवाई  के  स्वरूप  से

 सम्बन्धित  सूचना  तत्काल  उपलब्ध  नहीं है  ।  ae  1978,  1919  और  1980  के

 दौरान  सरकारी  क्षत्र  के  28  बैंकों  में  हुई  घोखा घड़ियों  में  aa  तक  जिन  मामलों  को  अन्तिम  रूप

 दे  दिया  गया  है  और  जिनके  सम्बन्ध  में  सुचना  तैयार  की  गई  कुल  315  कर्मचारी  दोषी  पाए
 गए  ।  दिए  गए  अण्डों  में  चेतावनी  देना/निदा  वेतनवृद्धि यों  को  पद  में  कमी

 सेवामुक्त  बर्खास्त  सिद्ध  दोष  ठहराना  आदि  शामिल  हैं  ।

 घोखा घड़ियों  के  विरुद्ध

 पुस्तिकाएं  हैं  ।  उनके  अनुभवों

 सुरक्षणों  को  विहित  करने  सभी  बैंकों  अपनी  अनुदेश
 के  आधार  पर  समय-समय  पर  इनकी  समीक्षा  की  जाती  है  और

 उन्हें  सुचारू  बताया  जाता  है  ।
 घोखा घड़ियों  को  रोकने  और  सुरक्षणों  के  विशिष्ट  उपायों  के सम्बन्ध  भारतीय  रिज  बैक  ढारा  भी  बैंकों  को  आवधिक  अनुदेश  जारी  किए  जाते  हूँ

 96



 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर 4  1905

 _

 25-2-83  को  बुलाई  गई  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  के  मुख्य  कार्य पालकों  की  बेठक  भारतीय

 रिजवी  बेक  के  गवर्नेस  dal  में  घोखा घड़ियों  को  घटनाओं  भारत  सरकार  और  भारतीय

 रिवेंज  TH  द्वारा  व्यक्त  की  गई  गम्भीर  चिता  बैंकों  को  अवगत  कराया  |  मुख्य  कार्य पालकों

 को  अपने  यहां  सकता  तंत्र  को  सुदृढ़  बनाने  की  हिदायतें  दो  गई  उनसे  यह  भी  कहा  गया

 है  किवे  दोषी  क्यारियों  को  कठोर  दण्ड  दें  और  बलों  में  घोखाघड़ियों  की  घटनाओं  से  बचने  के

 लिए  सभी  सम्भव  निरोधक  उपाय  करें
 ।

 बैंक  शाखाओं  के  कायें कलापों  पर  अघिक  नियंत्रण

 रखने  के  उद्देश्य  dat  को  शाखा  खातों  से  शोघ  प्रभावी  दाखा  पर्यवेक्षण

 भोर  नियमित  निरीक्षणों  की  आवश्यकता  के  बारे  में  भी  स्मरण  कराया  गया  है  ।

 जोवन  बोसा  निगम  के  पास  लम्बित  दावे

 4521.  श्री  दोलत  राम  सारण  :

 श्री  जापान  सिह  क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वित्तीय  वर्ष  1982-83  के  आरम्भ  में  कितनी  राशि  सहित  जीवन  बीमा  निगम  के

 घास  लम्बित  दावों  की  संख्या  कितनी  है  ;

 दो वष से  अधिक  समय  से  लम्बित  पड़े  दावों  की  संख्या  कितनी  है  भ्रौर  इन  दावों  को

 निपटाए  न  जाने  के  कारण  क्या  हैं  ;

 1982-83  के  दोरान  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  कितने  दावों  का  निपटान

 किया  गया  है  और
 उनमें  से  कितने  दावों  का  निपटान  दो  वर्ष  से  अधिक  समय  से  लम्बित  पड़ा

 था  ;  भीर

 जोवन  बीमा  निगम  के  पास  निपटान  के  लिए  लम्बित  दावों  के  शीघ्र  निपटान  के

 लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 धत्  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  wanda  :  जीवन  बीमा  निगम  के  पास

 वित्तीय  at  1982-83  के  शुरू  में  62.10  करोड़  रुपए के  1,50,839  दावे  विचाराधीन

 थे  ॥

 उपयुक्त  दावों  में  से  12,947  दावे  दो  ag  से  अधिक  समय  से  विचाराधीन  थे  ।

 इन  दावों  के  विचाराधीन
 पड़े  रहने

 का  मुख्य  कारण  पालिसी  होल्डरों/दावेदारों  द्वारा  दावा

 पालिसी  दस्तावेजों  और  डिसचजें  वाउचरों  जेसे  मूल  कागज-पत्रों  का  प्रस्तुत  न  किया  जाना

 विचाराधीन  पड़े  रहने  के  अन्य  कारणों  में  ये  भी  शामिल  हैं

 (1)  हकदार  के  कानूनी  सबूत  का  थ  होना  ।

 (2)  पालिसी  होल्डर  का  कहीं  पता  न  चलना  ।

 (3)  मृत्यु  जल्दी  हो  जाने  के  कारण  दावों  at  छानबीन  करना  ;  और
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 (4)  विदेशी  मुद्रा  नियंत्रण  की  अनुमति  को  प्रतीक्षा  करना  ।  कुछ  मामलों  में  देरी

 जीवन  बीमा  निगम  के  कार्यालयों  में  भी  हो  जाती  है  ।

 जीवन  बीमा  निगम  ने  चालू  वितीय  ag  के  31.0  1982  को  समाप्त

 पहले  नौ  महीनों  के  दौरान  6,44,675  दावों  का  निपटान  किया  उप  तारीख  को  एसे  9412

 दावे  भी  थे  जो  दो  वर्ष  से  अधिक  समय  से  विचाराधीन  थे  ।

 जीवन  बीसा  निगम  ने  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  दावों  का  निपटान  तेजी

 से  किए  जा  सके  निम्नलिखित  मुख्य  कदम  उठाए  हैं  :--

 (1)  दावों  के  निपटान  के  लक्ष्य  प्रत्येक  ag  के  प्रारम्भ  में  निर्धारित  कर  दिए  जाते  हैं  ।

 परिपक्वता  दावों  के  मामले  में  डिस्चार्ज  वाउचर  परिपकवत्ता  की  तारीखों  से  दो

 महीने  पहले  भेजने  के  प्रयत्न  किए  जाते  हैं  ताकि  दावों  की  अदायगी  परिपक्वता

 तारीखों  को
 या  उनके  तत्काल  बाद  की  जा  सके  ।

 (2)  दावों  के  निपटान  से  सम्बन्धित  काम  का  डिकेन्द्रीक रम  करके  दाखा  कार्यालयों  को

 सौंप  दिया  गया  है  ।

 (3)  दावों  के  निपटान  का  कार्य  रूरने  दाले  कार्यालयों  के  कार्यनिष्पादन  की  परिवीक्षा

 करने  और  समय-समय  पर  उनकी  समीक्षा  करने  के  लिए  जीवत  बीमा  निगम  के

 केन्द्रीय  कार्यालय  में  एक  कक्ष  की  स्थापना  कीं  गई  है  ।

 (4)  दावेदारों  से  मिलने  और  उनके  द्वारा  आवश्यक  कागज-पत्र  पेश  किए  जाते  के  काम

 काम  में  उनको  सहायता  करने:के  लिए  क्षेत्रीय  कम  चोरियों  द्वारा  निजी  तौर  पर

 दौरे  किए  जाते  हैं  तथा  विचाराधीन  मतों  के  सम्बन्ध  में  नियमित  रूप  से  अनुवर्ती

 कार्रवाई  की  जाती  है  ।

 (5)  क्रियाए  सरल  बना  a  गई  जिन  cal  के  बीमे  की  1,50,000  रुपए

 तक  होती  उनके  मामले में  हकदार  को  कानूनी  सबूत  की  शर्तें  समाप्त  कर  दी

 गई  है  ।  परिपक्वता  दावों  के  मामले  में  15,000  co  तक  की  बीमा कृत  राशि  गौर

 मृत्यु  दावों  के  मामले  में  10,000  रु०  तक  की  बीमा कृत  राशि  के  लिए  ary  के  aga

 की  दाते  समाप्त  कर  दी  गई  है  ।  इसके  5,000  रू०  तंक  की  बीमा कृत

 राशि  के  जल्दी  हुई  मृत्यु  के  दावों  की  जांच-पड़ताल  की  ad  भी  हटा  दी  गई  है  ।

 जब  तक  की  इस  बात  के  ठोस  क्राइम  नहों  कि  दावा  बदनीयती से  किया

 गया है  ।

 बड़े  ऑद्योगिक  गृहों को
 जारी  किए  गए  अनाश्रित

 विदेशी  मुद्रा  परमिट

 4522.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 a  198  2-8 3  (31-1-83)  के  दौरान  प्रथम  पांच  बड़े  औद्योगिक  हों  को  जारी
 किए  गए  थि  देगी  मुद्रा
 समुचित  प्रयोग  के  सम्बन्ध  में  भारतीय  रि

 परमिटों  की  धनराशि  कितनी  है  और  विदेशी  मुद्रा  के
 जवे  बैंक  द्वारा  क्या  नियंत्रण  रखा
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 भारतीय  रिजवी  बैंक  की  कलकत्ता  और  gag  शाखाओं  द्वारा

 इन  औद्योगिक  weal  को  इनके  अपने  कार्यकारी  अधिकारियों  और  अन्य  लोगों  के  प्रयोग

 के  अतिरिकत  व्यापार  dada  के  विदेश  यात्रा  हेतु  कितनी  विदेशी  मुद्रा  मंजूर  की  और

 इन  ऑद्योगिक  गुणों  दवारा  विदेशी  मुद्रा  हर  समय  उपलब्ध  होने  के  कारण  किसी  न

 रस्सी  कारण  से  अपनी  लगातार  विदेशी  यात्राओं  के  लिए  विदेशी  मुद्दा  को  इस  तरह  की  भारी

 बर्बादी  पर  वित्त  मंत्रालय  द्वारा  क्या  नियंत्रण  किया  जा  रहा  है  ?

 वित्त  मंत्री  प्रणब  मखर्जो ) ध  और  इस  सम्बन्ध  में  आवश्यक  सूचना

 भारतीय  fers  बेक  से  सम्बन्धित  क्षेत्रीय  कार्यालयों  से  प्राप्त  की  जा  रही  है  और  सभा
 पटल

 पर

 रख  दी  जाएगी  ।

 देश  के  विदेशी  मुद्रा  के  संसाधनों  को  बचाने  की  दृष्टि  से  भारतीय  रिज  बैक  को

 पहले  ही  बता  दिया  गया  है  कि  विदेश  यात्रा  के  सभी  भ्रावेदन-पत्रों  की  जांच  अधिक  कड़ाई  के

 साथ  की  जाए

 महाराष्ट्र  के  क्षेत्राधिकार  में  सेवा  निवृत्त  कर्मचारियों  को

 ब्याज  को  अदालतों

 4523.  श्री  जगन्नाथ  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृषि  करेंगे  कि  :

 क्या  महाराष्ट्र  बम्बई  के  क्षेत्राधिकार  में  सेवा  निवृत्त  होने  वाले  या

 सेवा  निवृत्त  केन्द्रीय  या  राज्य  सरकार  के  कर्मचारियों  को  अदायगी  करते  समय  उनकी  जमा

 राशि  का  पुरा  ब्याज  नहीं  दिया  जाता  यद्यपि  अदायगी  में
 विलम्ब  महालेखाकार  के  कार्यालय

 द्वारा  किया  जाता

 क्या  ऐसे  मामलों  में  सेवा  निवृत्ति  को  तारीख  से  केवल  छः  महीने  तक  ब्याज  को

 अदायगी  की  ज़ाती  है  और  उसके  पश्चात  सेवा  निवृत्ति  लेने  वाले  या  सेवा  fara  सरकारी

 कोंचा  रियों
 को  अगे  का  ब्याज  नहीं  दिया  जाता  जबकि  उनकी  कोई  गलती  नहीं

 (7)  क्या  सरकार  को  यह  जानकरी  है  कि  इस  कायें  प्रणाली  से  सेवा  निवासी  व्यक्तियों

 को  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ता

 क्या  महाराष्ट्र  को  इस  सम्बन्ध  में  अभी  हाल ही  के  महीने  में  कोई

 अवेदन  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  उन  पर  क्या  कार्यवाही  को  गई  है  ?

 वित्त  संचालन  में  राज्य  मंत्री  :  पट्टाली  राम  :  से  महाराष्ट्र  सरकार

 की  भविष्य  निधि  नियमावली  के  अनुसार  विलम्ब  से  की  गई  अदाय  तियों  के  सभी  मामलों  में  छः

 महीने  की
 अधिकतम

 अवधि  तक  ब्याज  देना  अनिवार्य  है  ।  उस  अवधि  के  बाद  एक  वर्ष  तक  के
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 लिए  ब्याज  की  अदायगी  को  उस  स्थिति  में  प्राधिकृत  क्रिया  जा  सकता  है  यदि  अदायगी  में

 विलम्ब  ऐसी  परिस्थितियों  के  कारण  हो  जो  अंशदात  के  नियंत्रण  से  बाहर  हों  ।

 गौर  महीने  की  अवधि  से  आगे  ब्याज  न  दिए  जाने  के  विरोध  में  छः

 अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  थे  ।  यह  देखने  के  निए  उनकी  जांच  की  जा  रही  है  कि  क्या  नियमों  के

 अन्तरंग  एक  वर्ष  की  और  अवधि  के  लिए  ब्याज  दिया  जा  सकता  है  ।

 टेक्स  लाफिसियत्स  बोइंग  क्वैश्चन  has  से  समाचार

 4524.  को  रघु  नन्दन  लाल  भाटिया
 :  क्या  वित्त  मंत्रों  यह  बताने  को  कृपा  करने

 किः

 क्या  एक  गैर  सरकारी  कम्पनी  के  एक  सम्पर्क  अधिकारी  के  घर  से  कर  अपवंचन  फे

 सम्बन्ध  में  एक  गोपनीय  नोट  बरामद  होने  के  बारे  में  1  ard  1983  के  आफ  इंडिया

 में  टैक्स  भाफिसियत्स  बीइंग  क्वैश्चन  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ate  ध्यान  arafad

 किया  गया

 यदि  तो  मामले  के  तथ्य  क्या  हैं  और  इसमें  शामिल  दोषी  व्यक्तियों  के  विरूद्ध

 क्या  कार्यवाही  की  कौर

 मंत्रालय  के  अधिकारियों.द्वारा  औद्योगिक  गद्दों  के  संपर्क  ofaatfrat  को  इस  प्रकार

 के  नोट  दिये  जाने  को  रोकने  और  इन  बेईमान  अधिकारियों  के  माध्यम  से  मंत्रालय  के  दस्तावेजों

 तक  उनकी  पहुँच  रोकने  के  लिए  सरकार  के  नवीनतम  निदेशों  के  अनुसरण  में  उनके  मंत्रालय  द्वारा

 क्या  ठोस  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 वित्त  मंत्रो  प्रणव  :  तथा  सरकार  ने  1  1983  के  टाइम्स

 आफ  इंडिया  में  टेक्स  आफिशियल्स  बीइंग  क्वेरचण्ड  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  देखा
 है

 ।

 1981  में  आयकर  अधिकारियों  हवाल  the  में  कथित  रूप  से  ग्रस्त  बम्बई  की

 कतिपय  पार्टियों  पर  छापे  मारे  जाने  के  इसके
 पता  लगाये  गये  40  करोड़  के

 हवाला  राकेट  पर  एक  टिप्पणी  तथा  इस  the  में  शामिल  20  पार्टियों  की  एक  सूची  आयकर

 बम्बई/उप  निरीक्षण  निदेशक  आयकर  बम्बई  द्वारा  तेयार  की  गई  थी  ।

 इस  टिपप्णी  तीन  केन्द्रीय  कर  बोर्डे  नई  दिल्‍ली  भर  निरीक्षण  निदेशक

 भास्कर  नई  दिल्‍ली  के  कार्यालय  से  गुम  हैं  ।  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरों  द्वारा  27  1982

 को  दिल्‍ली  में  एक  औद्योगिक  गृह  के  एक  प्रतिनिध  के  रिहायशी  परिसरों  की  तलाशी  लिए  जाने  के

 दौरान  इस  टिप्पणी  की  एक  प्रति  पाई  गई  थी  ।  इस  मामले  की  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरों  द्वारा  और

 रांगे  जांच  की  जा  रही  है  ।

 सुरक्षा  के  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  समय-समय  पर  जारी  fet  गए  विभाग
 के  सभी  अधिकारियों  तथा  राजस्व  विभाग  के  सभी  विभागाध्यक्षों  की  जानकारी  में  लाए  जाते  हैं

 क

 भोर  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  उनसे  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  उनका  सख्ती  से  ध्रनुपालन
 रें  इन  अनुदेशों  में  सूचना  के  प्रकट  होने  के  विरूद्ध  पर्याप्त  सुरक्षा  उपायों  की  व्यवस्था  है  ।
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 1905  प्रश्नों के  लिखित  उत्तर

 इलेक्ट्रोनिक्स  एस०  प्रदर्शनी

 4525.  थ्री  जगदीश  टाइटलर  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ।

 क्या  यह  सच  कि  अमेरिका  का  वाणिज्य  विभाग  भारत  में  इलेक्ट्रोनिक्स

 यू०  एस०  To-83  नाम  से  एक  उत्पाद  प्रदर्शनी  पहली  बार  आयोजित  कर  रहा

 भारत  बोर  भारतीय  उद्यमियों  को  इस  उत्पाद  ग्रदर्दा नी  से  कहां  तक  सहायता

 और

 भारत  के  इलेक्ट्रोनिक्स  उद्योग  पर  इस  प्रदर्शनी  का  क्या  प्रभाव  पड़ने  की  तराशा  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  दुलारो  :  से

 1983  के  दौरान  नई  दिल्‍ली  तथा  बंगलौर  में  उच्च  प्रौद्योगिकी  वाले  उपकरण  की  प्रदर्शन  नियां

 आयोजित  करने  के  लिए  संयुक्त  राज्य  अमेरीका  के  वाणिज्य  मंत्रालय  को  अनुमानित  दी  गई  ।

 प्रददोनी  का  उद्देश्य  इलैक्ट्रोनिक्स  उद्योग  में  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  की  प्रौद्योगिकीय  प्रगति  दर्शाना

 था  ।  इस  स्तर  पर  भारतीय  उद्योग  सम्बन्धी  इस  प्रदर्शन  के  प्रभाव  का  अनुमान  लगाना  संभव

 नहीं  है ।

 विकास  दील  देवों  द्वारा  आयात  के  लिए  बाजारों  को  उदार  बनाना

 4526.  oft  चित्त  महिला  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  विकासशील  देशों  ने  आयात  के  लिए  अपने  बाजारों  को  उदार

 बना  दिया  है  जबकि  आयोग  के  विरूद्ध  उन्होंने  अधिक-ग्रीक  प्रतिबन्ध  लगा  रखे  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  मामले  में  सरकार  ने  क्यों  कार्यवाही

 को

 वाणिज्य  संचालक  में  राज्य  मंत्री  (stat  राम  दुलारी  :  विभिन्‍न  विकासशील
 देशों  की  orate  नीतियां  उनको  नीतियों  का  अंग  होती  जो  प्रत्येक  देश  की  विकासपरक

 तथा  अन्य  प्राथमिकताओं  के  अनुसार  निर्धारित  की  जाती  है  ।

 प्रदान  नहीं  उठता

 बिहार  में  पेंशन  केद्रों  का  विकास

 4527.  श्री  qqo  रामगोपाल  रेडडी  :

 श्री  सुभाष  यादव  :  क्या  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 कछ  सत्ता ॥ अ  See  में  विशेषकर  इस्पात  नगरों  के  आस-पास नया  सरकार  का  विचार  fag

 पर्यटन  केन्द्रों  को  विकसित  करने  का
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 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  भर

 क्या  इस  प्रयोजन  के  लिए  कोई  fafa  निर्धारित  की  गई  है  और  उसका  ब्योरा

 क्या है  ?

 पेंशन  कौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुर्दो  आलम  ai):  से

 केन्द्रीय  पेंशन  विभाग  के  पास  बिहार  में  इस्पात  नगरों  के  आस-पास  पर्यटक  केन्द्रों  के  विकास

 के  लिए  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  पर्यटक  केन्द्रों  का  विकास  उनकी  पर्यटकों  को  आकर्षित  करने  की

 संभाव्यता  के  आधार  पर  प्रारम्भ  किया  जाता  है  ।

 हरियाणा  क  मिलानो  में  हवाई  अड्ड  के  निर्माण  पर  ज्
 कि  ि  "|

 4528.  श्री  भीम  सिंह  :

 डा०  सुब्रह्माण्यम  स्वामी  :

 श्री  सत्येन्द्र  नारायण  fag  :

 डा०  यू ०  क्या  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  लगभग  तीन  वर्ष  पू  हरियाणा  में  हवाई  अड्डे  का  निर्माण  किया

 गया

 यदि  तो  इस  हवाई  अड्डे  के  निर्माण  पर  कुल  कितनी  राशि  व्यय  को

 क्या  गत  कई  वर्षों  से  इस  हवाई  चक  डे  को  उपयोंग  में  नहीं  लाया  गया  कौर  यदि

 तो
 कितने

 वर्षों  te

 इस  हवाई  अड्डे  के  निर्माण  का
 क्या

 औचित्य  था  ?

 पर्यटन  गौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  (att  खुर्शीद  आलम  :

 भिवानी
 हवाई  अड्डे  पर  एक  धवन  पथ  का  निर्माण  हरियाणा  सरकार  द्वारा  1978  में

 पुरा  किया  गया  था  ।

 विमान  क्षेत्र  के  निर्माण  पर  कुल  रुपए  की  राशि  खर्चें  गई  ।

 नहीं  ।  इस  विमान  क्षेत्र  का  उपयोग  उत्तरी  भारत  में  करनाल

 तथा  अन्य  उड़ान-क्लबों  के  पुष्पक  प्रशिक्षक  विमानों  द्वारा  तथा  हरियाणा  राज्य  सरकार  और

 हरियाणा  एग्रो  इंडस्ट्रीज  कारपोरेशन  से  सम्बन्धित  विमानों  द्वारा  किया  जा  रहा  है  ।  1978

 से  1983  तक  की  अवधि  इस  विमान  क्षेत्र  से  उड़ानों  तथा  अवतरणों  की  कुल
 संख्या  162  थी  ।

 इस  विमान  क्षेत्र  का  नि  मणि  2fearor  रा नाग  हिलाना  दि तय  में  विमानन  के  विकास  के  लिए  किया

 गया है  ।
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 खाद्यान्न  के  लिए  भारत-चोल  सहयोग

 4529.  को  ate  राय  जेन  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  मारा-चीन  व्यापार  तथा  आर्थिक  सहयोग  संबंधी  सेमीनार  के

 दौरान  अन्तरराष्ट्रीय  व्यापार  data  हेतु  चीन  परिषद्‌  के  वाइस-प्र  सीडेंट  ने  खाद्यान  गृह-निर्माण

 को  हलकी  सामग्री  तथा  अन्य  देशों  में  सहयोग  के  लिए  इच्छा  व्यक्त  की  मोर

 गर्द  तो  क्या  दोनों  देशों  के  बीच  सहयोग  हेतु  कोई  करार  किया  गया  यदि

 तो
 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामदुलारी  :  तथा  भारत

 चीन  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंडल  (argo  सी०  सी०  सी०  और  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार

 dada  संबंधी  चीन  परिषद  सी०  पी०  arse  टी  ०)  द्वारा  19-20  1983  को  नई

 दिल्‍ली  में  आयोजित  किए  गए  भारत-चीन  व्यापार  तथा  आर्थिक  सहयोग  संबंधी  सेमिनार  में  सी०

 सी०  पी०  ago  टी ०  के  वाइस  प्रसिडेंट  ने  बताया  कि  चीन  जनवादी  गणराज्य  हल्के

 भेजी  ट्र  दैनिक  प्रयोग  के  चलकर  भार  वालो  इमारती

 मशीनरी  के  संघटकों  तथा  पूंजी  के  क्षेत्रों  में  तकनीकी  संपरिवतंन  भर  अद्यतन

 बनाने  के  उपकरणों  के  लिए  सभी  प्रकार  के  सहयोग  की  सराहना  करता  इनमें  से  किसी  भी

 क्षेत्र  में  भारत  कौर  चीन  के  बीच  सहयोग  हेतु  करार  करने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  नहीं  किया  गया

 कौर  न  ही  किसी  करार  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  |

 आदिवासी  क्षेत्रों  में  औद्योगिक  परियोजनाओं  की  स्थापना  के  लिए  भारतीय

 औद्योगिक  वित्त  निगम  द्वारा  सहायता

 4530.  शी  जयनारायण  रोत  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (=)  उन  आदिवासी  क्षेत्रों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिनमें  पिछले  पांच  वर्षो  के  दौरान  औद्योगिक

 परियोजनाओं  की  स्थापना  के  लिए  भारतीय  औद्योगिक  वित्त  निगम  ने  सहायता  दी

 इन  क्षेत्रों  में  नए  उद्यमियों  को  सहायता  देने  के  लिए  क्या  सानदण्ड  रखा  गया

 यहाँ  सहायता  के  लिए  पहले  किस  प्रकार  की  पररियोजनाम्रों  को  चुना  गया  और

 आदिवासी  क्षेत्रों
 के

 विकास  के  लिए  भारतीय  औद्योगिक  वित्त  निगम  को

 कार्य  और  महत्ता  के  उपयुक्त  प्रचार  के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार
 है  और  युवा

 शिक्षितों  और  गम्भीर  उद्यमियों  को  क्या  प्रोत्साहन  दिया  जा  रहा  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  दनादन  :  यद्यपि  भारतीय  औद्योगिक

 वित्त  निगम  Qho  ato  अनुसूचित  जातियों  के  उद्यम कर्ताओं  के  निमित्त  बनी

 झपती  dada  योजनाओं  के  अधीन  कुछ  रियायतें  देता  एफ०  सी०  भाई०  को  कोई
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 प्रयोजन  ऐसी  नहीं  है  जो  केवल  जनजातीय  क्षत्रों  की  झावश्यकताएं  पूरी  करने  के  लिए  ही  चलाई

 जाती  हो  ।  aa  ako  एफ०  सी ०  आई०  द्वारा  जनजातीय  क्षेत्रों
 के लिए  अलग  से  सुचना  एकत्र

 नहीं  की  जा  रही  है  ।  संभाव्यता  अध्ययनों  का  व्यय  उठाने  में  छोटे  उद्यम कर्ताओं  को  राजसहायता  देने

 की  योजना  के  1-1-1982  से  !  5-3-1983  तक  at  अवघि  के  अनुसूचित  जातियों

 के  75  उद्यमकर्ताप्रों  को  75,000  रुपये  की  राशि  उपलब्ध  कराई  गई  थी  ।

 आई०  एफ०  सी
 ०

 आई०  तकनीकी  भर  आधिक  दृष्टि  से  किसी  योजना  की

 ध्रथेक्षमता  और  उसके  प्रवर्तकों  की  क्षमता  भर  योग्यता  के  विषय  में  अपना  सन्तोष  कर  लेता  है  ।

 कराई  एफ०  सी०  ago  समुचित  वित्त  पोषण  कार्यक्रमों  पर  जोर  देता  है  जिनमें  ऋण  इक्विटी

 अनुपात  उस  उद्योग  की  प्रकृति  के  aye  हो  ।  वह  भूतग्रस्त  पूंजी  परियोजना  का  आकार

 उसकी  आरम्भिक  अवधि  और  सम्भावित  ला भाजक ता  पर  भी  ध्यान  देता  है  ।  इस  बात  पर  भी

 जोर  दिया  जाता  है  कि  परियोजना  के  वित्त  पोषण  के  लिए  प्रवर्तकों  की  ओर  से  भी  युक्तिसंगत
 अंशदान  किया  जाए  ।  यद्यपि  ये  कसौटियां  सभी  परियोजनाओं  को  वित्तीय  सहायता  मंजूर  करने  में

 एक  समान  रूप  से  अपनाई  जाती  हैं  ।  भाई०  एफ०  सी०  आई०  उद्यमकर्ताओं/तकनी शिया
 उद्यम कर्ताओं  द्वारा  प्रवर्तित  योजनाकारों  के  बारे  में  प्रवर्तकों  के  इक्विटी

 सहायता  को  हामी दारी  आदि  के  बारे  में  उदार  दृष्टिकोण  अपनाता  है  ।

 ये  परियोजनाएं  अनुसूचित  जनजाति  के  उद्यमकर्ताओं  द्वारा  प्रवर्तित  होती  हैं  और

 सिले-सिलाए  साइकलों  की  आटे  की  साबुन  फर्नीचर  बनाने  भारी

 के  लिए  अत्यन्त  लघु  और  लघु  एककों  की  स्थापना  के  सम्बन्ध  में
 आई०

 एफ ०  ate  argo

 द्वारा  सहायता दी  जाती  है  ॥

 सहायता प्राप्त  प्रतिष्ठानों  को  अच्छी  सेवा  प्रदान  कराने  के  लिए  देश  के  विभिन्‍न  राज्यों

 राज्यों  में  आई ०  एफ०  सी०  भाई  ने  16  क्षेत्रीय/शाखा/अन्य  कार्यालय  स्थापित  किये  हैं  ।  ये

 कार्यालय  राज्य-स्तरीय  प्रोत्साहन  और  विकासोन्मुख  एजेंसियों  के  साथ  निकट  सम्यक  रखते  हैं  तथा

 गाई०  एफ०  सी
 ०  भाई०  से

 वित्तीय  सहायता
 प्राप्त  करने  बाले  उद्यम कर्ताओं  को  दिशा  निर्देश  देते

 हैं  ।  भाई०  एफ  सी ०  भाई०  ने  16  राज्य/अंचल|/क्षेत्रीय  परामर्शदात्री  समितियां  भी  गठित  की  हैं

 जिसमें  राज्य  सरकारों  और  वित्तीय  एवं  विकासोन्मुख  के  अधिकारी  तथा  स्थानीय

 कारोबार  एवं  उद्योग  संगठनों  भारी  के  प्रतिनिधि  शामिल  होते  इन  समितियों  की  बैठक  में

 आई
 ०  एफ०  सी

 ०  argo  की  गतिविधियों  की  विस्तृत  जानकारी  प्रदान  की  जाती  हैं  ।  भाई  एफ०

 सी०  भाई०  संभावित  ग्राहकों  के  बीच  तथा  सार्वजनिक  प्रयोग  के  वास्ते  जागरूकता  लाने  के  लिए

 अपनी  संवर्धन  योजनाओं  पर  अलग  से  पुस्तिकाएं  भी  निकालता  है  ।  भाई०  एफ०  सी
 ०

 ago  की  ष् सवद्धन  योजनाओं  को  देश  में  विभिन्न  समाचार  पत्रों  के  माध्यम  से  भी  प्रकाशित  किया

 जाता  है  ।

 अखिल  भारतीय  हस्तशिल्प  बोर्ड  द्वारा  ग्रामीण  विपणन  सेवा  केन्द्र  खोलना

 4531.  श्री  नीतू  भाई  गामित  बया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  अखिल  भारतीय  हस्तशिल्प  बोले
 ने  rr

 A  विपणन  सेवा  केन्द्र  खोलने  के  लिए
 कोई  कार्यक्रम  तैयार  किया
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 यदि  तो  इस  विपणन  सेवा  केन्द्रों  को  मुख्य  विशेषताएं
 कया

 (a)  sata  राज्य  में  उन  स्थानों
 के

 क्या  नाम  हैं  जहां  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  इस  प्रकार  के

 केन्द्र
 खोले  गए

 इस  प्रकार  के  केन्द्रों
 से  कितने  व्यक्ति  लाभान्वित  हुए  और  उन्हें  किस  प्रकार  के

 लाभ  मिले  तथा  उनका  ब्योरा  क्या  है  ,

 गत  दो  वर्षों  में  से  प्रत्येक  के  दौरान  इस  प्रयोजन के  लिए  कितनी  धनराशि  आवंटित

 और

 (a)  इसमें  से  कितनी  धनराशि  का  प्रयोग  किया  गया  पौर  सारी  घन रात ति  का

 उपयोग  न  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  पी०  go  :  तथा  अखिल  भारतीय

 हस्तशिल्प  बोलें  द्वारा  ग्रामीण  विपणन  तथा  सेवा  केन्द्र  स्थापित  करने  के  लिए  एक  योजना  1978

 में  शुरू  की  गई  ।  योजना  की  मुख्य  विशेषताएं  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 1981-82
 वन्य

 1982-83  एक

 (1)  विशाखा पतन  में

 seer  प्रदेश  में  1982  में  स्थापित  केन्द्र  द्वारा  लाभ  मिलने  वाले  व्यक्तियों

 की  संख्या  निष्पादन-सह-उपलब्धि  रिपोर्ट  की  प्राप्ति  के  बाद  ही  ज्ञात  होगी  जो  1983  में

 प्राप्त  होनी  हैं  ।

 (=)  तथा  क्र०्सं०  वर्ष  आबंटित  रानी  व्यय  की  गई  राशि

 वन  ee

 1981-82  900 £4UU  ae  eo
 लाख  रु०  1,64,401  रु० (1)

 1982-83  1.00  लाख  रु० (2)  81,000  स०

 विवरण

 wider  विपणन  तथा  सेना  केन्द्रों  की  योजना  को  मुख्य  विशेषताएं  |

 योजना  दो  चरणों  अर्थात  चरण  1-  स्त्रेण  तथा  चरण  2-«  कार्यान्वयन  में  कार्यान्वित  की

 जानी  थी  चरण  1  में  ग्रामीण  शिल्पियों  उद्योगों  का  सर्वक्षण  उनके  सामने  वाली  प्रमुख  समस्याओं
 के  स्वरूप  तथा  दायरे  का  पता  लगाने  के  लिए  किया  जाना  था  ।  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  से  एक  आरएम  सी

 के  लिए  wera  व  क्षेत्र  स्पष्ट  तौर  पर  अभिज्ञात  होने  पर  चरण  2  भार  एम  सी  को  स्थापित

 किया  जाना  ari  भार  एम  सी  का
 संचालन  सहकारी  ‘apg  समिति  अथवा
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 की

 निगम  जसी  चुनिन्दा  अभिकरणों  के  माध्यम  से  किया  जाना  था  कौर  योजना  में  प्रति  ब्लाक  प्रदान

 की  गई  वित्तीय  सहायता  की  पद्धति  सर्वेक्षण  के  लिए  5000  रु०  3  वर्षों  के  लिए  फिराए  के

 लिए  6000  रु०  प्रति  नमूनों  के  लिए  5000  रु०  फिक्सिंग  तथा  फिर्टिग्स  के  लिए  10,000

 बीज  पूजा  के  लिए  50,000  रु०  और  3  वर्षों  के  लिए  100  66  प्रतिशत  तथा

 33  प्रतिशत  पर  प्रबंधकीय  उपदान  ॥

 बम्बई  में  विदेशी  मुद्रा  के  घोटाले  का  पता  लगाना

 4532.  श्री  कुसुम  कृष्णमूर्ति  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बम्बई  में  29  1982  को  विदेशी  मुद्रा  के  एक  aga  बड़े  घोटाले  का

 पता  लगा  है  जो  कि  एक  करोड़  रुपये  का  मामला

 यदि  तो  अपराधी  पकड़े  गए  हैं
 ak  उन  पर  मुकदमा  चलाया  गया

 भोर

 {  Teerr
 सना  लों  का  ब्यौरा  बपा \  चालू  वित्तीय  ag  में  विदेशी  मुद्रा  के  पकड़े  गए  अन्य

 है  ;  कौर

 तस्कर  गिरोह  को  गतिविधियों  की  रोकथाम  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 विस  मंत्री  sore  भुखमरी  ;
 तवा  (a)  acta  निदेशालय  मुद्रा

 fafaata  stfafirat)  के  अधिकारियों  मे  विदेशी  विनियमन  अधिनियम  के  उपबंधों  के  कथित

 उल्लंघन  के  लिए  29  1982  को  बम्बई  में  दो  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  ।  इसकेਂ  ge

 दोनों  व्यक्तियों  के  परिसरों  को  तलाशियां  26  1982  तथा  27  1५82  को  ली

 गई  जिसके  परिणामत  उनमें  से  एक  परिसर  से  लगभग  1.50  लाख  Go  की  भारतीय  मुद्रा

 कौर  कुछ  दस्तावेज  पकड़े  गए  थे  ।  जांच-पड़ताल  पूरा  हो  जाने  अघिनियम  के  अंतगंत

 उपयुक्त  कार्यवाही  की  जाएगी  ।

 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  पहले  11  महीनों  अर्थात  1  ata  1982  से  28  फरवरी

 1983  तक  के  दौरान  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  के  उपबंधों  के  संदिग्ध  उल्लंघन  के

 4320  मामले  प्रवर्तन  निदेशालय  मुद्रा  विनियमन  द्वारा  जांच  पड़ताल  के

 लिए  af  किए  गए  थे  ।  मामले  अधिक  संख्या  में  होने  के  कारण  उनके  ब्योरे  एकत्र  करने  तथा

 प्रस्तुत  करने  में  ग्रस्त  समय  और  श्रम  अधिक  लगेगा  यदि  माननीय  सदस्य  ऐसे  किसी

 विशेष  मामले  का  उल्लेख  करते  जिनके  संबंघ  में  सुचना  अपेक्षित  तो  उसे  एकत्र
 करके  प्रस्तुत  कर  दिया  जाएगा  ।

 संबंधित  भा सूचना  तथा  जांच  पड़ताल  करने  वाली  एजेंसियाँ  सके  रहती  है  और
 जब  कभी  मी  उनकी  जानकारी  में  कोई  मामला  आता  > जा  ्

 उस  पर  उपयुक्त  का  सेधा पन  नाटु
 ay

 करती हैं नकल  द े७.  wtg'™
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 ee

 अहमदाबाद  में  आयकर  क  छापे

 4533,  झरी  रामजी  भाई  सादगी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  आयकर  अधिकारीयों  ने  15  से  22  1983

 के  बीच  अहमदाबाद  और  गुजरात  में  कुछ  अन्य  स्थानों  में  कुछ  निर्माण  कार्य  करने  और  दूसरे  लोगों

 के  यहां  छापे  मारे  हैं  और  तलाशी  ली

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  और  उसके  कया  परिणाम  निकले  हैं

 किस  किस्म  को  aaa  ओर  बिना  लेखे  जोखे  की  नकदी  पाई  गई  हैं

 भर  जब्त  की  गई  हैं

 संबंधित  व्यक्तियों  का  ब्योरा  क्या  है  और  उनके  जंतप्रस्त  व्यक्तियों  के  विरूद्ध  क्या

 कार्यवाही  की  गई  है

 इस  प्रकार  की  wae  गतिविधियों  की  रोकने  हेतु  क्या  कड़ी  कार्यवाही  करने  का

 fast  और

 23  फरवरी  1983  के  गुजरात  समाचारਂ  का  गुजरात  दैनिक

 समाचार  में  इस  बारे  में  प्रकाशित  ख़बरों  का  ब्यौरा  क्या

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पटवारी  राम  से  (a)  सरकार  को

 के  गुजराती  गुजरात  समाचार  एक  भवन-निर्माण  के  मामले  में  मारे  गए

 छापे  के  संबंध  में  प्रकाशित  रिपोर्ट  की  जानकारी  है  ।  विक्रय  कर  विभाग  से  सूचना  प्राप्त  होने  पर

 15-2-1983  को  पैसे  प्रवीन  कंस्ट्रक्शन  अहमदाबाद  के  भागीदार  श्री  नारायणभाई

 ईश्वर  माई  पटेल  के  निवास  की  तलाशी  ली  गई  थी  ।  तलाशी  रात  देर  तक  जारी  रही  ।  निवास

 स्थान  पर  पाये  गए  लगभग  5  लाख  रुपये  के  बेक  नकदी  तथा  जवाहिरात  सील  कर  दिये

 गये  ।  अगले  दिन  तलाशी  ga:  शुरू  नहीं  की  जा  सकी  क्योंकि  उक्त  पार्टी  एक  दुर्घटना  का  शिकार

 हो  गई  और  उसे  हस्पताल  भर्ती  करा  दिया  गया  था  ।  पार्टी  के  हाजिर  हो  सकने  की  स्थिति  में  आ  जाने

 पर  जांच-पड़ताल  णु  की  जाएगी  और  आयकर  अधिनियम  तथा  अन्य  प्रत्यक्ष-कर  अधिनियमों

 के  अस्तंगत  उचित  कार्यवाही  की  जाएगी ।

 एयर  इन्डिया  द्वारा  एशियाड  के  लिए  लाए  गए  विदेशी  दक

 क्या  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की 4534.  थी  एड्रग्ना ड  फेली रो

 छपा  करेगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  एयर  इण्डिया  ने  गत  ad  हुए  एशियाई  खेलों  के  सम्बन्ध  में

 भारत  भाने
 बाले

 विदेशी  दर्शकों  के
 लिए

 प्र  चार  तथा  सीटें  बुक  करने  का  पर्याप्त  प्रबन्ध  नहीं

 किया
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  कौर

 ay  >
 एयर  इण्डिया  एशियाड  के  लिए  विदेशों  से  दर्शक  लाया  <  अन्य  विदेशी

 विमान  सेवाए  कितने  दर्शक  लायीं  ?

 पेंशन  कौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मली  खुर्शीद  झालम  at)  :  और

 नहीं  ।  एयर  इण्डिया  द्वारा  एशियाई  खेलों  के  दर्शकों  के  लिए  प्रचार  तथा  सीटें  बुक

 करने  के  पर्याप्त  प्रबन्ध  क्रिए  गए  थे  ।  विशेष  प्रोत्साहन  दलों  ने  जिनमें  एयर  इण्डिया  तथा

 एशियाई  खेलों  की  विशेष  योजना  समिति  के  प्रतिनिधि  सम्मिलित  विभिन्‍न  देशों  का  दौरा

 किया  तथा  एशियाई  खेलों  का  प्रचार  करने  वाले  दृश्य  श्रव्य  साधनों  को  खेल  firsral,  तथा  प्रमुख

 यात्रा  अभिकर्ता ग्र ों  के  प्रतिनिधियों  को  दिखाया  |  इसके  अतिरिक्त  विदेशी  समाचार  पत्रों  में

 अंग्रेजी  तथा  अन्य  भाषा भों  में  विज्ञापन  किए  गए  ॥

 विशिष्ट  रूप  से  एशियाई  खेलों  के  लिए  लाए-लेजाए  गए  यात्रियों  की  संख्या  का

 एथर  इण्डिया  द्वारा  कोई  अभिलेख  नहीं  रखा  गया  तथापि  खेल  संगठनों  से  तथा  स्रोतों  से

 जिनमें  दौरे  का  विशिष्ट  कारण  बताया  गया  प्राप्त  बुकिंग  के  आधार  केवल  एशियाई  खेलों  के

 लिए  एयर  इण्डिया  द्वारा  लाए-लेजाओ  गए  दशकों  की  संख्या  लगभग  2500  है  ।.
 केवल  एशियाई

 बेलों  के  लिए  लाए  गए  यात्रियों  /  दर्शकों  की  संख्या  का  विदेशी  एयरलाइनों  द्वारा  कोई  अभिलेख

 नहीं  रखा  गया  है  ।

 राष्ट्रीयकृत
 dat  को

 लूटा
 जाना

 4535,  थीं  ato  पी०  FAT  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सारे  देश  में  राष्ट्रीयकृत  बैक  पर  लगातार  बावा  बोल  कर  उन्हें

 लूटा  जा  रहा  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  एक  गिरोह  ने  गुजरात  में  बनासकांठा  जिले  में  स्थित  एक

 राष्ट्रीयकृत  बैंक  को  दिन  दिहाड़े  लूंगा  और  ग्रोवर  लूट  का  माल  लेकर  चंपत  हो  गया  ;  ale

 इस  घटना  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  1982  के  दौरान  गुजरात  में  अन्य  क्रिकेट  बैंक

 लूटे  गए  तथा  कितने  धन  की  हानि  हुई  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  जर्नादन  :  से  बैंकों  में  डकती/लूटपाट
 की  घटना  हुई  हैं  ।  भारतीय  स्टेट  बैंक  ने  सुचना  दी  है  कि  30  1882  को  अपराहन
 4.00

 बजे  गुजरात  राज्य  में  उसकी  इकबालगढ़  शाखा  पर  स्वचालित
 सैल्फ लो डिग  राइफलों  और  लाठियों  से  लैस  7  डाकुओं  ने  हमला  किया  और  वे  1.37  लाख  रुपए
 को  नकदी  लूट  कर  ले  गए  1  एक  अन्य  पुलिस  कर्मी  के  साय  एक  हैडकांस्टेबल  दौड़कर  छाया
 में  आया  कौर  डाकुओं  से  टक्कर  ।  हैडकांस्टेबल  को  डाकुओं  द्वारा  गोली  मार  कर  हत्या  कर
 दी  गई  इसके  are  डाकुओं  ने  लगा  तार  कई  राउ ड  फायर  किए  और  शाखा  प्रबन्धक  भोर  एक
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 कांस्टेबिल  समेत  7  व्यक्तियों  को  घायल  कर  नकदो  के  साथ  फरार  हो  गए  ।  पुलिस  इसे  घटना

 को  जांच  कर  रही  है  ।

 गुजरात  राज्य  198?  के  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  डकंती/लूटपाट
 के  किसी

 ओर  मामले  की  सूचना  नहीं  दी  गई  है  ।

 मध्य  प्रदेश  के  शहरों  के  लिए  वा पु दूत  सेवा

 ी
 4536,  श्री  प्रताप  भानु  शर्मा  :  क्या  पर्यटन  ठ ेति  र  तारा ि  ह  ०  द

 नसान
 egg e

 नमंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  मध्य  प्रदेश  के  कुछ  शहरों  में
 वायु दूत  सेवाए  प्रारम्भ

 करने  पर  तत्परता  से  विचार  कर  रही  है  ;

 यदि  ef,  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  मौर

 इन  सेवाओं  के  कब  तक  प्रारम्भ  होने  को  आशा  है  ?

 पेंशन  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुर्शीद  आलम  से

 उपयुक्त  विमान  उपलब्ध  हो  जाने  पर  तथा  अन्य  आधार  संरचनात्मक  सुविधाओं  का  विकास

 हो  जाने  वायु दूत  की  मध्य  प्रदेश  में
 जनरल  बिलासपुर  तथा  रायपुर  को  विमान  सेवा  से

 .  जोड़ने  की  योजनाएं  हैँ  ।  इन  स्टेशनों  से  विमान  सेवा  से  जोड़ने  के  लिए  इस  समय  कोई  निश्चित

 तारीख  नहीं  बताई  जा  सकती  ।

 औद्योगिक  विकास  पर  अमेरिकी  वाणिज्य  विभाग  को  रिपोर्ट  के  सम्बन्ध  में  समाचार

 4537.  श्री  नारायण  चौबे  :  क्या  चित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  5-2-1983  के  में  प्रकाशित

 अमेरिकी  वाणिज्य  विभाग  के  निष्कर्षों  की  रिपोर्टे  की  और  दिलाया  गया  जिसमें  यह  कहा

 गया  है
 कि  सरकार  इसको  मानती  है  कि  भारतीय  निजी  क्षेत्र  तथा  विदेशी  फर्म  भारत

 के

 भौतिक  विकास  में  महत्वपूर्ण  योगदान  दे  सकती  और

 यदि  तो
 क्या  रिपोर्ट  के  ब्यौरे  पर  ध्यान  दिया  गया  है  और  इस  पर  तथा  कथित

 रिपोर्ट  में  की  गई  अन्य  टिप्पणियां  पर  सरकार  की  क्या  प्रक्रिया  है  ?

 वित्त  संतरी  प्रणब
 :  हां  ॥

 यद्यपि  पूरी  रिपोर्ट  प्रभी  नहीं  मिली  और  उसका  अध्ययन  भी  नहीं  किया  गया

 in
 फिर  भी  ag  व्यक्त  है  कि  इस  रिपोर्ट  में  सामात्य  रूप  देश  की  औद्योगिक  स्थिति  की

 सराहना  की  गई  है  ।  सरकार  इंस  दृष्टिकोण  से  सहमत  है  कि  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्रों  तथा
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 विविध

 निर्यात  प्रधार  उद्यमों  में  भारत-अमरीकी  सहयोग  बढाने  की  अच्छी  गु  जाइश

 एडवेंचर  फाउन्डेशन  द्वारा  किए  जाने  वाले  साहसपूर्ण  क्रियाकलाप

 4538,  श्री  सन्तोष  मोहन  देव  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  एडवेंचर  फाउ  रेहानਂ  का  गठन  हाल  ही  में  किया  गया

 यदि  तो  फाउडेशन  द्वारा  किए  जाने  वाले  साहसपूर्ण  क्रियाकलाप  क्या

 साहसपूर्ण  क्रियाकलापों  में  भाग  लेने  वालों  को  किस  प्रकार  को  और  क्रिस  सीमा

 तक  सुविधाएं  उपलब्ध  कराई  जाती  हैं  ;  भीर

 उनका  ब्योरा  क्या  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के ०  पी०  सिंह  :  से  भारतीय  सेना  के

 कुछ  कार्मिकों  ने  आर्मी  एडवेंचर  फाउ  नामक  एक  सोसाइटी  बनाई  है  जिसे  सोसाइटी

 पंजीकरण  का  शासित  क्षेत्र  दिल्‍ली  में  लागू  किया  गया  पंजाब  संशोधन

 अधिनियम  1967)  के  उन् तगत  दिल्ली  में  5  1981  को
 पंजीकृत

 किया  गया
 है

 |

 फाउ  मदान  का  उद्देश्य  आमतौर  पर  विभिनन  साहसिक  कार्यकलापों  और  afaarat  को

 बढावा  प्रायोजित  सहायता  wa  देना  और  संचालन  करना  और  खासकर

 थलसेना  में  निम्नलिखित  कार्यकलाप  हैं  ——

 (I)  चट्टानों  पर  स्की  चलना  ate  गवेषणा  कार्य

 करना  |

 (tu)  नौ-चालान  कौर  नाविक  कार्य  जिसमें  सी  कोई  .

 स्किन
 एण्ड

 स्कूबा  डाइविंग  और  इनसे  सम्बन्धित  बड़े  अभियान  सम्मिलित  है ं।

 1)  हैंग  स्काई  बेलूनिंग  और  उदयन  सम्बन्धी  खेलकूद  ।

 (IV)  काफी  दूरी  तक  मोटर  साइकिल  शोर  कार  चलाना  और  पहिएदार

 वाहनों  का  कारवाँ  ।

 (४)  रेगिस्तान  और  जंगलों  का  अभियान  ।

 (VI)  wa  साहसिक  कायें  उनसे  सम्बन्धित  का्यंविधि/खिल  जिनमें  सहायता  की

 भावर यकता  हो  ।

 2.  थलसेना  कार्मिकों  द्वारा  कि  ए  जाने  वाले  ate  यूनिटों/फारमेशनों  द्वारा  प्रयोजित  साहसिक
 कार्यों  को

 खेलों  की  तर  ह  सेना  प्रशिक्षण  के  अंग  के  रूप  में  माना  जाता  है  और  इसके  लिए
 उसी  तरह  का  प्रशिक्षण  और  सुविधाए  दी  जा  रही  हैं  जो  भारतीय  सेना  के  मौजूदा  निगमों  के
 धन्तगंत  मिलती  हैं  ।  इन  अ  भियानों  और  साहसिक  कार्यों  पर  होने  वाला  ad  उन्हें  प्रायोजित
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 करने  वाली  यूनिटों  द्वारा  और  au  स  द  तथा  साहसिक  कायें  निधि

 से  किया  जाता  है  ।

 निलम्बित  कर्मचारियों  को  निर्वाहू  मत्ता  दिया  जाना

 4539,  श्री  हरीश  कुमार  गंगवार  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ॥

 क्या  निवाह  भत्ते  के  दावे  को  वितरण  अधिकारी  से  रक्षा  लेखा  नियंत्रण  (qeataz)

 तक  पहुंचने  और  वहां  से  वापस  आने  जो  कि  केवल  एक  फली  से  कम  दूरी  पर  हट्टी  स्थित

 है  लगभग  6-7  दिन  का  समय  लग  जाता  है  जिसमें  निलम्बित  व्यक्तियों  को  निर्वाह  भत्ते  के

 भुगतान  में  विलम्ब  होता

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  और  कागजात  के  एक  स्थान  से  दूसरे  तक

 जाने  में  लगने  वाले  समय  को  कम  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ;

 an  निलम्बित  करें रियों  को  निर्वाह  भत्ते  का  नियमित  रूप  से  भुगतान  नहीं

 किया  जाता  और

 क्या  निलम्बित  कर्मचारियों  द्वारा  मासिक  प्रमाण-पत्र  पेरा  करने  की

 तारीख  रक्षा  लेखा  नियंत्रण  को  दावा  पेश  करने  की  तारीख  रक्षा  लेखा  नियंत्रण

 द्वारा  दावा  स्वीकृत  करने  की  तारीखें  निलम्बित  कमंचारियों  को  निर्वाह  भत्ते  के  भुगतान

 की  तारीख  आदि  दर्शाने  वाला  विवरण  कर्मचारियों  के  निलम्बन  की  तारीख  तथा  ag  तारीख

 जब  से  उनके  निर्वाह  भत्ते  बढ़ाए  गए  अथवा  काम  किए  सहित  सभा  पटल  पर  रखा

 जाएगा  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  फे ०  पी०  fag  :  से  सुचना  एकत्र  की

 जा  रही  है  ।

 सरकार  द्वारा  हाल  हो  में  घोषित  का  निरोक्षण  महानिदेशालय  में  स्थायी

 सेकेन्डिड  सर्विस  अधिकारियों  पर  लागू  किया  जाना

 4540,  थ्री  eto  चिन्नास्वामी  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि

 सरकार  द्वारा  सशस्त्र  सेनाग्र ों  के  अधिकारियों  के  लिए  अभी  हाल  ही  में  घोषित

 मुफ्त  मुरत  शिक्षा  बढ़ा  हुआ  फिट  अनुरक्षण  भत्ता  तथा  अन्य  मंजूर  करनें  से

 प्रति  अधिकारी  भपेक्षित  खरच  कितना

 प्पकं
 oy

 (a)  क्या  यह  सच  है  कि  ये  सशस्त्र  सेनाओं  के  अधिकारियों  की  कठिनाइयों  और

 जोखिम  भरी  सेवा  शर्तों  को  ध्यान  में  रखकर  मंजूर  किए  मए

 क्या  उत  निरीक्षण  महानिदेशालय  संगठन  में  कार्यरत  स्थायी  सेकेन्डरी  सचिव

 अधिकारियों  पर  भी  लागू
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 ss

 यदि  भाग  का  उत्तर  सकारात्मक  है  तो  निरीक्षण  महानिदेशालय  के  स्थायी

 सेकेन्डिड  स्विस  शभ्रधिकारियों  को  किन  कठिनाइयों  और  जोखिमों  का  सामना  करना  पड़ता

 और

 निरीक्षण  महानिदेशालय  के  स्थायी  सेकेन्डिड  अधिकारियों  की  सेवाएं  निरीक्षण

 महानिदेशालय  के  सिविलियन  अघिकारियों  से  किस  प्रकार  भिन्न  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  Fo  पी०  fag  :  भत्तों  में  की  गई

 वृद्धि  के  बारे  में  सरकार  द्वारा  25-1-1983  को  की  घोषणा  के  प्रति  अफसर

 अनुमानित  व्यय  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 सरकार  द्वारा  मंजूर  की  गई  अतिरिक्त  रियायतों  का  उद्देश्य  सशस्त्र  सेनाओं  की

 गुणात्मकता  कौर  मनोबल  बढ़ाना  है  और  साथ  ही  सशस्त्र  सेनाओं  में  सेवा  को  अधिक  आकर्षक

 बनाना  है  ।  ये  कठिनाइयां  और  खतरे  सेवा  की  शर्तों  के  अंग  होते  हैं  ।

 हां  ।

 भर  स्थायी  रूप  से  उप नियुक्त  सेना  अफ़सर  थलसेना  अधिनियम  1950  से

 शासित  होते  हैं  और  उन्हें  जरूरत  पड़ने  पर  सक्रिय  सेवा  के  लिए  वापस  बुलाया  जा  सकता  है  जबकि

 सिविलियन  अफसर  अपने-अपने  सिविल  सेवा  नियमों  से  शासित  होते  हैं  ।

 विवरण

 मत्तों  और  लाभों  में  वृद्धि  के  प्रति  अफसर  अनुमानित  खर्चे

 मुफ्त  राशन  की  दर  कौर  उसके  अवश्य  के  बारे  में  विचार

 किया  जा  रहा  है  ।

 परिवार  से  अलग  रहने  का  भत्ता  फील्ड  क्षेत्र  में  प्रति  विवाहित  अख़्तर  70  रुपये

 प्रतिमाह

 परिवार  से  अलग  रहने  का  भत्ता  परिवार  आवास  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  दोस्ती

 क्षेत्र  में  मैचों  में  निवास  करने  के  लिए  बाध्य  होने

 पर  ब्रिगेडियर  और  उससे  ऊपर  के  रक  के  अफसरों

 के  लिए  140  रुपये  प्रतिमाह  प्रति  अफसर  ।

 स्कूल  जाने  वाले  बच्चों  के  लिए  इसका  aa  प्रति  बच्चा  24  रुपये  प्रतिमाह  आँका

 परिवहन  की  व्यवस्था

 प्रारम्भिक  परिधान  भत्ता  कमीशन  मिलने  के  समय  ही  700  रुपये

 और  वायु  सेना  कौर  800  रुपये

 |
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 6  नदो करण  परिधान  भत्ता  सक्रिय  सेवा  के  प्रत्येक  7  ०  थ श्श्  ॥ चाल  बाद  600  रुपये

 और  वायु  और  700  रुपये

 शिट  TITAN  भत्ता  25  रुपये  प्रतिमाह  प्रति  अफसर  ।

 8  मेस  अनुरक्षण  भत्ता  सेस  की  क्षमता  के  अनुसार  भ्रमण-प्रलय  इसमें  वद्ध

 की  दर  निम्नलिखित  है

 पुरानी  दर  संशोधित  दर

 SS  ee  ावावयक  re  ee  काय

 रु०  प्रतिमाह  रु०  प्रतिमास

 प्रात  अफसर  प्रात  अफसर

 12} पहले  10  अफसरों  के  लिए  30/

 अगले  15  अफसरों  लिए  6/  20/

 25  से  अधिक  अफसरों  के  लिए  4/-  10/

 9  मेस  के  लिए  फर्नीचर  अनुदान  मेस  की  क्ष  फर्नीचर  अनुदान
 क  FEY  ety  AS  NRRL  ot  HR  GEN  CD

 20  अफर  तक  25,000  रुपये

 | 2  a  से  50  अफ़सर  45,000  रपये

 51  से  100  अफसर  80,000  रुपये

 10.  त्येष्टि  War  जिस  अफ़सर  की  शान्ति  क्षेत्र  में  मृत्यु  हो  जाती

 आर  जिसकी  tease  सके  रिश्तेदार  या  मित्र

 करते  हैं  उनके  मामले  में  यह  विधि  25  रु०  प्रति

 अफसर  |

 11  पुन नियु कते  भ्र फसरों
 का  वेतन  जिस  अफसर  की  55  ag  से  पू  सेवानिवृत्ति  हो

 निर्धारण  जाती है  और  जिसे  सरकार  द्वारा  पुनर्नियुक्त  किया

 जाता  है  उनके  मामलों  में
 यह  वृद्धि  125  रु०

 माह  प्रति  अफसर  ॥

 12  असबाब  लागत  की  प्रतिपूर्ति  अब  सेवा  जनक  टेरिफ  दरों  पर  असबाब  ले  जाने

 की  अनुमति  |

 13  काम  का  उपयोग
 पहले

 आने  at  जाने  दोनों  तरफ  के  तीन  के  स्थान

 पर  6  एकल  टिकट  को
 प्राधिकृत

 ‘aon  से

 एक  श्रेणी  नीचे  यात्ना  mraz  को  अनुमति  ।
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 14,  छुट्टी
 के  बदले  नकद  वेतन  मौजूदा  रियायत  में  दो  महीने  और  जोड़  दिए

 गए  हैं  |

 15,  पैराशूट  वेतन  75  रुपये  प्रतिमाह  अफसरों  के  लिए  ।

 16.  गोताखोरी  भत्ता  50  रुपये  प्रतिमाह  अफसरों  के  लिए  ।

 विदेशी  प्रोद्योगिकी  आदान-प्रदान  करना

 4541,  श्री  प्रबल  क्या  वाणिज्य  मंत्री  ag  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  पिछले  पांच  वर्षों  में  विदेशी  प्रौद्योगिकी  आदान-प्रदान  के  कितने  करारों  सहयोग

 समझौतों  के  अन्तगंत  किए  गए  करारों  को  छोड़कर  मंजूरी  दी  गई

 इनमें  से
 कितने  समझौतों

 का  प्रभावी  ढंग  से  उपयोग  किया  मया  है  शरीर  इस  प्रकार

 के  आदान-प्रदान  हेतु  कितने  घन  का  भुगतान  किया  गया

 इस  प्रकार  की  प्रौद्योगिकी  के  आदान-प्रदान  को  मंजूरी  देने  से  पहले  यह  सुनिश्चित

 करने  के  लिए  भारत  में  प्रौद्योगिकी  उपलब्ध  नहीं  सरकार  ने  क्या  सुरक्षात्मक  कार्यवाही

 ध्रपनाई

 इस  प्रंकार  को  विदेशी  प्रौद्योगिकी  के  प्रयोग  से  कि  किस्म  के  सामान  का  उत्पादन

 किया  जाएगा  और  उसका  क्या  उपयोग  और

 प्रौद्योगिकी  के  आदान-प्रदान  से  कितना  आयात  बचाया  गया  है  और  नियति  में  कितनी

 वृद्धि  हुई  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामदुलारी  :  से  जानकारी

 एकत्र  को  जा  रही  हे  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 dad  एंग्लो-फ्रेंच  टेक्सटाइल  मद्रास

 4542.
 श्री  निहाल  fag:  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्यां

 भारतीय  रुई  निगम  को  हुई  लगभग  एक  करोड़  और  17  लाख  रुपये  की  हानि  के  लिए  मैसेज

 एंग्लोफ्रेंच  टेक्सटाइल  मिल्स  मद्रास  जिम्मेदार

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 मिल्स

 (staat  रामदुलारी  मेसर्स  एंग्लो  टेक्सटाइल
 मद्रास  द्वारा  रुई  को  गांठों  को  क्लियरेंस  न  देने  की  वजह  से  भारतीय  रुई  निगम  को

 1,16,88,475.22  रु०  की

 ने  अपने  दावे  के  लिए  मुकदमा

 हानि  उठानी  पड़ी  ।  मामला  न्पायाघीन  है  क्योंकि  भारतीय  रुई  निगम
 दायर  कर  दिया  है  ।
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 कालीकट  हवाई  aEz  के  निर्माण  FE
 प्रगति

 4543.  थ्री  जेवियर  अझराकन कि कि  क्या  पेंशन  झ्र  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 BIT  करेंगे

 (=)  केरल  के  कालीकट  हवाई  अड्डे  के  निर्माण  कायें  में  कया  प्रगति  हुई

 यह  कब  तक  पूरा  हो  जाएगा  कौर  निर्माण  की  कुल  लागत  कितनी  कौर

 (7)  va  तक  कितनी  धनराशि  खर्चे  को  जा  चुकी  है  ?

 ~
 पर्यटन  alt  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  quite  मालम  :

 कालीकट  में  निर्माण-स्थल  के  विकास  तथा  उसे  समतल  करने  के  लिए  निविदाएं  प्राप्त हुई  हैं

 तथा  निर्माण  और  भावों  मंत्रालय  के  निर्माण  सलाहकार  as  ने  उन  पर  विचार  किया  है  ।  इस

 कायें  का  ठेका  शीघ्र  ही  दे  दिए  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 निर्माण  wrt  के  प्रारम्भ  होने  के  4  से  5  वर्ष  में  पुरा हो
 जाने  की  सम्भावना  है  ।

 इस  परियोजना  की  कुल  अनुमानित  लागत  14.66  करोड़  रुपये  है  ।

 अब  तक  2-22  लाख  रुपये  की  राशि  की  गई  है  ।

 वाली  दस्त खतों  से  wat  से  धनराशि  निकालना

 4544.  श्री  जगपाल  सिंह  :  कपा  चित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  खाताधारियों  के  जाली  दस्तखत  करके  बेक  कर्मचारियों  की

 सांठगांठ  से  बलों  से  लाखों  रुपये  निकाले  जा  रहे  और

 1981-82  और  1982-83  के  दौरान  इस  प्रकार  के  कितने  मामलों  का  पता  चला

 उन  पर  कया  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  wanda  :  और  यथा उपलब्ध  सूचना

 एकत्र  को  जाएगी  भर  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 रुई  एकाधिकार  क्रम  योजना  के  लिए  महाराष्ट्र  दिपणन  संघ  को  ऋण

 4545.  शी  उत्तम  राब  पाटिल  :  क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें

 महाराष्ट्र  विपणन  संघ  को  रुई  एकाधिकार  क्रय  योजना  के  लिए  1982-83  के

 मौसम  के  लिए  कितना  ऋण  दिया  गया

 (2)  क्या  सरकार  को  ag  जानकारी  है  कि  किसानों  द्वारा  रुई  बेचने  के  पहचान  उनको

 मुल्य  को  अदायगी  दी  या  इससे  अधिक  महीनों  तक  नहीं  की  और
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 क  =  f=  जाने  =} यदि  तो  क्या  सरकार  विपणन  संघ  को  दए  जचे  चाले  ऋण  क  धनराशि  में

 वृद्धि  करेगी  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  दनादन  :  1982-83  के  कपास  के  मौसम

 केदौरान  महाराष्ट्र  स्टेट  को-आपरेटिव  माक  टिंग  फेडरेशन  को  महाराष्ट्र  में  कपास  संभरण

 चालनों  के  नाबार्ड  की  ge  प्राधिकृत  से  5  करोड़  रुपये  और  195  करोड़  रुपये  की

 दृष्टि  बंघन  नकदी  ऋण  सीमाएं  महाराष्ट्र  स्टेट  को-आपरेटिव  बेक  लि  द्वारा  स्वीकृत  की

 गयी  थी ं॥

 राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विरासत  बेक  से  प्राप्त  सुचना  के  अनुसार  इस

 मार्केटिंग  फेडरेशन  5  1983  तक  कपास  के  संभरण  के  वास्ते  कपास  निविदादाताओं

 को  पूरी  अदायगियां  कर  दी  हैं  ।  उसके  बाद  की  राज्य  सरकार  की  अनुमति  उन

 पर  एक  प्रतिशत  ब्याज  के  साथ  2  से  3  होने  आगे  को  तारीखों  वाले  चेकों  द्वारा

 की  गई  |

 यह  स्कीम  महाराष्ट्र  स्टेट  को-आपरेटिव  बैक  द्वारा  वित्त  पोषित
 है

 और  राज्य  सरकार

 फेडरेशन  मारजिन  मनी  के  वास्ते  निधियों  की  व्यवस्था  करती  है  ।  सरकार  को  इस  बात  कीं

 न्य्य्ग
 कोई  जा  न  कारी  नहीं  है  कि  राज्य  सरकार  द्वारा  चाल  मुख्य  alan  में  अपने  कपास  संभरण

 परिचालनों  के  वास्ते  फेडरेशन  को  स्वीकृत  ऋण  सीमा  में  वृद्धि  की  जा  रही  है  या  नहीं  |

 बंदियों  को  निर्यात  किए  गए
 साल  की  भारतीय  व्यापारियों  को  अदायगी  न

 किया  जाना

 gig  साई  पटेल  :  क्या  वित्त  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  व्यापारियों  द्वारा  निर्यात  किए  गए  माल  की  कुछ
 े ७18  द्वारा  अदायगी

 vay
 नहीं  की  जा  रही  है  जिसके  arco  भारत

 को  बिदेशी  मुद्रा  की  हानि  हो  Sal  &

 यदि  ही  तो  उन  देशों  के  नाम  कया  हैं  और  उनमें  से  प्रत्येक  देश  की  और  कितनी ्

 राशि  देय  भौर

 क्या  इसमें  से  काफी  बड़ी  धनराशि  प्राप्त  न  होने  की  आशंका  है  और  सरकार  ने

 अदायगी  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम
 उठाए  हैं

 ?

 वित्त  मंत्री
 प्रणव  :  से  (1)  संम्बन्धी  विलम्ब और  भुगतान

 होष  सम्बन्धी  कठिनाइयों  के  निम्नलिखित  देशों  से  उनको  किए  गए  निर्यात  के  सम्बन्ध  में
 अदायगी  प्राप्त  करने  में  देरी  हुई है  ।  भारतीय  रि  wa  बैक  द्वारा  दी  गई  जानकारी
 निर्यातित  वस्तुओं  की  भारत  में  प्रत्यावर्तित  की  जाने  बाली  अदायणियों  का  30-6-1982  तक  का
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 NN ee

 ब्योरा  इस  प्रकार  है  :

 देश  का  नाम  बकाया  रकम

 or

 घाना  57.37

 नाइजीरिया  1376.47

 सिये रा लियोन  650.78

 सुडान  2104.42

 42.44
 सीरिया

 तंजानिया  591.78

 35.23 युगांडा

 8  दायरे  2.41

 9  जाम्बिया  291.73

 10.  तुर्की  574.74

 किन्तु  ये  बकाया  इन  देशों  को  भारत  द्वारा  किए  गए  कुल  निर्यात  के  मुल्य  के  बहुत

 ही  मामुली  प्रतिशत  भाग  के  बराबर  बैठती  है  ।

 2.  इन  अदायगियों  की  प्राप्ति  में  केवल  देरी  ही  हुई  है  और  भाषा  है  कि  इनको  उचित

 समय  जब  कि  सम्बद्ध  देशों  द्वारा  प्रक्रिया  सम्बन्धी  को  पुरा  कर  लिया  जाएगा

 अथवा  विदेशी  मुद्रा  की  आवश्यक  मात्रा  उपलब्ध  करा  वसूल  कर  लिया  जाएगा  ।

 भारत  सरकार  सम्बद्ध  देशों  के  साथ  इस  मामले  को  बराबर  उठाएं  हुए  है  कि  वे  शीघ्र  अदायगियां

 करें  ।  कुछ  मामलों  अवरुद्ध  रकमों  का  प्रयोग  भारतीय  मिशनों  लिए  की  खरीद  करने

 पर  भी  कर  लिया  गया  जिनका  शल्य  अन्यथा  विदेशी  मुद्रा  चुकाना  पड़ता  ।

 arg  पहाड़ी  सें  qazet  के  लिए  वी  का  निर्माण

 4547.  at  वीरता  राम  फुलवरिया  कया  agqaa  ale  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने

 को  कृपा  करेंगे  कि  :

 (=)  क्या  आबू  यात्रा  पर  जाने  वाले  पर्यटकों  के
 लिए

 पेंशन  विभाग  400  काटेज  रूमों

 का  निर्माण  और

 यदि  तो  इस  निर्माण  की  लागत  कितनी  होगी  ate  यह  कब  तक  dare  हो

 जायेंगे  ?
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 ~
 पेंशन  भोर  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुर्शीद  आलस

 और  नहीं  ।  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  पेंशन  विभाग  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 राज्य  सरकार  से  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  जिसमें  उन्होंने  arse  आबू  सहित  राजस्थान  के

 विभिन्‍न  स्थानों  पर  21,20,000  रुपए  की  अनुमानित  लागत  पर  400  टेंटों  के  आवास  को

 व्यवस्था  हेतु  परेशान  विभाग  से  सहायता  की  मांग  की  है  ।  इस  मामले  में  धनराशियों  की  उपलब्धता

 और  स्कीमों  की  परस्पर  प्राथमिकताओं  को  ध्यान  में  रखकर  नीलेंथ  लिया  जायेगा  ।

 राज्यों  हारा  ओवरड्राफ्ट

 4548,  श्री  चिन्तामणि  पाणि ग्र हो  :  कया  वित्त  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  कुछ  राज्यों  ने  1982-83  में  बैंकों  से  ओवरड्राफ्ट  लिए

 यदि  तो  इन  राज्यों  के  क्या  नाम

 इस  प्रकार  के  ओवरड्राफ्ट  बन्द  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  sar  मार्गदर्शी  सिद्धान्त

 भेजे  गए  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या है  ?

 वित्त  मंत्री  प्रणव  मुखर्जी  :  भोर  तमिलनाडू  को  छोड़कर  अन्य  सभी

 राज्य  जिनका  भारतीय  रिज  बेक  के  साथ  लेन-देन  198  2-83  के  दौरान  ओवरड्राफ्ट  में  ay

 गए  थे  ।

 और  चाल  ओवरड्राफ्ट  विनियमन  योजना  निम्न  प्रकार  है

 (1)  यदि  कोई  राज्य  सरकार  भारतीय  रिज  बैठ  से  45  दिन  से  अधिक  क़ीदार  रहती

 चाहे  ag  अर्थो पाय  अग्रिम  की  सीमाओं  के  अन्तर्गत  तो  असन्तुलन  को  ठीक

 करने  के
 लिए  शुरू  में  राज्य  सरकार  के  साथ  सरकारी  स्तर  पर  भोर  यदि

 आवश्यक  हो  हो  यथा  आवश्यक  सुधारात्मक  उपायों  को
 सुझाने

 के  लिए  मुख्य  मंत्रो

 स्तर  पर  विचार-विमर्श  किया  जायेगा  ॥

 (1)  जसे  ही  कोई  राज्य  सरकार  प्राधिकृत  अर्थो पाय  सीमा  के  759%  am  को  प्राप्त

 कर  लेती  तो  भारतीय  रिजवी  बैक  उस  राज्य  सरकार  को  सचेत  कर  देगा  ओर

 यदि  ऐसी  चेतावनी  के  gage  राज्य  सरकार  के  खाते  से  7  कार्य  दिवस  से  अधिक  के

 लिए  ओवरड्राफ्ट  लिया  जाता  है  तो  रिज  बैंक  राज्य  सरकार  की  अदाय गि यों  को

 रोक  देगा  जिन्हें  तब  तक  शुरू  नहीं  किया  जायेगा  जब  तक  ओवरड्राफ्ट  का  निपटान

 नज़र  दिया  जाए  ।
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 थ  १  के  दौरान  यात्रियों  को
 सुविधाएं

 4549,  श्रोता  फकिद्नोरो  सिन्हा  :

 श्री  फूल चन्द  वर्मा  :  क्यां  पर्यटन  र  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  बची

 क्या  दिल्‍ली  में  आयोजित  किए  गए  के  दौरान
 यहां  आने  वाले  लोगों  के

 लिए  कुछ  सुविधाओं  की  घोषणा  को  गई

 यदि  तो  उन  सुविधाओं  का  ब्यौरा  कया  और

 उन  पर  कितनी  राशि  खर्चे  हुई  ?

 पेंशन  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  खुर्शीद  झालम  :

 और  के  दौरान  यात्रियों  के  लिए  पेइंग  गेस्ट  आवास  और  स्कूल

 तथा  कालेज  के  विद्याथियों  के  लिए  स्कूलों  में  मुफ्त  आवास  जैसी  सुविधाओं  की  धोषणा  की  गई

 थी  ।  खेलों  के  लिए  कए  गए  प्रबन्धों  का  एक  बड़ा  हिस्सा  होटल  आवास  के  निर्माण  और

 रिक्त  परिवहन  सुविधा  को  व्यवस्था  से  सम्बन्धित  था  ।  जिन  अतिरिक्त  कमरों  का  निर्माण  किया

 गया  वास्तव  में  उन्हें  हमारी  छठी  योजना  भर  सातवीं  योजना  अवधियों  में  यथा-परिकल्पित

 इस  देश  में  आने  वाले  सामान्य  aaa  यातायात  के  लिए  उपलब्ध  कराना  अपेक्षित  था  ।  भारत

 पर्यटन  विकास  निगम  द्वारा  परिवहन  पर  2.60  रुपए  ad  किए  गए  जो  बेकार  शर  पुराने  वाहनों
 को  बदलने  के  लिए  जरूरी  था  ।  वर्तमान  फूली  को  बदलने  भर  उसमें  वृद्धि  करने  के  लिए

 उपयुक्त  व्यय  करते  समय  1983  में  होने  वाले  राष्ट्रमंडल  देशों  के  राज्याध्यक्षों  के

 सम्मेलन  की  जरूरतों  को  भी  ध्यान  में  रखा  गया  ।  एशियाई  खेल  गांव  के  लिए  150  लाख

 रुपए  के  किचन-इक्विपमेंट  का  आयात  किया  गया  था  ।

 विदेशी  पर्यटकों  aft  संख्या  में  कमों

 4550.  श्री  बालकृष्ण  वासनिक  :  क्या  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  के  वर्षों  में  विदेशी  odzat  की  संख्या  में  कमी  आई

 गत  पॉच  वर्षों  के  दौरान  विवाद  इनके  क्या  आंकड़े  रहे  भर

 विदेशी  मुद्रा  कमाने  वाले  इस  उद्योग  की  रक्षा  करते  और  इसमें  सुधार  करने  के  लिए

 सरकार  कया  कदम  उठाने  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 पेंशन  ate  नागर  frame  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री
 खोद  gram

 नहीं  ।

 119



 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  25  1983

 पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान  पयंटक  भाग मनों  के  आंकड़े  नीचे  दिए  गए  हैं  e

 e
 ay  प्यारे  आग मनों  को  संख्या

 ————  ee ee  ee

 1978  747,995

 1979  764,781

 1980  860,150

 1981
 1279,210*

 12 1982  £440U;,VIFs 86,079
 *

 पाकिस्तान  भर  बंगलादेश  के  राष्ट्रिक  शामिल  हैं  ।

 सरकार  द्वारा  जो  कदम  उठाए  जाने  की  परिकल्पना  वे  ये  है  ° — Wet  ट्रैफिक

 का  अन्तर्राष्ट्रीय  कान्फ्रेंस /  कन्वेंशन  निमन्त्रित  विदेशों  में  और  प्रतीक  मार्केटिंग

 और  विदेशों  में  कुआला  लाम्पुर  att  खाड़ी  के  क्षेत्र  में  नए  कार्यालय

 निर्धारित  यात्रा  परिजनों  पर  पड़ने  वाले  प्यारे  केन्द्रों  पर  सुविधाओं  का  वर्तमान  हवाई

 अड्डा  का  विस्तार  और  नए  एयर  टर्मिनलों  का  पश्चिम  एशिया  के  देशों  को
 शामिल

 करते  हुए  क्षेत्रीय  पयंटन  का  थल  परिवहन  सुविधाओं  की  क्वालिटी  और  उपलब्धता  में

 सुघार  लाना  ।

 बिहार  TAG,  राजगीर  में  पेंट  weal  का  बिकास

 4551.  श्री  विजय  कुमार  यादव  :  क्या
 पेंशन

 मौर  नायर  विमानन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  के  नालन्दा  जिले  में  बिहार  शरीफ  नालन्दा  तथा  राजगीर  में

 जन  तथा  अन्तरराष्ट्रीय  पर्यटकों  के  लिए  पेंट  केन्द्र  भर

 इन  aden  केन्द्रों
 के

 विकास  के  लिए  सरकार  क्या  कदम  उठा  रही  है  ?

 पेंशन  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  (at  ata  वालस  :

 हां  ।

 क्षेत्रकों
 राजगीर  और  नालन्दा  को  राज्य  सरकार  से  परामर्श  करके  राज्य  और  निजी

 के  मिश्रित  संसाधनों  के  माध्यम  से  एकीकृत  विकास  के  लिए  निर्धारित  किया  गया  है  ।  इसके
 राजगीर  कौर  नालन्दा  सहित  बिहार  में  महत्व  के  स्थानों  की  यात्रा  करने  वाले

 यात्रियों  सहूलियत  के  लिए  इंडियन  नारकिक  स्पेशल  ट्रेन  शीघ्र  चलाई  जा
 रही है  ।
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 णा

 उड़ीसा  के  कालाहांडी  जिले  में  जूनागढ़  ब्लाक  में  राष्ट्रीयकृत  देशों  की  शालाएं  खोलना

 4552.  थ्रो  रास  हारो  बहेरा  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (=)
 क्या  सरकार  ने  उड़ीसा  में  कालाहांडी  जिले  के  जूनागढ़  ब्लाक  के

 हसनपुर  स्थानों  पर  राष्ट्रीयकृत  बको  की  नई  शाखाएं  खोलने  पर  विचार  किया

 और

 यदि  तो  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है
 ?

 चित्ति  मंत्रालय  में  उप  संतरी  जनों  :  भर  यह  सुनिश्चित  करने

 के  लिए  कि  बलों  का  शाखा  विस्तार  राज्य  सरकार  के  विकासात्मक  कार्यक्रमों  का  सहायक

 भारतीय  रिज  बेक  इस  बात  पर  राज्य  सरकारों  पर  निर्भर  रहता  है  कि  वे  बेक  शाखाएं

 खोलने  के  वास्ते  जिला  परामदशंद।त्री  समितियों  में  बैंकों  और  अन्य  अभिकरणों  के  परामर्श  से  बेक

 रहित  ग्रामीण/अधं-शहरी  स्थानों  का  विनिर्धारण  करें  ओर  ऐसे  वि निर्धारित  स्थानों  को  उस  क्षेत्र

 में  कार्यरत  विभिन्‍न  बको  को  आवंटित  करें  ।  क्षेत्रीय  ग्रामीण  gal  द्वारा  व्याप्त  अथवा  प्रस्तावित

 रूप  से  व्याप्त  होने  बाले  जिलों  वि निर्धारित  प्राथमिक  रूप  से  उन  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों

 को  आवंटित  किए  जाते  हैं  ।

 उड़ीसा  में  कालाहांडी  कालाहांडी  आंचलिक  प्राम्य  बैंक  के  कमान  क्षेत्र  में  भाता  है  ।

 यह  ग्रामीण बैंक  मोटोर  में  अपनी  शाखा  खोल  चुका  है  और  हबसपुर  में  शाखा  खोलने  के  वास्ते

 इसे  एक  प्राधिकृत  जारी  की  जा  चुकी  है  ।  उड़ीसा  को  सरकार  ने  शाखा  खोलने  के  वास्ते  शेष

 स्थान  विनिर्धारित  नहीं  किए  हैं  ।

 जिला  मुख्यालयों  के  लिए  विमान  यात्रा  सुविधा

 4553.  थ्रो  पी०  राजगोपाल  नायडू  :
 क्या  परेशान  और  नागर  विमानन  मंत्रो  यह  बताने

 को  कपा  करेंगे  कि  :

 कया  जिला  मुख्यालयों  को  विमान-यात्रा  से  जोड़ने  का  कोई  प्रस्ताव  बोर

 यदि  तो  इसे  कद  कार्यान्वित  किया  जाएगा  ?

 प्यारे  और  सागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मली  खुर्शीद  आलम
 :  जी

 नहीं

 प्रदान  नहीं  है  ।

 राज्य  सरकारों  को  आसान  ऋण

 4554,  थो  सत्य साधन  चक्रवर्ती
 :

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  )
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 (=)  क्या  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकारों  को  न  उनकों  ओवरड्राफ्ट  की  समस्या  से  निपटने

 के  लिए  आसान  ऋण  देने  पर  विचार  कर  रही

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  भर

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ।

 वित्त  मंत्री  प्रणव
 :

 और  भारत  सरकार  ने  18  राज्यों को
 भारतीय  रिवेंज  बैंक  के  31  1982  की  स्थिति  के  उनके  घाटे  को  प्रा  करते

 के  लिए  1743.46  करोड़  रुपए  की  राशि  के  सावधिक  ऋण  दिए  ये  ऋण  विशेष  श्रेणी  के

 राज्यों  अर्थात्‌  हिमाचल  त्रिपुरा
 भीर

 कशमीर  तथा  सिक्किम  भारतीय  रिजवी  बैंक  के  साथ  लेन-देन  नहीं  के  लिए  10  वर्ष  को

 अवधि  तथा  अन्य  राज्यों  के  लिए  5  at  की  अवधि  के  हैं  जिसमें  मूलधन  तथा  ब्याज  की

 वापस  भ्र दाय गी  किए  जाने  के  सम्बन्ध  में  1  ag  का  ऋण-स्थगन  शामिल  है  ।  ब्याज  सहित  ये  ऋण

 1984-85  से  वापस  अदायगी  योग्य  हो  जाएंगे  |  इन  ऋणों  पर  ब्याज  की  दर  «62  प्रतिशत  दोगी

 जिसमें  शीघ्र  अदायगी  के  लिए  1/4  प्रतिशत  की  छूट  होगी  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 महंगाई  मत्ता  सूत्र  में  संशोधन

 4555.  श्रीमती  सुनील  गोपालन :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  सकी

 पहुंचाई  भत्ता  सुत्र  का  संशोधन  करने  के  लिए  sar  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पट्टा मि रास  :  केन्द्रीय  सरकारी  तमंचा  रियों

 के  लिए  महंगाई  we  को  विंमान  योजना  सरकार  द्वारा  समय-समय  पर  संशोधन  तीसरे  वेतन

 आयोग  की  सिफारिशों  पर  आधारित  विभिन्‍न  वेतन  सीमाओं  वालें  कर्मचारियों  पर  लागू

 महंगाई  wa  की  दरों  में  सरकार  द्वारा  पिछली  बार  1979  में  राष्ट्रीय  परिषद्‌  परायों

 दाता  के  कर्मचारी  पक्ष  के  साथ  परामर्श  करके  संशोधन  किया  गया  था  ॥

 नेशनल  टेक्सटाइल  कारपोरेशन  के  स्मो  का  स्थानान्तरण

 4556.  श्री  कमला  मिश्र  समुद्र  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (a)  क्या  यह  सच  है  कि  नेपाल  टेक्सटाइल  कारपोरेशन  के  सभी  a  षछ्म ह  भारत  में

 इसके  सहायक  कम्पनियों  को  स्थानान्तरित  कर  दी  गई

 एन०  टी०  सी०  होल्डिंग  कम्पनी  के  वितरण  प्रभाग  के  मुख्य-मुख्य  कायें  क्या

 होल्डिंग  कम्पनी  के  उसी  विभाग  में  कितने  उच्च  पदाधिकारी

 यदि  उन  अधिकारियों  के  पास  कोई  काम  नहीं  हैਂ  तो  कया  सरकार  उन्हें  वहां  से

 हटाने  पर  विचार  कर  रही  और
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 (=)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  दुलारो  हां  ।

 मोटे  तौर  पर  निर्यात  सरकारी  विभागों  att  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  भादि

 को  बड़ी  मात्रा  में  विपणन  अनुसंधान  ओर  विभिन्‍न  स्तरों  पर  बाजार

 कार्यों  को  समीक्षा  तथा  मानीटरिंग  पर  ध्यान  केन्द्रित  करने  के  लिए  नियंत्रक  कम्पनी  के  विपणन

 ढ़ांचे  को  पुनगेठित  करने  के  लिए  कार्यवाही  आरम्भ  की  गई  है  ।

 से  निदेशक  के  अलावा  विपणन  प्रभाग  में  4  सलाहकार  जिनके  स्तर  के

 बारे  में  fasta  ढांचे  का  पुनर्गठन  करते  समय  किया  जायेगा  |

 आयकर  fran  में  तीसरे  वेतन  ara  को  सिफ़ारिशों  को  लागु  करना

 4557.  श्री  फूल  चन्द  वर्मा  :  क्या  घिस  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  आय-कर  विभाग  के  सभी  कर्मचारियों  के  मामले  में  तीसरे  वेतन  अ।योग  की

 सिफारिशें  लागू  की  गई

 यदि  तो  जनवरी  1973  से  जिस  तारीख  को  यह  सिफारिशें  लागू  की  गई

 उस  तारीख  तक  की  बकाया  धन  राशि  का  भुगतान  किस  महीने  और  किस  वर्ष  में  किया

 गया

 कया  यह  सच  है  कि  कुछ  कर्मचारियों  को  अभी  तक  बकाया  धनराशि  का  भुगतान

 नहीं  किया  गया  at

 a यदि  at,  तो  इसके  कब्जा  कारण  हैं  और  उन्हें  कब  Mf  क  भुगतान  हो  जाने  को

 सम्भावना  है  ?

 | | चित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पट्टाली  राम  :  af

 नायकर  आयुक्त  जो  कि  विभागाध्यक्ष  कर्मचारियों  से  विकल्प  मांगने  और

 संशोधित  वेतनमानों  में  उनके  वेतनों  के  निर्धारण  करने  के  सम्बन्ध  में
 विघ्न  कार्यवाही  करने

 के  लिए  1973  में  निदेश  दिया  गया  ary

 मौर  इस  विभाग  को  ऐसे  किसी  मामले  की  जानकारी  नहीं  है  जिसमें  बकाया

 की  अदायगी  नहीं  की  गई  हो  ।  यदि  कुछ  विशेष  मामलों  को  विभाग की  जानकारी में  लाया

 जाता  है  तो  उनकी  जांच-पडताल  की  जाएगी  ।

 झा वय कर  भ्रमणकारी  श्रेणी-दो  के  पदों  की  आयकर  अधिकारी  थैला-एक  में  बदला  जाना

 4558.  श्री  सोमजी माई  डामोर  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  ag  सच  है  कि  आयकर  विभाग  में  श्रेणी  कौन  के  कम  रियों  का  प्रतिनिधित्व
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 करने  वाली  afarat/catfaerat/aetaal
 ने

 बढ  |  स  अग भास्कर  झध्रधिका  रौ Nt  श्रेणी-दो के  258  पदों  को

 भास्कर  अधिकारी  श्रेणी-एक  में  बदले  जाने  का  विरोध  किया  यदि  तो  इन  यूनियनो ं/

 एसोसिएशनों रनों  के  नाम -  क्या

 क्या  श्रेणी-दो  से  श्रेणी-एक  में  पदों  के  प्रस्तावित  दर्जा  बढ़ाए  जाने  से  ग्रुप-सी  के

 कर्मचारियों  के  पदोन्नति  अवसरों  पर  कई  प्रकार  से  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ेगा  और  उनके  अवसर

 कितने  प्रतिश्त  तक  प्रभावित

 ऐसे  क्मेंचारियों  की  कुल  संख्या  क्या  है  जिन्होंने  आयकर  अधिकारी  qe  a

 विभागीय  परीक्षा  उत्तीर्ण  कर  ली  हैं  तथा  मारकर  भिकारी-गरुप  | बी  के.पदों  पर  पदोन्नत  कीਂ

 प्रतीक्षा  कर  रहे  और

 (=)  क्या  उपरोक्त  बातों  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  सरकार  का  श्रेणी-दो  से  श्रेणी-एक  में

 पदों  के  उस्ता वित  दर्जा  बढ़ाने  के  विचार  को  त्यागने  का  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  dat  पट्टाली  राम  :  से  सुचना  एकत्र  कों

 जा  रही  है  और  सदन  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 भारत-योरोप  आधिक  समुदाय  उद्योगों  की  स्थापना  का  विचार

 4559,  श्री  arg  राव  परांजपे  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ॥

 क्या  सरकार  ने  17  1983  के  एक्सप्रेसਂ  में  प्रकाशित  टु
 सैट  aq  इण्डो  ई  ई  सी  जैसे

 (1

 aes
 समाचार  को  देखा

 यदि  तो  स्थापित  किए  जाने  वाली  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  और  उन

 देशों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  से  परियोजनाएं  स्थापित  की  जायेंगी  ?

 भारत  और  योरोपीय  आधिक  समुदाय  के  बीच  पंजी  निवेश  में  क्या  हिस्सेदारी  fra

 प्रकार  होगी  और  इसे  किस  प्रकार  पूरा  किया  कौर

 भारत  को  इससे  कितना  लाभ  होने  की  संभावना  हैं
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय में  राज्यमंत्री  (staat  राम  दुलारी  :  जी  हां

 से  (a)  भारत  द्वारा  यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  के  साथ  किए  गए  भारत-यूरोपीय
 गमा धिक  समुदाय  वाणिज्यिक  तथा  आधिक  सहयोंग  करार  में  भारत  की  राष्ट्रीय  नीतियां  तथा

 विनियमों  के  अनुसार  भारत  में  पूंजी  निवेश  के  बढ़ाने  के  लिए  व्यवस्था  3  ।  इसके  अनुसरण  में

 यूरोपीय  सम ख़ुदाओं  के  आयोग  ने  1982  में  पश्चिमी  जर्मनी  में  डसलडोफं  फ्रांस  में
 q रिस  में  तथा  ब्रिटेन  में  स्ट्रेटफार्ड-आन-एव
 विदेशी  पूँजी  निवेश  आदि  से  सिडनी

 उनमें  तीन  सेमिनार  आयोजित  किए  जिनका  उद्देश्य
 मत  भारत  की  सरकार  की  नीतियां  तथा  प्राथमिकताओं
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 भारतीय  कानून  के  बारे  में  यूरोपीय  व्यापारियों  को  परिचित  करना  था  ।  अनुमति  कार्यवाही  के

 लिए  16  से  18  1983  तक  नई  दिल्‍ली  में  एक  सम्मेलन  हुआ  जिसे  ऐसे  सहयोग  में

 रूची  रखने  खाले  सक्षम  यूरोपीय  पूंजी  लगाने  वालों  उपयुक्त  भारतीय  फर्मो  को  एक  साथ

 लाने  के  लिए  एक  मंच  प्रदान  करने  के  लिए  भारतीय  पूंजी  निवेश  केन्द्र  के  सहयोग  से  आयोजित

 किया  गया  था  ।  नई  दिल्‍ली  में  समायोजित  सम्मेलन  में  100  यूरोपीय  व्यापारी  तथा  लगभग  300

 भारतीय  उद्यमियों  ने  भाग  लिया  था ।  हालांकि  आटोमेटिक  उद्योग

 औद्योगिक  मशीनरी  तथा  बाईसिकिल  तथा  बाइसिकल  संघटनों  के  क्षेत्र  पर  विशेष  बल  दिया

 गया  था  परन्तु  कुछ  भाग  लेने  वाले  विभिन्‍न  अन्य  क्षेत्रों  में  रुचो  रखते  थे  ।  सम्मेलन  के

 स्वरूप  अनेक  मामलों  में  सहयोग  के  लिए  अन्वेषणात्मक  बातचीत  आरम्भ  की  गई  परन्तु  इतनी

 जल्दी  यह  कहना  सम्भव  नहीं  है  कि  हममें  से  सहयोग  के  कितने  ठोस  परिणाम  निकलेंगे  ॥

 भ्रत्तरष्ट्रीय  वित्त  निगत  की  सहायता  प्राप्त  परियोजना यें

 4560,  श्री  ato  ato  देसाई  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बया  यह  सच  है  विश्व  बेक  को  एक  प्राइवेट  ऋण  संस्था  अंतर्राष्ट्रीय  वित्त

 fray  जितने  भारत  में  कार्यालय  खोलने  का  निर्णय  किया  है  एक  महत्वपूर्ण  संदेश  भेजा  है
 कि  लघु  अथवा  मध्यम  परियोजना पों  के  लिए  घन  देने  में  नहीं  हिचकेगी  बशर्ते  कि  वे  वाणिज्यिक

 रूप  से  लाभप्रद

 यदि  तो  क्या  अन्तर्राष्ट्रीय  वित्त  निगम  के  प्रतिनिधियों  ने  हाल  ही  में  महत्वपूर्ण
 औद्योगिक  केन्द्रों  का  दौरा  किया

 यदि  तो  faa  परियोजनाओं  को  अन्तर्राष्ट्रीय  वित्त  निगम  सहायता  देगा  तथा

 इत  परियोजनाओं  को  कब  तक  सहायता  उपलब्ध  कराई

 क्या  भारत  ने  कोई  प्रस्ताव  अथवा  योजनाएं  भेजी  जिनके  लिए  सहायता  मांगी

 गई  और

 यदि  तो  उनके  सम्बन्ध  में  क्या  facia  किए  गए  हैँ  ?

 वित्त  मंत्री  प्रणब  :  से  अन्तर्राष्ट्रीय  वित्त  निगम  वाशिंगटन

 जो  विषव  बैंक  से  संबद्ध  संस्था  सरकारी  गारंटी  के  बिना  संयुक्त  क्षेत्रागैर-सरकारी  क्षेत्र  की

 परियोजनाओं  की  इक्विटी  |  ऋण  सहायता  प्रदान  करता  है  ।  प्रन्तर्राष्ट्रीय  वित्त  निगम  वाशिंगटन

 के  एक  मिशन  ने  नवम्बर  1982  में  भारत  की  यात्रा  की  थी  तथा  संभावित  उद्यमियों  और

 सरकारी
 के  साथ  हुई  बातचीत  के  फलस्वरूप  राजकोषीय  वर्ष  1983  (1-7-82  से

 30-6-1983  के  दौरान  अंतर्राष्ट्रीय  faa  निगम  को  संभावित  सहायता  के  लिए

 प्रस्तुत  की  जाने  वाली  परियोजनाओं  की  सुची  तेयार  की  गई  थी  ।

 प्रन्तररष्ट्रीय  fos  निगम  यथासमय  सहायता  के
 प्रस्तुत  की  जाने  वाली

 परियोजनाओं  का  मूल्यांकन  करेगा  और  आधिक  सक्षमता  तथा  तकनीकी  ब्यवद्वारयता  जैसे  कारणों
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 a

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  अपनी  सहायता  के  र  et  | अकमल 1  में  पीप  Bar} व  nd Be  Ed  Del  ह  राजकोषीय  ay  1983  के

 दौरान  अब  तक  सरकार  द्वारा  अंतर्राष्ट्रीय  वित्त  निगम  को  इंडिया  इक्विपमेंट  लिविंग

 लिमिटेड  में  ऋण  के  रूप  में  50  लाख  अमेरिकी  डालर  और  इक्विटी  के  रूप  में  45  लाख  रुपए  की

 राशि  के  निवेश  की  अनुमती  दी  गई  है  ।

 कारणों  से  भारतीय  घापसेना  के  डारट  तथा  फेयर चाइल्ड  परिवहन  विमानों

 को  उड़ाने  बन्द  करना

 4561.  थी  पीयूष  तिरकी  :  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच
 है

 कि  हाल  ही  में  भारतीय  वायुसेना  के  लगभग  100  डकोटा  और

 फेयर चाइल्ड  परिवहन  विमानों  की  उड़ानें  कुछ  तकनीकी  कारणों  से  बन्द  कर  दी  गई

 यदि  तो  इतने  अधिक  विमानों  की  उड़ाने  एक  साथ  बन्द  कर  देने  के  क्या

 कारण

 क्या  ऐसे  विमानों  में  कुछ  होने  के  कारण  किया  है  अथवा  विमानों  का

 रखाव  उचित  ढ़ंग  से  नहीं  किया  जाता  भोर

 कठिन  क्षेत्र  और  खराब  मौसम  में  उनके  कायें  निष्पादन  को  सुधारने  के  लिए  कपा

 उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 रक्षा  मंत्री  ato  :  से  भारतीय  वायु  सेना  के  परिवर्तन  बेड़े

 के  भंग  डकोटा  और  फेयर चाइल्ड  रैकेट  विमान  बहुत  पुराने  विमान  ये  विमान  काफी  पुराने

 गौर  अप्रचलित  होने  के  कारण  समय-समय  पर  कुछ  समस्याएं  अवश्य  पैदा  हो  wea  है  जिससे

 विमानों  को  निरीक्षण  तथा  कमियाँ  दूर  करने  के  लिए  खड़ा  कर  जाता  इस  समय

 हालांकि  कुछ  विमान  निरीक्षण  के  लिए  खड़े  किए  हुए  हैं  परन्तु  शेष  विमान  उड़ान  स्कोप  पर  हैं  ।

 भारतीय  वायु
 की  इस  पुराने  sata  दर्जे  के  परिवहन  बिमान  बेड़े  के  स्थान  पर

 सोवियत  संघ  मु  के  ए  विमान  wa  का  निर्णय  पहले  हो  लिया  जा  चुका  है  ।  ए

 विमान  लाने  पर  वायु  सेना  के  लौटा  और  पैकेट  विमानों  को  धीरे-धीरे  दिया
 ।

 तीसरे  दिए  के  बाजार  को  निर्यात

 4562.  श्री  पीयूष  तिरकी  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  लम्बे  समय  निर्यात  बढ़ाने  के  प्रयास  पश्चिम के  औद्योगिक

 देशों  तक  सीमित  रखे  गए  हैं  और  तीसरे  विश्व  के  बाजार  की  बढ़ती  हुई  क्षमताओं  की  उपेक्षा  की

 गई

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और
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 यदि  तो  तीसरे  विश्व  के  बाजार  को  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या

 कदम  उठाए  जा  रहे
 हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  रामदुलारी  :  तथा  तीसरे

 विश्व  बाजार  को  हुए  भारत  के  निर्यात  में  पिछलें  कुछ  वर्षों  में  वृद्धि  हुई  है
 ।  तीसरे  विश्व  बाजार

 को  होने  बाले  भारत  के  निर्यातों  में  वृद्धि  करने  के  लिए  सभी  संभव  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 तीसरे  fara  बाजार  को  होने  वाले  भारत  के  निर्यातों  को  बढ़ाने  के  लिए  विभिन्‍न

 उपायों  में  ये  शामिल हैं  :  (1)  व्यापार  करार  करना  (2)  व्यापार  प्रतिनिधिमंडलों  का  आदान

 प्रदान  (3)  बाजार  वाणिज्यिक  प्रचार  मेलों  तथा  प्रदर्शनियों  में  भाग

 विक्रेता  बैठकें  आयोजित  करना  आदि  (4)  विकास  शील  देशों  में  परामर्शी  तथा  प्रबन्ध  संविदाएं

 सुनिश्चित  करने  के  निए  भारतीय  परामर्शी  फर्मों  को  प्रोत्साहन  देना  (5)  बाधाओं  को  दुर  करने

 के  लिए  सरकारी  स्तर  पर  बातचीत  करना  निर्यातों  की  मदों  का  पता  लगाना  एवं  उसका

 संविधान  करने  के  लिए  उपाय  करना  |

 इंडियन  एयरलाइन्स  के  अलाभकारी  टर्बो-प्राय  विमान  को  बदलना

 4563.  थ्री  पीयूष  तरीको  :  क्या  पेंशन  और  नागर  विम  न्यय
 मानन  मं  त्री  यह  बताने  की  कृपा

 (=)  क्या  यह  सच  है  कि  इंडियन  एयरलाइन्स  को  अलाभकारी  ट्बॉ-प्राय  विमानों  के

 संचालन  प्रतिमास  1.10  करोड़  रुपए  की  हानि  हो  रही  है

 यदि  at,  तो  उनका  संचालन  जारी  रखने  के  क्या  कारण  और

 उन  विमानों  को  बदलने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  और  उन्हें  कब  तक

 बदला  जाएगा
 ?

 प्यंटन  श्र  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  ale  आलम  :

 at

 कई  जहां  इंडियन  एयरलाइन्स  अपनी  सेवाएं  प्रचलित  कर  रही  इन्हें

 विमान  प्रचलनों  के  लिए  उपयुक्त  बनाने  इनका  ऐसे  स्तर  तक  विकास  कियां

 जाना है
 ।  कई  मार्गों

 पर  बोइंग  प्रचालनों  को  आधिक  दृष्टि  से  विकास  बनाने  के  लिए
 यातायात  आवश्यक  न्यूनतम  भार  गुणक  के अनुहप  नहीं  हे  ।  इसलिए  फिलहाल  टर्बो-प्राय  विमानों

 से  प्रचालन  तब  त  जारी  रखते  में  ही  लाभ
 है  पत्र  तक  इन्हें  प्रावस्था वद्ध  रूप  में  हटा  नहीं  दिया

 जाता  और  उनकी  जगह  अधिक  उपयुक्त  विमान  प्रचलित  नहीं  किए  जाते  ।

 eats  विमानों  को  प्रावस्था बद्ध  रूप  में  ger  लिए  जाने  के  लिए  सिद्धांत  रूप  से
 >. निर्णय  किया  चुका  1984-85  से  1989-9  सक  की क  अवधि  च  लिए  इंडियन
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 Oe

 एयरलाइन्स  की  क्षमता  की  आवश्यकताओं  के  संबंध  में  कांप  पद्धतियों  का  अध्यन  किया  जा  रहा

 है  ।  माकिट  में  उपलब्ध  सभी  उपयुक्त  विमानों  का  एक  तकनीकी-आ्थिक  मुल्यांकन  किया  जाएगा

 तथा  उस  विमान  को  शामिल  किए  जाने  का  निर्णय  fear  जाएगा  जो  इंडियन  एयरलाइन्स  की

 भावश्यकताग्रों  के  लिए  सबसे  अधिक  उपयुक्त  हो  ।

 खनिज  शौर  धातु  व्यापार  निगम  द्वारा  घरो ०  जी०  एल०  फे०  झघोन  अ-सारणीबद्ध

 मदों  का  निर्वात

 4564.  श्री  पियुष  तिरकी  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  खनिज  ओर  धातु  व्यापार  निगम  खुले  सामान्य  लाइसेंस

 (ato  जी०  के  अधीन  अ-सारणीबद्ध  मदों  का  निर्यात  करने  के  प्रस्ताव  पर  गम्भीरता  से

 विचार  कर  रहा  है  ;

 थ् यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं

 उन  असरणीबद्ध  मदों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  खनिज  भर  धातु
 व्यापार  निगम  द्वारा

 खुले  सामन्य  लाइसेंस  के  अधीन  निर्यात  किया  जाएगा  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (attratt  रामदुलारी  :  से  निर्यात

 संवेदन  भोर  उत्पादन  निविधीकरण  के  जरिए  अपने  व्यवसाय  को  बढ़ाने  के  उपाय  के  रूप  में  खनिज

 तथा  ag  व्यापार  निगम  गेर-सारणीबद्ध  खनिजों  का  निर्यात  करने  की  qEqTegTT  पता  लगा

 रहा

 वस्त्र  निर्वात  संवर्धन  परद  के  ध्रधिकारियों  के  विऋद्ध  कार्यवाही

 4565.  श्री  arma  पाठक  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  कतिपय  अधिकारियों  के  विरुद्ध  केन्द्रीय

 जांच  ब्युरो  की  जांच  के  बारे  में  दिनांक  30  1982  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  3368

 के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (=)  क्या  वस्त्र  निर्यात  dada  परिषद  के  उन  अधिकारियों  के  विरुद्ध  कोई  अनुशासनिक

 कार्यवाही  की  गई  है  जिनके  विरुद्ध  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  विभागीय  कार्यवाही  करने  सिफारिश

 की  थी  ;  और

 यदि  तो  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामदुलारी  :  तथा  ऐसा
 समझा  जाता  है  कि  इस  मासले  पर  अपेरल  निर्यात  संवर्धन  परिषद  द्वारा  विचार  किया  जा
 रहा है  ।
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 भारतीय  व्यापार  मेला  प्राधिकरण  द्वारा
 व्यापार  मेलों  का  समन्वय

 4566.  श्री  झा नन्द  पाठक :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  नई  दिल्‍ली  में  प्रतिस्पर्धी  aca  मेलों  के

 बारे  में  दिनांक  15  1982  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2165  के  उत्तर  के  संबंध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  सरकार  का  मद्रास  आदि  में  लगभग  एक  साथ

 आयोजित  किए  जाने  वाले  वस्त्र  मेलों  का  समन्वय  अथवा  आयोजन  भारतीय  ब्दापार  मेला

 प्राधिकरण  को  सौंपने  का  विचार  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (staat  राम बुला रो  :  नहीं  ।

 रक्षा  लेखा  नई  दिल्लो  के  कार्यालय  मसें  स्थानान्तरण  होती

 4567.  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  क्या  वित  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  रक्षा  लेखा  महानियंत्रक  ने  रक्षा  लेखा  विभाग  की  दोनों

 मुख्यालय  एसोसिएशनों  के  erat  से  1976  में  एक  स्थानान्तरण  नीति  तयार  की  थी  ;

 यदि  तो  कमानों  तथा  अन्तर-कमानों  के  संबंध
 में  अनुभाग  लेखा

 . अवर  श्रेणी  लिपिकों  का  वापस  स्थानान्तरण
 किए

 जाने  को  अवधि  कितनी  है

 क्या  यह  सच  है  कि  सिविल  रक्षा  पटना  कमान  के  अंतगर्त  कतिपय  स्थानों

 को  कठिन  कार्यकाल  स्थान  के  रूप  में  वर्गीकृत  किया  गया  है  ;

 क्या  यह  सच  कि  धत  की  कमी  के  कारण  पिछले  तीन  वर्षों  से  सुगम  भर  कठिन

 कार्यकाल  स्थानों  से  वापस  स्थानान्तण  तथा  अन्तर-कमान  स्थानान्तर  समय  पर  कार्यान्वित  नहीं

 किए
 जा  रहे  हैं  ;  ओर

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  निश्चित  स्थानान्तरण  नीतियों  को  कार्यान्वित  किए  जाने

 हेतु  निधियों  सम्बन्धी  सही  आंकड़े  प्रस्तुत  नहीं  किए  गए  थे  तथा  कर्मचारियों  को  कष्ट  भोगना

 पड़ता  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पिटारी  राम  :  जी  हों

 अन्तर-कमान  स्थानान्तरण  के  लिए  कोई  कायेकाल  निर्धारित  नहीं  किया  गया  है  ।

 जी

 (a)  प्रशासनिक  पुष्टि  से  व्यवहार  सीमा  तक  स्थानान्तरण  नीति  को  क्रियान्वित  किया

 जाना  है  ।

 2
 जी  नहीं  ।
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 शम्तराष्ट्रीय  हवाई  अड्डों  पर  सुविचारों  में  वद्ध

 4568.  शी  ए०  नोलालोहियादसन  नाडार :  क्या  प्यारे  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  यद

 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  में  इस  समय  कितने  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  ag  हैं  ;

 वे  कोन-कौन  से

 क्या  इन  हवाई  भ्रमरों  पर  विद्यमान  सुविधाओं  से  सरकार  संतुष्ट  बौर चन्द

 यदि  तो  प्रत्येक  garg  ag  का  विकास  करके  वहां  पर  विद्यमान  सुविधाओं

 को  बढ़ाने  हेतु  सरकार  का  क्या  विशिष्ट  कार्यक्रम  है  ;  और  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पेंशन  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  ( ait  खुर्शीद  area  :

 और  भारत  में  चार  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्ड  हैं  जो  बम्बई  हवाई

 कलकत्ता  हवाई  दिल्‍ली  हवाई  तथा  मद्रास  हवाई

 में  स्थित  हैं  ।

 भर  इन  हवाई  अड्डों  पर  उपलब्ध  सुविधाएँ  संतोषजनक  हैं  ॥

 तथापि  अन्तर्देशीय  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  दोनों  हो  विमान  यात्रियों  के  लिए  अधिक  अच्छी  सुविधाओं

 की  व्यवस्था  कराने  की  आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखते  निम्नलिखित  मुख्य  परियोजनाएँ

 आरम्भ  की  गई  हैं

 22.49  करोड़  wr  की  अनुमानित  लागत  से  बम्बई  हवाई  भट्टा

 पर  नया  अन्तर्राष्ट्रीय  यांत्री  मीनल  परिसर  इस  परियोजना  को  1985

 तक  पूरा  किया  जाना  है  ।

 63.95  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत  से  दिल्‍ली  हवाई  wet  पर

 तनया  अन्तर्राष्ट्रीय  यात्री  एवं  कार्गो  मीनल  परिसर  इस  परियोजना  के  ag  1984-

 85  में  पुरा  हों  जाने  की  आशा है  ।

 10.04  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत  से  मद्रास  हवाई  ag  पर  नया  राष्ट्रीय

 मीनल  परिसर ।  इस  परियोजना  के  वर्ष  1981-85  में  पूरा  हो  जाने  को

 संभावना  है  ।  ऊपर  बताई  गई  मुख्य  परियोजनाओं  के  भारत

 राष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  छठी  योजना  की  अवधि  में  माल  सेवाओं  में  वृद्धि

 माल  गोदाम  सुविधाओं  का  निर्माण  तथा  उपर्युक्त  चारों  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डों

 पर  प्रचालनात्मक  विश्वसनीयता  में  सुघार  करने  में  सम्बन्धित  कई  अन्य  योजनाएं

 भारम्भ  कर  रही  है  ।

 भुगतान  संतुलन

 4569.  प्रो०  ag  दण्डवत  :  क्या  faa  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  s
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 क्या  भारी  मात्रा  में  तथा  महूंगा  आयात  करने  और  आयात  बाजार  में  मंदी  का

 रुख  होते  के  परिणामस्वरूप  भुगतान-संतुलन  सम्बन्धी  स्थिति  पर  गम्भीर  प्रभाव  पड़ा

 यदि  तो  भुगतान-संतुलन  की  मोजूदा  स्थिति  क्या  है  ;  और

 भुगतान-संतुलन  की  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वित्त  मंत्री  प्रणव  :  भारत  के  विदेशी  व्यापार  गर  भुगतान  कीं

 स्थिति  पर  गम्भीर  प्रभाव  पड़ा  है  क्योंकि  अर्थव्यवस्था  ने  अनेक  बाहा  स्रोतों  से  कई  area

 अनुभव  करिए  हैं  ।  आवश्यक  विशेष  कर  आयल  आर  लुब्रीकेंट  को  कीमतों  में

 1979  भोर  1980  में  तेजी  से  वृद्धि  हुई  जबकि  भारत  के  निर्यात  के  हित  की  कुछ  बड़ी  मदों

 की  कीमतों  में  काफी  कमी  हुई  है  ।  लगातार  जारी  मंदी  और  विकसित  देशों  में  संरक्षणात्मक

 उपायों  में  तीव्रता  लाए  जाने  के  कारण  भी  भारत  निर्यात  में  बाघा  आई  है  ।

 भुगतान  संतुलन  की  स्थिति  में  1982-83  में  पिछले  वर्ष  की  अपेक्षा  कुछ  सुधार

 हुआ  किन्तु  फिर  भी  विदेशी  व्यापार  के  अत्यधिक  घाटे  और  भुगतान-संतुलन  के  चालू  खाते

 की  स्थिति  पर  इससे  पड़ने  वाले  प्रभाव  की  दृष्टिगत  रखते  हुए  स्थिति  चिन्ताजनक  बनी

 हुई  है
 ।

 सरकार  ने  अनेक  उपाय  किए हैं  जिनका  उद्देश्य  खासतौर  से  थोक  मदों  के

 aaa  में  उनका  देश  में  उत्पादन  बढ़ाकर  कमी  करना है  और  1982-83  में  इनका  प्रभाव  पड़ा

 निर्यात  कायें  में  gare  करने  ate  विदेशों  द्वारा  प्रेषित  की  जाने  वाली  राशियों  में  वृद्धि  करने

 के  लिए  प्रयत्न  किए  जा  रहे  हैं  ।  बहु-पक्षीय  भर  वाणिज्यिक  स्रोतों  ऋण-दोघट  के  संबंध  में

 विवेकपूर्ण  सितारों  के  अन्तगंत  रते  हुए  अर्थंव्यवस्था  की  वित्तीय  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  के  द्वारा

 प्रसारित  राशि  में  अनुचित  कमी  को  रोकने  के  लिए  आवश्यक  कदम  उठाए  जा  रहे

 बोद्ध-गया  alg  स्थान  में  आवास/भोजन  को  सुविधाए

 4570.  श्रीमती  माधुरी  सिह  :  कया  पेंशन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  हैं  कि  बौद्ध-गया  तीरथ  समूचे  दक्षिण  ga  एशिया  ओर  विशेष
 कर  जापान  तथा  थाइलेंड  के  बौद्ध-तारें  यात्रियों  बर  पर्यटकों  के  लिए  एक  मुख्य  भक्षण  स्थल

 है  लेकिन  वहां  आवास  और  भोजन  की  पर्याप्त  सुविधाएं  नहीं  हैं  ;  भर

 यदि  तो  इस  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जाने  का
 विचार

 quad  att  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खरीद  झालम
 और  हां  ।  विभाग  ने  राज्य  सरकार  की  सलाह  से  बौद्ध-गया  में  विभिन्न  सुविधाओं
 की  व्यवस्था  के  |

 &
 लए  एक  मा  स्टर  प्लान  तैयार  की  ।  cae  अधिकत न्  ५  व  चना  काजू  हुनर  नापा  कय  बिहार  में  बौद्ध  अभि
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 रूचि  के  स्थानों  जिसमें  बौद्ध-गया  शामिल  यात्रा  करने  बाले  पर्यटकों  की  सुविधा  के  लिए

 दीगर  ही  एक  विशेष  रेलगाड़ी  चलाई  जा  रही  है  जिसका  नाम  प्रेट  इंडियन  रोवरਂ  है  ।  यह

 गाड़ी  जिसमें  126  पर्यटकों  के  लिए  आवास  को  व्यवस्था  होटल  आन  जैसी

 होगी  जो  बौद्ध  अभिरूचि  के  विभिन्‍न  स्थानों  की  श्षपेक्षाओं  को  पुरा  करेगी  |

 दिल्‍ली  भर  बम्बई  हवाई  अड्डों  पर  भोड़माड़  कम  करने  के  लिए  प्रस्तावित  कदम

 4571.  श्रीमती  माधुरी  सिह  :  क्या  पेंशन  झोर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 (®)  क्या  सरकार  को  पता  है  कि  हवाई  विशेषकर  दिल्‍ली  ate  बम्बई  garg  agi

 पर  भीड़-भाड़  रहता  है  ;  और

 उसे  कम  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 पर्यटन  भोर  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  खुर्शीद  आमल  :  (#)

 eft  युरोप  तथा  सुदूर  og  में  रात  में  विमानों  के  उतरने  और  उड़ान  भरने  पर  एयरलाइनों  पर

 लगी  पाबन्दियों  तथा  भारत  की  भौगौलिक  स्थिति  के  कारण  अन्तर्राष्ट्रीय  उड़ानों  को  मजबूरन

 बड़े  सवेरे  भारत  से  होकर  जाना  पड़ता  है  जिसके  परिणामस्वरूप  दिल्‍ली  तथा  बम्बई  हवाई  अड्डों

 पर  भीड़-भाड़  हो  जाती  है  ।

 बम्बई  में  25  लाख  यात्रियों  की  वार्षिक  क्षमता  रखने  वाले  टर्मिनल-पा  की

 प्रावस्था  il  का  निर्माण  किया  जा  रहा  है  तथा  इसके  1985  तक  पुरे  हों  जाने  की  आशा  है  ||

 दिल्‍ली  में  प्रति  ad  35  लाख  यात्रियों  की  क्षमता  रखने  वाले  एक  नए  अन्तर्राष्ट्रीय  टर्मिनल  का

 निर्माण  किया  जा  रहा  है  तथा  गांशां दै  कि  यह  1985  के  अन्त  तक  उपयोग  के  लिए  तैयार

 हो  जाएगा  ॥

 फ्रांस  द्वारा  भारत  से  आयात  के  प्रतिबन्धों  में  ढील

 4572.  श्री  बी०  वी०  देसाई  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :.

 क्या  यह  सच  है  कि  फ्रांस  ने  कतिपय  भारतीय  वस्तु सों  के  आयात  पर  लगाए  गए

 प्रतिबन्धों  में  ढील  देने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  क्या  भारत  ने  ऐसी  वस्तुओं  की  सूची  dare  की  है  जिनका  फ्रांस  के

 बाजारों  में  कठिनाई  से  प्रवेदा  होता

 क्या  यह  सुची  फ़ांस  के  राष्ट्रपति  के  हाल  ही  के  दौरे  के  बाद  फ्रांस  सरकार  के  कहतें

 पर  तयार  की  गई  और

 भारत  को  फ्रांस  से  क्या  सहायता  मिलने  की  सम्भावना  ष्  भर  aa  किस  क्षेत्रों  के

 लिए  दी  जाएगी
 ?
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 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  दुलारी  (*)  से  सरकार  को

 फ्रांस  द्वारा  कतिपय  मदों  का  भारत  से  आयात  पर  प्रतिबन्ध  में  द  मिलता  देने  के  सम्बन्ध  में  कोई

 जानकारी  नहीं  है  ।  तथापि  भारत  के  प्रतिकूल  व्यापार  शेष  को  आधिक  तथा  तकनीकी  सहयोग  से

 संबंधित  भारत-फ्रांस  संयुक्त  स्मिति  की  पिछली  बैठक  के  समय  फ्रांस  के  साथ  उठाया  गया  था

 जिसका  सत्र  बल्ली  में  अक्तूबर  1982  के  दौरान  हुआ  था  भोर  नवम्बर  1983  में  फ्रांस  के

 राष्ट्रपति  मित रेण्ड  के  नई  दिल्‍ली  के  दौरे  के  समय  उठाया  गया  ari  फ्रांस  के  अधिकारियों  से

 अनुरोध  किया  था  कि  वे  एक  क्रेता  मिशन  भेजें  ताकि  ऐसे  विभिन्न  क्षेत्रों  का  पता  लगाया  जा  सके

 जिसमें  फ़ंस  सप्लाई  के  स्रोत  के  रूप  में  भारत  को  देख  सके  ।  प्रमुख  फ्रांसीसी  कम्पनियों  के  वरिष्ठ

 भधघिकारियों  के  एक  12  सदस्यीय  प्रतिनिधिमंडल  ने  1982  में  नई  दिल्‍ली  तथा  बम्बई

 का  दौरा  किया  तथा  भारतीय  प्रतिपक्षों  के  साथ  विचार  विमर्श  किया  ।  उन्होंने  भारतीय

 निर्धारण  व्यापार  मेले  को  भी  देखा  ।  मिशन  को  रिपोर्ट  प्रतीक्षित  है  ।  ऐसी  आशा हैं  कि  इस  दल  के

 दौरे  के  परिणाम  फ्रांसीसी  बाजार  के  लिए  आवश्यक  माल  की  सप्लाई  के  लिए  भारत  से

 पार्टनरों  का  पता  लगाने  के  लिए  फ्रांस  से  और  क्षेत्रीय  दौरे  होंगे  |

 बेरोजगारी  की  समस्या  दूर  करने  के  लिए  बको  को  निर्देश

 4573,  श्री  हरिहर  सोरन  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  कौ  कपा  करेंगे  कि  ४

 देश  में  बेरोजगारी  की  समस्या  दूर  करने  के  लिए  उनके  मंत्रालय  द्वारा  क्या  योजनाएं

 लागू  की  गई

 क्या  छठी  योजना  में  निर्धनता  ate  बेरोजगारी  की  समस्याओं  को  दुर  करने  के

 सरकार  के  प्रयत्नों  में  सहायता  करने  हेतु  बैंकों  को  विशेष  निर्देश  भर  मागं-निर्देश  दिए  गए

 भर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में
 पिछले

 दो  वर्षों  में  बैंकों  द्वारा  निभाई  गई  भूमिका  का

 ब्योरा  बया  है  ?

 faa  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  जनों  :  और  लोगों  को  लाभप्रद

 स्व नियोजन  के  अवसर  उपलब्ध  कराने  की  दिशा  में  उन्मुख  सरकार  के  विशिष्ट  कार्यक्रमों  के

 कार्यान्वयन  सहायता  के  वास्ते  सरकारी  क्षेत्र  के  gal  से  अनुपूरक  भूमिका  निभाने  की

 भाषा  की  जाती  है  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  नियोजन  को  बढ़ाने  में  बैंकों  की  भूमिकाਂ  का  श्रष्ययन  करने

 के  लिए  स्थापित  कार्यकारी  दल  द्वारा  की  गयी  सिफ़ारिशों  के  अनुसरण  में  भारतीय  रिवेंज  बैक  ने

 नियोजन  को  बढ़ावा  देने  के  वास्ते  ऋण  में  वृद्धि  के  संबंध  में  वाणिज्यिक  बैंकों  को  व्यापक  अनुदेश

 जारी  किए  थे  ।  इसके  सुझावों  के  आधार  पर  भारतीय  रिजवी  बैक  ने  बैंकों  को  निम्नलिखित  निर्देश

 दिए थे  —

 (1)  क्योंकि  प्रखण्ड  को  नियोजन  की  आयोजना  के  लिए  छठी  पंचवर्षीय  योजना

 में  एक  इकाई  माना  गया  बैंकों  को  उन  प्रखण्डों  में  स्व नियो जन  को  योजनाएं
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 dr  o>  4 कार्यान्वित  करने  पर  घ्धथ।त  देना  चाहि  S  लए  विकास  कार्यक्रम  तयार  हो

 चुके  हैं  तथा  साथ  ही  उन्हें  अन्य  प्रखंडों  में  अपनी  योजनाएं  दौरे  धीरे
 लागू

 करने

 का  प्रयास  करना  चाहिए  ।

 (2)  लीड  बैंक  योजना  के  अधीन  बनायी  गयी  जिला  परामर्शदात्री  समितियां  बैकों  और

 विकास  अभिकरणों  के  बीच  समन्वय  के  वास्ते  प्रमुख  तन्त्र  बनी  रहनी  चाहिएं  ।

 (3)  लीड  बैंकों  द्वारा  बनायी  गयी  जिला  ऋण  योजनाओं  को  इस  प्रकार  व्यापक  बनया

 जाना  चाहिए  कि  वे  नियोजन  और  विकास  योजनाओं  के  बीच  सम्बन्ध  को  स्पष्टता

 निर्दिष्ट  कर  सकें  ।

 (4)  ब्लाक  स्तर  पर  अनुसूचित  अनुसूचित  जन  जातियों  को  भायोजन  प्रक्रिया

 में  कुछ  अधिभार  दिया  जा  रहा  है  ।  इसके  अनुरूप  ऋण  आयोजना  में  भी  इन

 दायों  के  पक्ष  में  श्रघिभार  रहना  चाहिए  और  इन  समुदायों  के  सदस्यों  के  वास्ते  बैंक

 सहायता  की  योजनाएं  तैयार  की  जानी  चाहिएं  ताकि  यह  सुनिश्चित  हो  सके  कि  वे

 इन  योजनाओं  का  लाम  उठा  ak  और  स्व नियोजन  के  वास्ते  उन्हें  अधिकाधिक

 मात्रा  में  ऋण  प्राप्त  हो  सके  ॥

 (5)  परिचालन  विषयक  बिकास  अभिकरणों  में  बैकों  की  भागीदारी  को  प्रभावी  बनाने  को

 दृष्टि  से  लीड  बैकों  के  प्रतिनिधियों  को  saa  ahaa  की  कार्यकारी  समितियों

 का  सदस्य  बना  दिया  गया  है  ।  राज्य  सरकारों  को  कहा  गया है  कि  वे  ब्लॉक

 स्तर  के  अन्य  विकास  अभिकरणों  की
 कार्यकारी

 समितियों  में  लीड  बैकों  के

 निधियों  को  शामिल  करें

 (6)  जन  जाति  क्षेत्रों  में  अपनी  बढ़ाने  की  दिला  में  बैकों  को  समझे  बनाने  के

 लिए  राज्य  सरकारों  से  यह  कहा  गया  कि  वे  बड़े  भाकर  की  ag  प्रयोजनी  समितियों

 ए०  एम०  पी०  को  बैकों  को  सौंप  दें  ।

 a
 (  i  )  बैंकों  को  जिला  उद्योग  केन्द्रों  से  निकट  का  सम्यक  स्थापित  करना  होगा  जोकि

 विभिन्‍न  जिलों  में  स्व नियोजन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  स्थापित  किए  गए  हैं  ।

 स्व नियोजन  को  बढ़ावा  देने  अपनी  भूमिका  पुरी  करने  के  लिए  प्रत्येक  बेक  को (8)

 विभिन्न  स्तरों  पर  लीड  बैंक  योजना  को  कार्यान्वित  करने  के  अपने  संगठन  को

 मजबूत  बनाना  चाहिए  ताकि  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  ate

 अनुवतंन  के  संबंध  में  काबकों  की  शाखाओं  की  तकनीकी  क्षमता  पर्याप्त  रूप  से  स्थापित

 हो  सके  ।  अन्य  बातों  के  साथ  इसमें  विशेषज्ञता  प्राप्त  शाखाओं  के  लिए  नयी  संगठन

 योजनाओं  का  विकास  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  एक  व्यक्ति  शाखाओं  का  दर्जा

 बढ़ाना  भर  अपर्याप्त  स्टाफ  वाली  शाखाओं  को  मजबूत  बनाना  शामिल  होगा  ॥

 इन  अनुदेशों  के  आधार  पर  बैकों  ने  लाभप्रद  कामों  में  स्वयं  लगने  वाले  व्यक्ति  के  वित्त

 पोषण  के  वास्ते  योजनाएं  तैयार  की
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 ड  का

 इसके  अतिरिकत  बैंक  एकक  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  योजना  भार०  डी०  te)

 में  भी  भाग  ले  रहे  हैं  जिसके  अघोष  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  पांच  वर्ष  की  अवधि  के  भीतर  1.5  करोड़

 परिवार  लगभग  3  हजार  करोड़  रुपये  के  ऋण  बैंकों  से  प्राप्त  करेंगे  ताकि  वे  स्व नियोजन  द्वारा

 अपनी  जीवन  ददा  को  सुघार  सकें  ।  बैंक  के  लिए  ग्रामीण  युवकों  का  प्रशिक्षण

 (Ho  Mo  वाई०  एस०  Fo  विषयक  योजना  में  भी  भाग  ले  रहे  हैं  ।

 अलग  से  यह  बताना  सम्भव  नहीं  है  कि  लाभप्रद  नियोजन  शुरू  करने  के  लिए  कितने

 अनियोजित  व्यक्तियों  ने  बैंकिंग  व्यवस्था  से  ऋण  का  लाभ  उठाया  है  ।  प्राथमिकता  वाले  क्षेत्र

 जिसका  लक्ष्य  बेरोजगार  व्यवसायों  के  लिए  स्व नियोजन  के  अवसर  पदा  करना  ऋणकर्ता  खातों

 की  सं०  1979  के  अन्त  के  110  लाख  से  बढ़कर  1981  के  अन्त  में  153

 लाख  हो  गयी  ।  समनुरूप  अवधि  के  दोरान  बकाया  राशि  59.86  करोड़  रुपये  से  बढ़कर

 10,240  करोड़  रुपये  हो  गयी  ।

 राजभाषा  ध्रघिनियम  को  घारा  (3)  का  कार्यान्वयन

 कपा 4574.  थ्री  रामविलास  पासवान  :  क्या  वाण्ज्य  मंत्री  यह  बताने  की  डू  करेंगे  कि  :

 क्या  मंत्रालय  में  राजभाषा  अधिनियम  की  घारा  3(3)  का  पालन  किया  जा  रहा  है

 भर  यदि  तो  गत  एक  ag  के  दोरान  कितने  सामान्य  आदेश  जारी  किये  गये  और  उनमें  से

 कितने  orem  हिन्दी  तथा  अंग्रेजी  दोनों  भाषाओं  में  जारी  किये

 गत  एक  वर्ष  के  दौरान  कुल  कितने  पत्र  हिन्दी  में  प्राप्त  हुए  और  उनमें  से  कितने

 पत्रों  का  उत्तर  हिन्दी  में  दिया

 मंत्रालय  हारा  कितने  प्रकाशन  |पत्रिकाएं  निका  ल पस  गई
 arty  sar  से  कितनी  हिन्दी

 तथा  अंग्रेजी  दोनों  भाषाओं  में  प्रकाशित  की

 1968  के  बाद  कितने  कार्यालय  स्थापित  किए  गए  और  इनमें  कितनों  को

 शुरू  से  दी  भारतीय  नाम  दिये  गए

 क्या  सरकार  के  राजभाषा  अधिनियम  की  घारा  (3)  का  उल्लंघन  करने  yarer

 भ्र चि कारियों
 के  खिलाफ  कोई  कार्यवाही  की  और  यदि  तो  कयों  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  det  (sitet  रामदुलारी  :  हों  ।  1982  के

 दोरान  जारी  किए  गए  सामान्य  आदेशों  का  ब्योरा  निम्नोक्त  प्रकार

 जारी  किए  गए  साम्य  हिन्दी  एवं  अंग्रेजी  दोनों  में  जारी  किए  गए
 आदेशों  की  संख्या  सामान्य

 अनुदेशों  की  संख्या
 कली  Gee  AE  एए  नल  ण  तक  विधि  eo  ey  कवक

 585  383
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 इस  मंत्रालय  में  1982  के  दौरान  153  पत्र  हिन्दी में
 प्राप्त  हुए  ओर  उनमें  से

 436  पत्रों  के  उत्तर  हिन्दी  में  दिए  गए  ।  शेष  पत्रों  के  कोई  उत्तर  को  जरूरत  नहीं  थी  ।

 इस  मंत्रालय  द्वारा  हिन्दी  तथा  प्रंग्रेजी  दोनों  में  प्रकाशन/पत्रिकाएं  प्रकाशित  की

 जाती  है  ।  ये  प्रकाशन  निम्नोक्त  प्रकार

 वाणिज्य  मंत्रालय  की  वार्षिक  frye

 ara  निष्पादन  बजट

 कार्य  निष्पान  बजट

 अनुदानों  की  ब्यौरेवार  मांगें

 वाणिज्य  भारती

 उत् दुष्ट  निर्यात  निष्पादन  हेतु  राष्ट्रीय  पुरस्कार

 इस  मंत्रालय  के  निर्माणाधीन  18
 कार्यालय  1968  के  बाद  स्थापित  किए

 rare  में न गएहैं  ।  इन  सभी  कार्यालयों  के  नाम  अंग्रेजी  तथ्य  हिन्दी  दानी  लिखे  जाते हैं  ।

 {s)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सरकारी  उपक्रमों  में  अनुचित  जाति
 /aqafaa

 जनजातियों  का  कोटा

 4575,  थो  राम  बिलास  पासवान  :  बया  पेंशन  और  नागर  डि ह्य  मानन  मंत्री  ag  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पर्यटन  ate  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  अधीन  प्रत्येक  उपक्रम  में  श्रेणीवार

 रियों  की  कुल  संख्या  कितनी

 उनमें  से  श्रेणीवार  अनुसूचित  अनुसूचित
 जनजातियों  की  संख्या  कितनी

 क्या  प्रत्येक  उपक्रम  को  प्रारम्भिक  नियुक्ति  शरीर  पदोन्नति  दोनों  के  आरक्षण

 सम्बन्धी  आदेश  जारी  कर  दिए  गए  भोर

 कया  अनुसूचित  जातियों/अनुसुचित  जन  जातियों  के  लिए  आरक्षित  कोटा  पूरा  कर

 दिया  गया  है  यदि  तो  कोटे  को  शीघ्र  पूरा  करने  हेतु  क्या  कार्यवाही  को  जा  रही  है  भर  कोटे

 के  कब  तक  पूरा  होने  की  सम्भावना  है  ?

 पये टन  श्र  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुर्शीद  आलम  :  (#)  से

 अपेक्षित  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  लोक  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 अनुसूचित  अनुसूचित
 जनजाति  के  रक्षित  कोटे  को  पूरा  न  करने  के  लिए

 उत्तर दायों  अधिकारियों  के  विरुद्ध  काय  वाही

 4576.  श्री  राम  विलास  पासवान  :  क्या  पेंशन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने
 की  HIT  करेंगे  कि  :
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 उनके  मंत्रालय  के  विभिन्‍न  विभागों  में  श्रेणीवार  कितने  कमेंट्री  कार्यरत  हैं

 उनमें  से  कितने  कर्मचारी  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के

 हैं  और  प्रत्येक  श्रेणी  में  उनका  प्रतिशत  क्या  है

 ब्या  अनुसूचित  जाति  एवं  अनुसूचित  जनजाति  के।लिए  आरक्षित  कोटा  प्रत्येक  श्रेणी

 में  पूरा हो  गया  है

 यदि  तो  शेष  कोटे  को  पूरा  करने  के  लिए  सरकार  क्या  कायंवाही  कर

 (=)  क्या  सरकार  उन  अधिकारियों  के  खिलाफ  कार्यवाही  करती  है  जो  अनुसूचित  जाति

 पौर  अनुसूचित  जनजाति  के  योग्य  उम्मीदवार  उपलब्ध  पर  भी  जानबूझ  कर  उनकी  नियुक्त

 नहीं  करते  हैं  और

 यदि  तो  अभी  तक  कितने  अधिकारियों  के  खिलाफ  कारवानों  की  गई  है  छोर

 कार्यवाही  का  क्या  है  ?

 पेंशन  प्रो  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुर्दो  आलस  :  से

 अपेक्षित  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  लोक  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 अनुसूचित  जातियों  जनजातियों  के  aren  कोटे  को  पुरा  न  करने  के  लिए

 उत्तरदायी  भ्र वि कारियों  क  विरुद्ध  कारवाई  करना

 4577.  श्री  राम  विलास  पासवान  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 मंत्रालय  के  विभिन्न  विभागों  में  काम  करने  वाले
 तमंचा  रियों

 की  गंवार  संख्या

 कितनी

 उनमें  से  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  कमंचारियों  की  व्यवहार

 dear  कितनी  है  भोर  प्रत्येक  वग  में  उनकी  प्रतिशतता  कितनी-कितनी

 (a)  क्या  अनुसूचित  जातियों  और

 अनुसूचित
 जनजातियों  का  आरक्षण  कोटा  प्रत्येक  वग  में

 पूरा  कर  लिया  गया

 यदि  तो  दोष  कोटे  को  qt  करने  के  लिए  क्यों  विशेष  कदम  उठाये  जा  रहे

 क्या  सरकार  उन  अधिकारियों  के  विरुद्ध  कोई  कार्रवाई  करती  है  जो  अनुसूचित

 जातियों  भोर  अनुसूचित  जनजातियों  के  अहंता  प्राप्त  उम्मीदवारों  के  उपलब्ध  होते  हुए  भी  उनकी

 जानबूझ  कर  नियुक्ति  नहीं  करते  ate

 यदि  तो  कितने  अधिकारियों  के  विरुद्ध  अभी  तक  कार्रवाई  की  गई  है  और  क्या

 कार्रवाई  की  गयी  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (staat  caged  :  &  एक

 विवरण  संलग्न  है  |
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 वस्त्र  निर्यात  संगठन  परिषद्‌  के  ज्ञापन  लोर  लग् तनि यमों  का  संयोजन  करना

 4578.  श्री  एम०  राजशेखर  मूरती  :  कया  माणिक्य  मंत्री  वस्त्र  निर्यात  dada  परिषद  को

 सरकार  द्वारा  निर्देशों  के  बारे  में  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  3173"  दिनांक  22  अक्तूबर  1982  के

 उत्तर  में  संबंध  में यह  बताने  को  कृपा  करेंगें  कि  :

 बया  वस्त्र  निर्यात  dada  परिषद  को  कहा  गया  है  कि  सरकार  को  कुछ  दोषियों

 देने  के  लिए  वह  अपने  ज्ञापन  तथा  अधिनियमों  में  संशोधन  जेसा  कि  परिपत्र  सं०/1/एम०

 डी०  ए०  182  दिनांक  4  1982  में  उल्लिखित  किया  गया  भोर

 उक्त  परिषद  द्वारा  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाई  की  गई  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  दुलारो  ।  हां  ।

 भरे  रल  dada  परिषद  ने  15-2-1982  को  हुई  अपनी  बैठक  में

 काठ  का  Ho  6|1/एम०  डी०  दिनांक  4-1-1982  मैं  निहित  सरकार  के  निदेशों  पर

 विचार  किया  ।  परिषद  ने  सूचित  किया  है  कि  उसकी  वार्षिक  सामान्य  बैठक  का  आयोजन  a

 में  कुछ  अन्य  संशोधनों  से  सम्बन्धित  मामले  के  सम्बन्ध  में  न्यायलय  wea  के  अंतगर्त  स्थागित  कर

 दिया  गया  है  ।

 गुजरात  में  1983-84  क  दोरान  बा यु दूत  को  भ्रमित  सेवाएं  are  करना

 4579,  श्री  नवीन  रमाणी  :  क्या  पेंशन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 गुजरात  में  चलाई  जा  रही  वायु दूत  सेवाओं  का  ब्यौरा  कया  है

 क्या  गुजरात
 में  1983-84  के  दौरान  वायु दूत  की  शौर  अधिक  सेवाएं  प्रारम्भ

 करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  उनके  अंतगर्त  कौन-कौन  से  स्थानों  को  लिया  जायेग  ?

 पेंशन  शौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुर्शीद  आलम  :  से

 बा यु दुत  गुजरात  राज्य  में  अभी  तक  किसी  स्टेशन  की  सेवा  प्रचलित  नहीं  कर  रहा  है  ।  तथापि

 बा यु दूत  द्वारा  कांडला  को  शीघ्र  ही  विमान  सेवा  से  जोड़े  जाने  का  प्लान
 उपयुक्त  विमान

 उपलब्ध  होने  पर  तथा  श्रव्य  संरचनात्मक  सुविधाओं  का  विकास  हो  जाने  वायु दूत  द्वारा

 गुजरात  राज्य  में  तथा  द्वारिका  की  अपनी  सेवाएं  बढ़ाए  जाने  की  योजनाएं  हैं  ।  इन

 स्टेशनों  को  कब  तक  विमान  सेवा  से  जोड़ा  जा  इसके  लिए  इस  समय  कोई  निश्चित
 तारीख  नहीं  बताई  जा  सकती  ।
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 ठेकेदारों  को  ब्याज  रहित  भरी  दिया  जाना

 4580.  श्री  भीखा भाई :  क्या  पेंशन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  को  कपा

 करेंगे

 क्या  यह  ठेका  नियमों  के  अनुरूप  हैं  कि  ठेकेदारों  को  सरकारी  विभाग  तथा  सरकारी

 क्षेत्र  के  उपक्रम  में  अग्रिम  राशि/ऋण  तथा  अग्रिम  सहायता  दी  जाती  है  ;

 यदि  तो  क्या  ठेकेदारों  को  ब्याज  रहित  अग्रिम  राशि  मंजूर  करने  के  मामले

 में  इस  पद्धति  का  पालन  भारत  सरकार  के  सभी  विभागों  में  किया  जाता  है  ;

 यह  पद्धति  सरकारी  क्षेत्र  से  कितने  उपक्रमों  में  प्रचलित  2;

 क्या  यह  सच  है  कि  उनके  मंत्रालय  तथा/अथवा  भाई०  go  ए०  आई०  प्राधिकारियों

 ने  कलकत्ता  तथा  बम्बई  में  कुछ  फर्मों  को  लाखों  रुपये  का  ऋण  दिया  है  जिन्होंने  अभी  तक  कोई

 कार्य  भारम्म  नहीं  किया

 यदि  gi,  तो  उसके  क्या  कारण

 कया  इनके  मंत्रालय  का  विचार  इस  मामले  में  एक  निष्पक्ष  जांच  निकाय  द्वारा

 जांच  कराने  का  ओर

 उत्तरदायी  अधिकारियों  तथा  oot  के  खिलाफ  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 aaa  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुर्शीद  आलम

 से  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  लोक  सभा  cea  पर  रख  दी  जाएगी  |

 सीमा  शुल्क  अधिनियम  की  धारा  11  का  उल्लंघन  करते  हुए  नक्शों  का  आयात

 4581.  श्रीमती  प्रमिला  दण्डबते  ।  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  हैं  कि  सीमा  शुल्क  अघिनियम  (1961)  की  घारा  11  का  उल्लंघन

 करने  हुए  उत्पादित  नक्शों  का  भारत  में  आयात  किया  जा  रहा  है  सूर्या  नई

 1983)  ;

 यदि  तो  भारत  में  आज  की  तारीख  में  कितने  नकद  परिचालन  में

 इनके  परिचालन  को  रोकने  और  देश  में  इनका  वितरण  करने  वालों  को  दीक्षित  करने
 के

 लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (at  पट्टाली  राम  :  तथा  सीमा  शुरू
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 a

 1962  को  घारा  11  के  उपबन्धों  का  उल्लंघन  करके  मान चित् नों  को  आयात  किए

 जाने  के  मामले  यदा-कदा  सीमा  शुल्क  अधिकारियों  के  ध्यान  में  आते  रहे  हैं  ।  तो  भी  चूंकि

 सीमाधुत्क  गृहों  में  व्यक्ति  द्वारा  किए  गए  आयातों  का  कोई  भी  रिकार्ड  नहीं  रखा  जाता  इसलिए

 यह  पता  पाना  सम्भव  नहीं  है  ।  कि  ऐसे  कितने  मानचित्र  परिचलन  में  हैं  ।

 (7)  तथा  (=)  सरकार ने  सीमा  gen  1962  को  घारा  11  के  अधीन

 प्रत्यक्ष  या  परोक्ष  रूप  से  भारत  की  सामानों  अथवां  देश  को  भौगोलिक  अखण्डता  को  विवादास्पद

 बनाने  वाली  मार्नाचित्रों  आदि  को  भारत  में  आयात  किए  जाने  पर  प्रतिबन्ध

 लगा  दिया  जब  भी  कभी  सीमा  शुल्क  atefaaa  को  घारा  11  के  उपबन्धों  का  उल्लंघन

 करने  वाले  ऐसे  मानचित्रों  का  आपात  किए  जाने  की  जानकारी  मिलता  आवश्यक  उपचारी

 कार्यवाही  करने  के  उपरान्त  ही  उन्हें  छोड़ा  जाता  है  ।

 नेपाल  सीमा  पर  कोयले  की  तस्करों
 श

 stan  समाचार

 4582.  थी  रामावतार  शास्त्री  :  बया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  पटना  से  प्रकाशित  होने  वाले  दिनांक  19  जनवरी  के  दैनिक

 गाजਂ  में  नेपाल  सीमा  पर  कोयले  की  तस्करी  alee  से  प्रकाशित  समाचार  को  भोर

 दिलाया  wat  है  ;

 यदि  तो  ऐसी  तस्करी  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  कौर

 कोयले  की  तस्करी  को  रोकने
 के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पट्टाली  राम  :  हां  ।

 ate  प्राप्त  रिपोर्टों  से  पता  चलता  हैं  कि  भारत-नेपाल  सीमा  से  नेपाल  को

 कोयले  की  कुछ  तस्करी  हो  रही  परन्तु  इन  रिपोर्टों  से  इस  प्रकार  की  तस्करी  में

 पुलिस  और  नागरिक  शापूर्जी  विभागों  के  कमेंचारियों  की  सांठगांठ  होने  की  पुष्टि  नहीं  होती  ।

 इस  विषय  सम्बन्धित  सीमा  शुल्क  कार्यालयों  को  सचेत  कर  दिया  गया  है  और  इस

 सम्बन्ध  में  उचित  निवारक  उपाय  किए  गए  हैं  ।

 रक्षित  बिजली  संयंत्रों  वाले  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम

 4583.  थो  सत्यनारायण  जटिया  :  क्या  fae  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकारी  क्षेत्र
 के

 उन  उपक्रमों  के  क्या  नाम  हैं  जहां  6  रक्षित  बिजली  संयंत्र  स्थापित

 किए  गए  हैं  कौर  उनकी  विद्युत  उत्पादन  की  क्षमता  कितनी

 इस  प्रकार  के  उपक्रमों  के  क्या  नाम  हैं
 जहां  रक्षित  बिजली  संयंत्र  स्थापित  किए

 जाने  उसको  उत्पादन  क्षमता  कितनी  होगी  और  कब  तक  इन्हें  स्थापित  किया
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 उपक्रमों  की  स्थापना  के  समय  बिजली  स्थापित  न  करने  के  क्या

 कारण  हैं

 उन  उपक्रमों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  ऊर्जा  wt  कमी  के  कारण  बिजली

 की  स्थापना  आवश्यक  हो  गई  और

 उन  उपक्रमों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  बिजली  सप्लाई  में  कमी  के  कारण  हानि  हुई

 है
 और  उन्हें  किसीं  सीमा  तक  हानि  हुई  है  ओर  उन्हें  किस  सीमा  तक  हानि  हुई  है  ओर

 कब से  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पट्टाली  राम  :  और  स्थापित

 किए  गए/किए  जा  रहे  निजी  उप योगा र्थ  प्रमुख  बिजली  संयंत्रों  का  ब्यौरा  संलग्न

 हालांकि  नई  परियोजनाओं  की  स्थापना  करते  समय  बिजली  की  सप्लाई

 में  समय-समय  पर  होने  वाली  कमी  को  पुरा  करने  के  लिए  आपाती  विद्युत  उत्पादन  की  व्यवस्था

 की  जाती  है  फिर  भी  निजी  उपयोग  बिजली  संयंत्रों  की  व्यवस्था  करने  का  प्रश्न  केवल  तब

 पैदा  होगा  यदि  परियोजना  की  मांग  पूरी  करने  के  लिए  बिजली  को  अनुमानित  उपलब्धता

 अपर्याप्ति  होगी  ।  किन्तु  ऐसे  मामलों  में  जहां  बिजली  को  वास्तविक  एवं  संभावी  उपलब्धता  qa

 भ्र नुमा नों  से  कम  होती  है  तो  ऐसे  प्रत्येक  मामले  में  तकनीकों-आधिक  पहलुओं  के  आधार  पर

 निजी  उप योगा थे  बिजली  संयंत्रों  की  व्यवस्था  के  लिए  कार्यवाही  की  जाती  है  |

 उत्पादन /  उत्पादकता  एवं  लाभकारिता  के  बारे  में  कीमत  बातें  परस्पर  क
 दूसरे

 से  पुर्णतः  जुड़ी  हुई  है  और  इसीलिए  ag  नहीं  बताया  जा  सकता  कि  केवल  बिजली  की

 कमी  के  कारण  कितनी  हानि  हुई  है  ।

 विवरण

 सरकारी  उसमें  में  स्थापित  को  गई/की  जा  रही  निजी  उपयोगार्थ  प्रम  विद्युत

 परियोजगाप्रों  फा  विवरण

 a

 क्रमांक  सरकारो  उपक्रम  का  नाम  परियोजना  का  नाम  क्षमता  स्वीकृति  ag

 ee

 4  5

 a

 राष्ट्रीय  फर्टिलाइजर  एण्ड  ट्राम्बे  एकक  में  निजी  18  मेगावाट  1976

 केमिकल्स  लि ०  उद्योगों  बिजली  संयंत्र

 फर्टिलाइजर  कारपोरेशन  गोरखपुर  में  कारखाने  के  25  मेगावाट  1977

 माफ  इण्डिया  भीतर  बिजली  पैदा  करना

 144



 4  1905  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 2  3  4  5

 हिन्दुस्तान  फर्टिलाइजर सें  दुर्गापुर  एकक  में  विद्युत  15  मेगावाट  1977

 कॉरपोरेट  sox  f> चग  Bi  रु०  उत्पादन  एवं  वाष्प

 संगठन  सुविधाएं

 भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  दुर्गापुर  में  निजी  120  मेगावाट  1978

 लिमिटेड जवान  उपयोगिता  बिजली  संयंत्र

 भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  बोकारो  में  निजी  189  मेगावाट  1978

 लि०  sqrt  ay  बिजली  संयंत्र

 1980 कोल  इण्डिया  लि०  खानों  और  कोयला  जुलाई  50  मेगावाट

 कारखानों  के  लिए  निजी

 उप योगा र्थ  बिजली

 करने  के  प्रयोजनों  गैस

 टर्बाइन  संस्थापना  कौर

 ताप  बिजली  सेटों  का

 अधिग्रहण

 हिन्दुस्तान  फर्टिलाइजसं  हल्दिया  save  परियोजना  20  मेगावाट  1980

 arena  लि०  के  लिस  गस  टर्बाइन  जेनरेटर

 सेट  की  स्थापना

 8.  नेशनल  एल्युमिनियम  कं०  उड़ीसा  एल्यूमिनियम  400  मेगावाट  1980

 परियोजना  के  लिए

 निजी  उपयोग  ताप

 बिजली  संयंत्र

 भारतीय
 इस्पात  प्राधिकरण  राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  120  मेगावाट  1981

 में  निजी  sears

 बिजली  उत्पादन  में  वृद्धि

 10.  हिन्दसा  टाइम्स  aval  उकेरा  संयंत्र  में  16  मेगावाट  1981

 कारपोरेशन  लि०  fast  उपयोग  बिजली

 संयंत्र

 11.  हिन्दुस्तान  फटिलाइजसं  30  मेगावाट हल्दिया  sata  संकुल  में  198 1
 कोयले  पर  भाषा  रित

 बिजली  संयत्र
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 12  भारत  एल्यूमिनियम  ao  कोरबा  में  निजी  उपयोग  270  मेगावाट  1982

 बिजली  संयंत्र

 13.  भारती  य  ठप्प ल  ढप  गह त  प्राधिकरण  भिलाई  इस्पात  संयंत्र  के  180  सेपा
 bs  |  Tate  1982

 लिमिटेड  लिए  निजी  उद्योगों

 बिजली  संयंत्र  को

 स्थापना

 टिप्पणी  निजी जी  दरोगा  ओं  बिजली  सुविधाओं  की  स्थापना  का  समय  कारखानों  के  आकार

 एवं  स्वरूप  के  अनुसार  निश्चित  किया  जाता  है  |

 तीनों  रक्षा  सेनाओं  के  लिए  संयुक्त  sere

 4584.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त

 श्री  आर०  एन०  राकेश

 प्रो०  प्रतीत  कुमार  मेहता  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि

 क्या  उनका  ध्यान  भूतपूर्व  सेनाध्यक्ष  फील्ड  मादल  एस०  सानिया  द्वारा  दोनों  रक्षा

 सेनाओं  के  लिए  संयुक्त  अध्यक्ष  के  समन  में  दिए  गए  ब्यक्ति  की  भोर  ध्यान  दिलाया  गया

 भ

 क्या  शीघ्र  निर्णय  व्यय  में  बचत  की  qe  से  तथाਂ  समेकित  रक्षा  तंत्र  की  आघुनिक

 कल्पना  के  अनुरूप  ter  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है
 ?

 रक्षा  मंत्री  eve  :  हां  ।

 तीनों  रक्षा  सेवाओं  के  लिए  ज्वांइट  चीफ  के  प्रश्न  पर  सरकार  ने  पहले

 भी  बिचार  किया  ar.
 स्

 विचार  करने  के  बाद  यह  निर्णय  किया  कि
 मौजुदा  प्रणाली

 संतोषजनक  wr  से  कार्य  कर  रही  है  और  इसके  इदलने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 ध्ौोषधियों पर  बिक्री  कर  में  छट  की  मांग

 4585.  sit  राभावतार  शास्त्री  ;  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  आल  इंडिया  कैमिस्ट  एंड  ड्रगिस्ट  श्रागेनाइजेशन  जनवरी  1983  में  त्रिवेन्द्रम  में

 अपना  दुसरा  सम्मेलन  आयोजित  किया  था

 यदि
 तो  कया  उक्त  सम्मेलन  में  ait  की  गई  थी  कि  ओषधियों  को  बिक्री  कर सें

 छुट  दी
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 क्या  ara  स्त्रोतों  से  भी  इसी  प्रकार  को  मांग  प्राप्त  हुई  ओर

 यदि  तो  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पट्टा  राम  :  तथा  अखिल  भारतीय

 केमिस्ट  एण्ड  डू गि स्ट  संगठन  मद्रास  ने  दिनांक  3-2-83  के  अपने  अभ्यावेदन  के  साथ  उनकी

 कार्यकारिणी  समिति  को  21-1-83  को  त्रिवेन्द्रम  में  हुई  बैठक  में  कथित  रूप  से  पारित  संकल्प  के

 उदाहरण  भेजे  हैं  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  सरकार  से  बिक्री  कर  समाप्त  करने  का  निवेदन

 किया  गया  है  ताकि  समस्त  भारत  में  उपभोक्ताओं  को  औषधियाँ  और  दवाइयां  एक  समान  मूल्य

 पर  उपलब्ध  कराई  जा  सक  ।

 कुछ  अन्य  संगठनों  से  भी  औषधियों  तथा  दवाइयों  पर  से  बिक्री  कर  समाप्त  करने

 अथवा  उसके  स्थान  पर  उत्पादन  शुल्क  लगने  के  लिए  दरख्वास्त  प्राप्त  हुई  हैं  ।

 चूंकि  संविधान  के  भ्रन्तगंत  बिक्री  कर  राज्य  कराधान  का  विषय  इसलिए  बिक्री

 कर  की  विद्यमान  प्रणाली  में  किसी  भी  प्रकार  का  संशोधन  केवल  राज्यों  के  साथ  quad  से  तथा

 उनके  सहयोग  से  किया  जा  सकता  है  ।  इस  के  लिए  केन्द्रीय  वित्त  मंत्री  द्वारा  सितम्बर

 1980  में  ओर  फिर  फरवरी  1981  में  मुख्य  मंत्रीयों  का  सम्मेलन  बुलाया  गया  था  ताकि  इस

 मामले  के  सभी  पहलुओं  पर  विचार  किया  जा  सके  ।  फरवरी  1981  में  हुए  मुख्य  मंत्रियों  के

 समम्मेलन  को  सिफारिशों  के  अनुसरण  सरकार  द्वारा  वनस्पति  ओषधं-दुगां  और  दवाइयों

 कागज  कौर  गत्ता  तथा  पैट्रोलियम  उत्पादों  को  घोषित  माल  की
 qn

 में  शामिल  करने

 भर  उन  पर  लगते  वाले  बिक्रीकर  के  स्थान  पर  अतिरिक्त  उत्पादन  शुल्क  लगाने  संबंधी  प्रस्तावों

 के  वित्तीय  प्रभाव  का  तथा  इस  बात  कि  राज्यों  के  वित्तीय  हितों  की  रक्षा  जिस  प्रकार  की

 जा  सकती  अध्ययन  करने  के  लिए  एक  विशेषज्ञ  समिति  की  नियुक्ति  की  गई  थी  ।  समिति ने

 29  1983  को  अपनों  रिपोर्टे  प्रस्तुत  कर  दी  है  और  उसकी  fanfer  सरकार  के

 विचाराधीन  हैं  ।

 छोटा  नागपुर  तथा  सान्याल  परीक्षा  के  स्थानीय  लोगों  को  सार्वजनिक  उपक्रमों  में

 नौकरों  दिया  जाना

 4586.  श्री  रीतलाल  प्रसाद  वर्मा  :  क्या  वित्त  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  में  छोटा  नागपुर  तथा  संन्यास  परगना  के  75  प्रतिश्त  लोगों  को

 गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहने  को  बाध्य  हीना  पड़ता  है  यद्यपि  उनके  क्षेत्र  में  खनिजों  तथा  उद्योगों

 की  भरमार  है

 यदि  तो  स्थानिय  लोगों  के  लिए  आरक्षित  800  रुपये  तक  के  वेतन  वाले

 बुधवार  कितने  पद  क्षेत्र  में  स्थित  सीमेण्ट

 विद्युत  भारी  के  विभिन्न  सार्वजनिक  उपक्रमों  में  वर्ष  1977  है  ara  ae  रिक्त  हुएं  हैं

 और  उनमें  से  कितने  पदों  पर  छोटा  नागपुर  के  स्थानीय  लोगों  को  नियुक्त  किया  और
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 यदि  नियुक्तियां  केन्द्र  सरकार  के  औद्योगिक  विकास  के  परिपत्र  में  दिये  गये

 आदेशों  के  अनुसार  नहीं  की  गई  है  तो  क्या  सरकार  का  विचार  दोषों  अघिकारियों  के  स्थान  पर

 प्रभावित  क्षेत्रों  के  स्थानीय  अधिकारियों  की  नियुक्ति  करने  तथा  दोषियों  को  सजा  देने  का  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पट्टा भि राम  :  प्रेरित  जानकारी  एकत्र  की

 जा  रही  है  तथा  उसे  सभा-पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  ॥

 और  (7)  सरकार  ने  सरकारी  उद्यमों  को  सलाह  दी  है  कि  वे  जिन  पदों के
 वेतनमान  की  अधिकतम  ule  800  रुपये  से  अधिक  न  हो  उन  पर  भर्ती  राष्ट्रीय  रोजगार  सेवा

 के  माध्यम  से  करें  तथा  भर्ती  के  अन्य  स्रोतों  का  उपयोग  केवल  उस  स्थिति  में  ही  किया  जाए  यदि

 रोजगार  कार्यालय  अनुपलब्ध तता  प्रमाण  पत्र  जारी  कर  दें  ।  सरकारी  उद्यमों  को  परियोजनाओं  के

 लिए  भषिप्रहीत  क्षेत्र
 से

 विस्थापित  व्यक्तियों  को  भी  अधिमात्यता  देनी

 चाहिए  ।  किसी  विशेष  परियोजना  की  स्थापना  के  आसपास  के  क्षेत्र  से  आने  वाले  उम्मीदवारों

 को  भी  अधिमान्यता  दी  जाती है  ।  ये  अनुदेशन
 सीमेंट  का  उत्पादन  तथा  बिजली  पैदा  करने  वाले  उद्यमों  पर  समान  रूप  से  लागू  हैं  ।  सरकारी

 उद्यमों  के  प्रबन्धकों  के  लिए  यह  भी  श्रावस्ती  है  कि  वे  कार्य  की  आवश्यकताओं  के  अनुरूप

 राष्ट्रीय  रोजगार  सेवा  द्वारा  प्रायोजित  उम्मीदवारों  की  उपयुक्तता  अथवा  अन्यथा  निर्धारण  के

 लिए  संवीक्षा/चयन  समितियां  गठित  करें  यह  देख-रेख  करने  के  लिए  कि  उपयुक्त  उम्मीदवारों

 के  दावों  की  उपेक्षा  न  सामान्यतः  बाहरी  विशेषज्ञ  को  भी  शामिल  किया  जाता  ईस

 प्रक्रिया  से  छोटा  नागपुर  अथवा  संथाल  परगना  से  भी  आने  वाले  व्यक्तियों  का  fea  संरक्षण

 होना  चाहिए

 करा  के  दायरे  में  बहुराष्ट्रीय  ओषधि  पनियां

 4587.  श्री  रेगुलर  शासक  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 के  दायरे  में  कौन-कौन  सी  बहुराष्ट्रीय  औषधि  कम्पनियां  आती

 उनमें  से  कौन-कौन  सी  कम्पनियाँ  विदेशी  साम्य पंजी  को  कम  करने  के  संबंध  में
 ७,

 के  उपबन्धों  का  पालन  नहीं  करती  भर

 दोषी  बहुराष्ट्रीय  ओषधि  कम्पनियों  को  नियमित  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किए
 कौर  सम्बन्ध  में  अब  तक  क्या  परिणाम  प्राप्त  हुए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रो  प्रणव
 :

 से  एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  विदेशी

 मुद्रा  विनियमन
 अधिनियम  को  अंतगर्त  जारी  किये  गए  निदेशों  के  अनुपालन  के  सम्बन्ध  में  भाटिया

 स्थिति  दर्शायी  गई  है  ।  dad  स्मिथ  fra  एण्ड  फ्रेंच  ने  अब  तक  रिजर्व  बेक  द्वारा  जारी  किये  गये
 अन्तिम  निर्देशों  के  अनुपालन  के  लि  ए  कोई  कदम  नहीं  उठाया  है  तथा  यह  विषय  sada  निदेशालय को  सौंप  दिया  गया  है  |
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 सार्वजनिक  उपक्रमों  में  पर्यवेक्षक  कमंचारियों  को  समयोपरि  मत्ता

 4588.  श्री  भीखाभाई  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सावंजनिक  उपक्रमों  में  पर्यवेक्षक  कमंचारी  समयोपरि  भत्ता

 पाने  वालों  के  अंतगर्त  नहीं

 यदि  तो
 तमंचा  रियों  द्वारा  समयोपरि  कार्य  के  समय  पर्यवेक्षक  कमंचारियों  की

 अनुपस्थिति  में  पयंवेक्षण  कार्य  किस  प्रकार  तथा  किस  सीमा  तक  हो  पाता  भर

 पर्यवेक्षण  कमंचारियों  तथा  अन्य  कमेंचारियों  के  बीच  भेदभाव  पूर्ण  व्यवहार
 के  क्या

 कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पट्टाभिराम  :  से  (a)  सरकारी  उद्यमों  द्वारा

 उनके  कर्मचारियों  को  सर्वोपरि  भत्ते  की  अदायगी  औद्योगिक  कानून  के  अनुसार  उनकी  निजी

 योजनाओं  के  अघोष  की  जाती  है  ।  सामान्यतः  ase  कर्मचारियों  को  सर्वोपरि  भत्ता  नहीं

 दिया  जाता  है  ।  किन्तु  जब  कभी  अत्यावश्यक  कार्य  होते  पर  उनके  अघीनस्थ  कमेंचारियों  के

 वेक्षण  के  लिए  पययंवेक्षी  कोंचा  रियों  को  कार्यालय  समय  के  बाद  रोकना  पड़ता  है  तो  उन्हें  सामान्यतः

 प्रतिपूरक  छुट्टी  की  सुविधा  दी  जाती  है  ।  इसमें  कोई  भेदभाव  पूर्ण  ब्यवद्दार  नहीं  जाता

 क्योंकि  पर्यवेक्षी  कमेंचारियों  तथा  उनके  अधीनस्थ  कर्मचारियों  के  कार्य  का  स्वरूप

 भिन्न  है  ।

 सरकारों  उपक्रमों  के  निदेशक

 45899.  श्री  फे ०  लक प्पा
 :

 श्री  gaat  श्रीमद  क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकारी  क्षेत्र  के
 उन  उपक्रमों  के  नाम  क्या  हैं  जिनके  वर्तमान  मुख्य  कार्यकारी

 कारियों  की  नियुक्ति  तीन  at  से  कम  अवधि  के  लिए  की  गई

 सरकारी  क्षेत्र
 के  उन  उपक्रमों  के  नाम  क्या  हैं  जिनके  निदेशकों  में  से  50  प्रतिशत

 से  अधिक  केन्द्र  सरकार  के  अधिकारी

 सरकारी  क्षेत्र  के  उन  उपक्रमों  के  नाम  क्या  हैं  जिनके
 निदेशकों

 से
 निजी

 क्षेत्र  के  सम्बद्ध  हैं  जिनका  स्वयं  का  व्यापार/उद्योग[कार्य  सरकारी  क्षेत्र  के  उस  उपक्रम  के

 उद्योग  के  साथ  सीधी  प्रतियोगिता  में  है  और  यदि  तो  इसका  भौचित्य  क्या  कौर

 इस  स्थिति  को  सुघारने  के  लिए  कया  कदम  उठाये  जाने  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पट्टाली  राम  ।  उपलब्ध  जानकारी  के

 अनुसार  केन्द्रीय  सरकार  के  जिन  उद्यमों  के  मुख्य  कार्य पालकों  की  नियुक्ति  तीन  वर्ष  से  कम  अवधि
 के  लिए  की  गई  उनके  नाम  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।
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 से  सरकार  की  नीति  सन्तुलित  निदेशक  मंडल  रखने  की  है  जिनमें  लगभग

 तिहाई  सदस्य  गर  सरकारी  निदेशक  हों  ।  ये  गेर  सरकारी  निदेशक

 मजदूर  सार्वजनिक  जोवन  आदि  के  सिद्धहस्त  व्यक्तियों  में  से  लिए  जाते  हैं  ।  निदेशक  मण्डलों

 में  50  प्रतिशत  से  अधिक  सरकारी  सेवाओं  से  निदेशक  रखना  मोजूदा  नीति  ager है  ।

 faa  मंत्रालय  गौर  संबद्ध  प्रशासनिक  मंत्रालयों  के  श्रर्धिकारी  निदेशक  मण्डलों  के  सदस्य

 होते  हैं  ।  सरकारी  सेवा  अथवा  अन्य  उद्यमों  से  लिए  जाने  वाले  जन्य  अंशकालिक  निदेशकों  का  चयन

 उन  संगठनों  जहां  से  वे  आते  तथा  उद्यमों  के  बीच  सहलग़्नता  के  आधार  पर  किंया  जाता  है  ।

 गर  सरकारी  भ्रंश कालिक  निंदेशकों  के  चयन  के  मामले  में  सरकार यह  सुनिचित  करती  है  कि

 उसमें  कोई  fea  day  न  हो  ।

 विवरण

 उन  उपक्रमों  की  सुची  जिनके  मुख्य  कार्यकारी  अधिकारियों  को  नियुक्ति  तीन  वर्ष  से

 कम  अवधि  के  लिए  की  गई  है  ।

 एयर यू  बले  एण्ड  कम्पनी  लि
 ०

 2  अण्डमान  एवं  निकोबार  द्वीप  समुह  वन  एवं  बागान  विकास  निगम  लि

 3  आर्टिफिशियल  लिम्बस  मेन्यु०  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  लि०

 आमेर  लारा  एण्ड  Fo  लि०

 बंगाल  केमिकल्स  एण्ड  फार्मेस्युटिकल्स  लि०

 6  भारत  एल्यूमिनियम  कम्पनी  लि०

 भारत  हैवी  प्लेट्स  एण्ड  वैसे  लि०

 भारत  लेदर  कारपो०  लि०

 9  भारत  प्रोसेस  एण्ड  मकेनिकल  इन्ही  नीयते  fare

 10  भारत  एण्ड  वाम्प्रेयसे  लि०

 11  भारत  रिफ्रेक्ट्रीज  लि०

 12  बोको  लारी  एण्ड  कम्पनी  लि०

 a स्वेट  एण्ड  कम्पनी  लि०

 14  ब्रिज  एण्ड  रूप  कम्पनी  लि०

 15  बन  स्टैंडर्ड  कम्पनी  लि०

 16  भारतीय  सीमेण्ट  निगम  लि०

 17  केन्द्रीय  wears  जल  परिवहन  निगम  लि०

 18  केन्द्रीय  भाण्डागार  निगम

 | wD &&
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 19  कोल  इण्डिया  लि०

 20  कम्प्यूटर  मेंटीनेंस  कार पो  लि०

 21  साइकिल  कारपोरेशन  are  इण्डिया  लि ०

 22  ईस्ट  कोल फील्ड्स  लि  ०

 23  एजूकेशनल  कंसल्टेंट्स  इण्डिया  लि

 24  इलेक्ट्रोनिक्स  ट्रेड  एण्ड  टेक्नालाजी  डेवलप्मेंट  कार पो  लि

 25  इंजीनियर  इण्डिया  लि०

 26
 इन्ही  नीयते  प्रोजेक्ट्स  लि०

 27  फेरो  स्क्रेप  निगम  लि

 28  गोवा  दीयों  लि०

 29
 भारतीय  हस्तशिल्प  एवं  हथकरघा  निर्यात  निगम  लि

 30  ट्विन्दुस्तान  एम  रोबोटिक्स  लि०

 31  हिन्दुस्तान  केस  लि०

 32  हिन्दुस्तान  कापर  लि०

 33  हिन्दुस्तान  फर्टिलाइजर  कार पो  लि०

 34  हिन्दुस्तान  आर्गनिक  केमिकल्स  लि०

 35  हिन्दुस्तान  पेपर  कारपो०  लि

 36  हिन्दुस्तान  प्रीफेब  लि ०

 37  हिन्दुस्तान  साइट्स  लि०

 38  ह्विन्दुस्तान  स्टिक्स  कंस्ट्रक्शन  कार पो  लि०

 39  हिन्दुस्तान  शिष्यों  लि
 ०

 40  एच०  एम०  टी०  लि०

 41  भारत  कर्स्टन  विकास  लि०

 42  इण्डियन  एयरलाइन्स

 43  इण्डियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मेस्यूटिकल्स  लि
 ०

 44  इण्डिया  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  लि

 45  भारतीय  तेल  निगम

 46.  इण्डियन  पेट्रोकेमिकल्स  कार पो  लिक

 47  इण्डियन  टेली  फोन
 इंडस्ट्रीज  लि  ०
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 48.  weal  पेट्रोलियम  कम्पनी  लि०

 49.  भारत  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  विमान  पत्तन  प्राधिकरण

 50.  जैसा  एण्ड  कम्पनी  लि०

 51  आरती  पटसन  निगम  लि०

 52.  छुद्र मुख  सायरन  आर  कम्पनी  लि ०

 53  ल्यूब्रिजोल  इण्डिया  लि०

 54  मद्रास  रिफाइनरी  लि०

 &
 ~  5  मण्डया  नेपाल  पेपर  मिल्स  लि०

 56  मैंगनीज  भर  लि०

 51  मारुति  उद्योग  लि०

 58  रही  धातु  व्यापार  निगम  लि०

 59  खनिज  गवेषण  निगम  लि०

 60  मिश्र  arg  निगम  लि

 61.  मानें  फूड  इंडस्ट्रीज  लि०

 62 &  नेशनल  एल्यूमिनियम  कम्पनी  लि ०

 63.  राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  निगम  fete

 64,  aaa  फर टिला इजसे  लि०

 65  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  लि०

 66  ATTA  हाइड्रो-इलेक्ट्रिक  पावर  कार पो  लि०

 67  राष्ट्रीय  औद्योगिक  विकास  निगम  लि०

 68  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  fete

 69  नेशनल  टेक्सटाइल  कारपोरेशन

 70,  नेशनल  टेक्सटाइल  कारपोरेशन  लि०

 71  नेपाल  टेक्सटाइल  कारपोरेशन  fete

 72  राष्ट्रीय  ताप  बिजली  निगम  fete
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 73.  नेवेली  fararee  erecta  लि०

 74  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्रीय  कृषि  विपणन  निगम

 उत्तर  पूर्वी  हस्तशिल्प  एवं  हथकरघा  विकास  निगम

 76  प्रोजेक्ट  एण्ड  डेवलपमेंट  इण्डिया  लि०

 717.0  भारतीय  परियोजना  एवं  उपस्कर
 निगम

 लि०

 78.  रेल  इण्डिया  टेक्नीकल  एण्ड  इकोनोमिक  सर्विसेज  लि०

 79.  राष्ट्रीय  इस्पात  निगम  लि०

 80.  ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  लि०

 81  सेमी  कन्वर्टर  कम्पलैक्स  लि०

 8  2.  wea  इण्डिया  लि०

 83  भारतीय  नौवहन  निगम  लि०

 84  स्मिथ  स्टेनिस्ट्रीट  फार्मेस्यूटिकल्स  लि०

 85  भारतीय  राज्य  व्यापार  निगम  fite

 86  भारतीय
 इस्पात

 लि०

 87.  टेनरी  एण्ड  फुटवियर  कार पो  आफ  मण्डियों  सिंग

 88  भारतीय  व्यापार  मैला  प्राधिकरण

 89  इण्डियन  रेलवे  कन्स्ट्रवशान  कम्पनी  लि ०

 बीमार  एककों  में  अवरुद्ध  घनरादियां

 4590.  श्री  ato  यी ०  देसाई  :

 श्री  पी०  एस०  सईद  ।  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  क्या  बीमार  एककों  में  अवरुद्ध  हुई  राशियों  में  पिछले  वर्षों  में  बद्धी

 शतकों  में

 क्या  न  केवल  और  अधिक  राशियां  और  अधिक  एककों  में  अप्रयुक्त  पड़ी  हैं  बल्कि
 लगाई  गई  पूंजी  कुछ  थोड़े

 से
 एककों  में  बढ़  रही

 क्या  एक  करोड़  रुपये  तथा  उससे  अधिक  बैंक  ऋण  सुविधा  वाले  बड़े  बीमा  रकमों की  संख्या  423  पहुंच  गई  ह्  जिनमें  1981  तक  1455  करोड़े  रुपये  लगाये  गंएं
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 4  4a,  1905  (az)
 बैंक

 प्रश्नो ंके  लिखित  उत्तर

 यदि  हा  तो  सरकार  का  विचार  क्या  कार्यवाही  करने  का  है

 क्या  न  केवल  बड़े  एकक  बल्कि  छोटे  एकक  भी  बीमार  एककों  की  सूची  में  हैं  जिनकी

 संख्या  1981  में  22,260  थी  तथा  उनका  कुल  बैंक  वित्त  322  करोड़  रुपये

 सरकार  द्वारा  को  गई  कार्यवाही  से  बीमार  एककों  को  किस  ga  तक  सहायता  मिली

 आर

 क्या  रुकी  पड़ी  बड़ी  राशि  को  देखते  हुए  सरकार  ने  इस  स्थिति  को  गम्भीर  रूप  में

 लेने  का  निर्णय  किया  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  दनादन  :  1979,

 1980  भोर  1981  (aafreaa)  के  अन्त  की  स्थिति  के  अनुसार  अनुसूचित  .  वाणिज्यिक

 del  द्वारा  मझौले  और  लघु  am  भौद्योगिक  एककों  को  दिए  गए  श्रमिकों  को  बकाया  राशि

 के  ब्य औरे  नीचे  दिए  गए  हैं  :

 1979 नक  अन उ  1622.55
 हुअ

 1980  1808.66

 1981  2025.54

 (aafraa)

 के
 साथ-साथ नग  दि क  पिछले  वर्षों  की  तुलना  में  इनको रुग्ण  औद्योगिक  एककों  की  संख्या

 दिए  गए  बेक  ऋणों  की  बकाया  राशियों  में  भी  वृद्धि  हुई  है  ।

 हां

 (a)  सरकार  की  नीति  के  बैंक  जौोद्योगिक  एककों  में  रुग्णता  को  पहचान  उनकी

 arctan  अवस्था  में  हो  कर  लेते  हैं  और  ज़न  एककों
 की  संभाव्य  adage  के  संबंध  में  अलग

 अलग  मामले  के  आधार  पर  समुचित  पुनर्वास  कार्यक्रम  तेयार  किये  जाते  जिससे  कि
 झन

 एककों का  पोषण  करके  इन्हें  अंकेक्षण  बनाया  जा  सके  बौर
 इन्हें  रकमों  को

 वापस  अदायगी  '  करने

 समय  बनाया  जा  सके  ।  भ्रम  एककों  के  मामले  में  बैंक  उपलब्ध  प्रतिभूतियों  को
 प्रभावी  बनाने

 afaal  की  वापसी  के  कानूनी  उपायों  आदि  जैसे  उपायों  का  सहारा  लेते

 (=)
 हाँ  ।

 ste  err  एककों  के  विरुद्ध  बकाया  राशियाँ  ames  राशियाँ  नहीं
 हैं  ।  सच्चाई  यह  है  कि  बैंकों  द्वारा  अनेकों  एककों  का  पोषण  करके  उन्हें  ade  बना  दिया  गया
 और  उनको  रकमों  की  वापस  अदायगी  हो  गई  है  ।  बड़े  रुगण  एककों  प्रत्येक  एकक  एकਂ
 करोड़  रुपये  अथवा  इससे  अधिक  बैक  ऋण  सीमाओं  का  उपभोग  कर  रहा  की  संख्या  के
 aaa  जिन्हें  कि  इनके  पुनर्जीवन  के  परिणाम  स्वरूप  भारतीय  रिज दें  बैंक  की  रुग्ण  भौद्योगिक
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 or Frevt¥  ऊनी
 एककों  की  सुची  से  हटा  दिया  गया  और  उनमें  अन्तरंग  बेक  AM  कान  बकाया  राशियों  के

 संबंध  में  सुचना  नीचे  दी  गई  है

 रुपये )

 निम्नलिखित  तिमाही  की  ay  एककों  at  सूची  से  हटाए  अन्तगंस्त  बक  अरप्निमों

 समाप्ति  के  दौरान  गए  बढ़े  एककों  को  संख्या  की  बकाया  राशि

 oe  att  es

 1980  11  30.44

 1980  5  6.24

 1980  6  14.07

 1980  7  14.42

 AOE 10१४1
 5  15.02

 1981  6  19.33

 ह  नाच  श
 जून  1981  से  दिसम्बर  1981  तक  अदि  बी  ia

 के  दौरान

 ——

 औद्योगिक  रुग्णता  की  समस्या  से  निपटने  के  बैंकों  और  वित्तीय  संस्थाओं

 द्वारा  विभिन्न  संगठनात्मक  प्रबन्ध  किए  गए  हैं  ।  इन  प्रबन्धों  की  प्रभाविकमा  की  बराबर  समीक्षा

 की  जाती  है  जिसके  आधार  पर  मौजूदा  प्रबन्धों  में  अनिवार्य  समझे  जाने
 वाले  gales  किए

 जाते हैं  ।

 कृषि  उत्पादों  का  निर्यात

 4591.  शो  dte  alto  देसाई  :

 eft  गुलाम  रसूल  कोचक  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  कृषि  उत्पादों  को  निर्यात  के  लिए  अल्पावधि  तथा  दीर्घावधि

 की  योजनाएं  तयार  करने  की  दृष्टि  से  गर  सरकारी  कौर  सरकारी  क्षेत्र  की  निर्यात  एजेसियों  तथा

 साथ  ही  वाणिज्य  वित्त  मंत्रालय  और  कृषि  मंत्रालय  के  अधिकारियों  को  एक  उच्च

 स्तरीय  बैठक  बुलाई  और

 यदि  तो  बैठक  कब  बुलायी  गई  थी  और  उसमें  किन-किन  मुख्य  विषयों  पर

 चर्चा  को  गई  और  उसमें  क्या  निर्णय  लिए  गए  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 उत्पादों  के  निर्यातकों

 (afteett  रामदुलारी  :  तथा  कृषि
 की  समस्याओं  का  हल  निकालने  के  लिए  वाणिज्य  सचिव  की  अध्यक्षता  में

 29  1983  को  एक  उच्च  स्तरीय  बैठक  हुई  ताकि  वितीय  ad  के  शेष  दो  महीनों  में
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 अधिकतम  नि  fa  किए  जा  सकें  ।  कृषि  सचिव  भर  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  तथा  सीमा  शुल्क  as

 के  अध्यक्ष  भी  उपस्थिति  थे

 aon  में  लिए  निर्णयों  के  अनुसरण  में  निम्नलिखित  की  अनुमति  देते  हुए  आदेश  जारी

 किए  गए  :--

 (1)
 31-3-83  तक  सामान्य  मुद्रा  क्षेत्रों

 को
 बिना  किसी  मात्रा  सम्बन्धी  पाबन्दी  के

 अरण्डी  के  तेल  के  निर्यात  के  लिए  निजी  व्यापार  ।

 (2)  निजी  पार्टियों  को  भी  इस  बात  की  अनुमति  दी  गई  है  कि  वे  मुक्त  रूप  से  किसी

 भी  गंतव्य  स्थान  को  शत-प्रतिशत  अविकल्प  साख  पत्र  पहले  आयामों  पहले  पाओ  के

 श्लाघा  पर  नेकेड  के  पास  उपलब्ध  शेष  अधिकतम  सीमा  आधार  पर  नेकेड  के

 सहयोगियों  के  रूप  में  एच०  पी०  एस०  मूँगफली  का  निर्यात  कर  सकती

 (3)  निजी  पार्टियों  को  अनुमति  दी  गई  है  कि  वे  31-3-83  तक  लदान  किए  जाने  के

 लिए  शत-प्रतिशत  विकल्पी  साख  पत्र  पर  पहले  आओ  पहले  पाओ  के  आधार

 पर  इस  प्रयोजन  के  लिए  निर्धारित  अधिकतम  सीमा  के  अन्दर  नेकेड  के  सहयोगियों

 के  रूप  में  तिल  के  के  बीज  का  निर्यात  कर  सकती  है  ।

 (4)  चालू  लाइसेंसिंग  ag  में  निर्यात  के  लिए  15,000  मे०  टन  राम तिल  के  बीज  की

 अतिरिक्त  सीमा  रिलीज  की  गई  है  जिसमें  से  शत-प्रतिशत  भवि कत् पी  साख  पत्र

 पर  पहले  भागों  पहले  पारो  के  आघार  पर  नेफेड  के  सहयोगियों  द्वारा  निर्यात

 किए  जाने  के  लिए  7,500  मे०  टन  की  मात्रा  सारणीबद्ध  की  गई  है  ।

 इलायची  बोड़ें  के  लिए  महत्वाकांक्षी  कार्यक्रम

 4592.  श्री  जो०  argo  कृष्णन  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  ag  सच  है  कि  योजना  आयोग  ने  भारत  को  अन्य  इलायची  उत्पादक  देशों  के

 साथ  प्रतियोगिता  करने  के  सक्षम  बनाने  हेतु  उत्पादकता  बढ़ाने  के  विचार  से  इलायची  बोर्ड  के  एक

 महत्वाकांक्षी  कार्यक्रम  को  मंजूरी  दी

 सर्दी  तो  उन  देशों  के  नाम  क्या  हैं  जिनका  इलायची  का  उत्पादन  भारत  को

 तुलना
 में  कम  भोर

 भारत  को  विश्व  की  मंडियों  में  स्यान  दिलाने  के  लिए  इस  क्षेत्र  में  जहाँ  तक  इलायची

 के  उत्पादन  का  सम्बध  सुधार  लाने  के  लिए  सरकार  की  योजना  के  ब्यौरे  कया  हैं
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामदुलारी  :  योजना  आयोग
 ने  इलायची  की  उत्पादकता  को  बढ़ाने  के  लिए  बागान  विकास  faa  योजनाਂ  नामक

 इलायची
 she भाई  की  योजना  को  मंजूरी  दे  दी  है  ।
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 तंजानिया  तथा  श्रीलंका  इलाकों  उत्पादनों  में  उसी  क्रम  में  भारत  के

 बाद  की  कोटि  में  रखे  गए  हैं  ।

 इलायची  ats  ने  इलायची  की  उत्पादकता  को  सुधारने  के  लिए  एक  योजना

 बनाई  है

 तमिलनाडु  मिनरल्स  लिमिटेड  द्वारा  ग्रेनाइट  पत्थरों  का  विदेशों  को  निर्यात

 4593.  थी  एन०  डेनिस  :  व्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः iT  |

 ()  क्या  तमिलनाडू  मिनरल्स  लि
 ०

 द्वारा  विदेशों  को  ग्रेनाइट  पत्थरों  का  निर्यात  किया

 जा  रहा  और

 यदि  तो  वित्तीय  ag  1978-79,  1979  80,  1980-81,  1981-82  तथा

 1982-83  के  दौरान  उक्त  निर्यातों  के  ब्यौरे  कपा  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  दुलारी
 :  तथा

 तमिलनाडु  राज्य  सरकार  से  जानकारी  एकत्र  की  रही  है  और  यथा  समय  सभा  पटल

 पर  रख  दी  जाएगी  |

 fea  केन  निर्माता  उद्योग  में  संकट

 4594.  थी  सुशील  मट् टा चाय  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  ag  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तायवान  से  भारी  मात्रा  में  टिन  केन  आने  के  कारण  स्वदेशी  केत  निर्माता  उद्योग

 संकट  का  सामना  कर  रहा

 यदि  तो  ताईवान  के  दस  कायें  से  स्वदेशी  उद्योग  को  बचाने  के  लि  ए  सरकार  का

 कौन  से
 उपाय

 करने  का  विचार  और

 हमारे  अपने  ही  देश  में  aretha  वस्तुओं  को  गैर  प्रतियोगी  बनाने  में  सरकार  की

 नीतियां  कौर  करों  की  दरें  कहां  तक  उत्तरदायी  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  (sitaat पती  राम  दुलारी  :  सरकार  को  कोई

 जानकारी  नहीं  है  ।

 तथा
 अन्तर्राष्ट्रीय  बाजारों  में  अपने  निर्यात  उत्पादों  को  प्रतियोगी  बनाने  के

 f

 उद्देश्य  से  ग्रा यात  नीति  के  अन्तर्गत  पंजीकृत  निर्यातकों  के  लिए  साबित  खाद्यों  और  काजू  गिरी  के
 निर्यातों  के  आधार  पर  टिन  के

 वि निर्मा ताशों  की  करने

 डिब्बों  के  आयात  की  अनुमति  है  ।  टिन  के  डिब्बों  के  स्वदेशी
 के  उद्देश्य  से  1982-83  के  निर्यातकों  को  वाणिज्य  मंत्रालय की  दिनांक  25

 1982  की  सार्वजनिक  सुचना  सं  ०
 ०एन  ०  /82  में
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 दी  गई  कतिपय  wat  के  टिन  के  डिब्बे  सप्लाई  करने  एक  नई  योजना  लागू  को  गई

 1983-84  के  लिए  आयात  नीति  तेयार  करने  के  सम्बन्ध  में  वर्तमान  योजना  में  सुघार  के

 लिए  सुझावों  पर  भी  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 भारतीयों  ढारा  विदेशों  से  घन  सेजा  जाना

 4595,  थी  Bo  लक प्पा

 थी  गुलशन  महमूद  :

 तारिक  अनवर  :

 भी  मोहन  लाल  पटेल  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विदेशों  में  रहने  वाले  भारतीय  मूल  के  व्यक्तियों  की  देशवाल  संख्या  कितनी

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  ऐसे  व्यक्तियों  ने  प्रति  प्रत्येक  देश  से  भारत  को

 कुल  कितनी  घनसाली  भेजी

 क्या  घनसाली  भेजने  में  कमी  आई  है  और  यि  तो  उसके  कारण  क्या

 ऐसे  व्यक्तियों  को  उनके  पास  अतिरिक्त  धनराशि  की  अधिकतम  मात्रा  की  अपने

 देश  भारत  भेजने  को  राजी  करने  के  लिए  क्या  प्रयास  किए  जा  रहे

 ऐसे  व्यक्तियों  को  उनकी  अतिरिकत  धनराशि  को  भारत  में
 उद्योग/व्यापार/व्यवसाय

 में  निवेश  करने  हेतु  आक्षित  करने  के  लिए  क्या  प्रयास  किए  जा  रहे

 कपा  ऐसी  धनराशि  भेजने  पर  निगरानी  रखने  और  उसे  बढ़ाने  के  तरीकों  और

 माध्यमों  का  पता  लगाने  के  लिए  एक  ate  स्तर  को  समिति  नियुक्त  करने  का  कोई  प्रस्ताव
 सरकार

 के  विचाराधीन  भर

 इस  सम्बन्ध  में  हमारे  विदेशी  मिशनों  द्वारा  क्या  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ?

 faa  संजरो  प्रणव  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 गौर  Ga)  चूंकि  चालू  नियमों  के  अस्तगत  प्राधिकृत  विक्रेताओं  द्वारा  10,000  रुपये

 तथा  उससे  क्रम  राशि  को  प्रेरणा  ओं  के  ब्यौरे  भारतीय  रिवेंज  Ta  को  भेजने  की  आवश्यकता  नवदीं

 इसलिए  विदेशों  में  रह  रहे  भारतीय  मूल  के  व्यक्तियों  से  प्राप्त  प्रेरणाओं  के  बारे  में  देशवार

 ठीक-ठीक  सुचना  उपलब्ध  नहीं  है  फिर  भी  गत  तीन  कलेक्टर  वर्षों  के  सम्बन्ध  में  संकल  निर्यात

 भिन्न  प्राप्तियों  के  तुरन्त  और  श्रनस्तिम  अनुमानों  के  आंकड़े  इस  प्रकार  हैं

 ay  राशि

 करोड़  रुपये
 ि  ee  न

 1980  4467.28

 198  4621.76

 1982  5013.00
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 EE

 उपयु क्त  आंकड़े  पथराव  प्रेरणाओं '
 से  सम्बद्ध  प्राप्तियों  के  चार  अर्थात  (  i)  परिवार

 (ii)  अनिवासियों  की  (iii)  प्रवासी  अन्तरण  भोर  (iv)  मनीभाडंर  प्राप्तियों  के

 पला चा  लाभांश  और  पर्यटन  प्राप्तियों  जेसी  सकल  निर्यात  भिन्न  प्राप्तियों  के

 होत्तक  हैं  |

 उपयुक्त  तथ्यों  से  पता  चलता  है  कि  सकल  प्राप्तियों  में  कमी  होने  का  कोई  प्रमाण

 नहीं  है  ।

 भोर  (=)  धनराशियां  भेजने  के  लिए  अनिवासी  भारतीयों  को  प्रोत्साहन  देने  के

 सम्बन्ध  में  बहुत-सी  योजनाएं  तयार  की  गई  हैं  ।  इन  योजनाओं  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है

 (1)  वे  केन्द्रीय  सरकार  agar  राज्य  सरकारों  प्रतिभूतियों  को  राष्ट्रीय

 आयोजना/बचत  पत्रों  ौर  भारतीय  युनिट  ट्रस्ट  के  यूनिटों  में  निवेश  कर  सकते
 हैं

 ।

 जब  पूंजी  निवेश  बिदेशी  मुद्रा  की  प्रेरणाओं  से  किया  जाए  तो  बिक्री  से  प्राप्त  राशि

 प्रत्यावर्तित  की  जा  सकती  यदि  6  वर्षीय  राष्ट्रीय  बचत  पत्रों  में  तराशी

 विदेशी  मुद्रा  में  लगाई  जाए  तो  इन  पर  1  प्रतिश्त  की  दर  से  अतिरिक्त  ब्याज

 दिया  जाता है  ।

 (2)  वे  शेयर  बाजार  में  कोट  किए  जाने  वाले  शेयरों  में  कम्पनी  की  चुकता  पूंजी  के

 प्रतिशत  तक  निवेश  कर  सकते  हैं  ।  शेयरों  की  बिक्री  की  राशि  देय  करों  की

 अदायगी  करने  पर  प्रत्यावर्तित  की  जा  सकती  है  ।

 (3)  वे  औद्योगिक  क्रियाकलापों  में  लगी  किसी  नई/मीजूदा  कम्पनी  के  नए  निगमों  में

 40  प्रतिशत  तक  अभिदान  कर  सकते  हैं  ।  इस  सुविधा  के  अंतगर्त  श्रत्यावतंत  का

 अधिकार  भी  मिलता  है  |

 (4)  वे  औद्योगिक  नीति  के  परिशिष्ट  1  में  सूचीबद्ध  तथा  निर्यातोन्मुख  एककों  की

 स्थापना  करने  के  लिए  पुरे  प्रत्यावहन  अधिकारों  सहित  इक्विटी  पूंजी  के  74  प्रतिशत

 तक  निवेश  कर  सकते  हैं  ।

 (5)  वे  वाणिज्यिक  निर्माण  तथा  कृषि  git  को  छोड़कर  किसी  भी  क्षेत्र  की  गतिविधि  में

 प्रत्यावहन  अधिकारों  के  बिना  चाहे  जितना  पूंजी  निवेश  कर  सकते  हैं  और  इस  तरह

 से  किए  गए  पूंजी  निवेश  निवासी  पंजी  निवेशों  के  समान  होंगे  ।

 (6)  पूंजी  निवेश  तथा  शेयरों  की  खरीद  से  सम्बन्धित  प्रक्रिया ग्र ों  को  तथा  सरल

 बना  दिया  गया  है  ।

 (7)  वर्ष  1983-84  के  बजट  में  अभनिवासियों  की  आय  के  सम्बन्ध  में  विशेष  उपबन्धों

 का  प्रस्ताव  किया  गया  ये  उपबन्ध  1983  के  वित्त  विधेयक  के  पैरा  36

 पृष्ठ  में  दिए  गए  हैं  ।

 (8)  निवासियों  के  खातों  एक  वर्ष  शौर  उससे  afer  की  परिपक्वता
 गव  छि थ  वाली  नई  जमा  रादियों  के  ब्याज  की  तुलनीय  परिपक्वता  की  अवधि
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 वाली  स्थानीय  जमा  राशियों  पर  दिए  जाने  वाले  ब्याज  को  दर  से  2  प्रतिशत

 अधिक  होगी  ।

 (9)  इन  बाह्य  खातों  में  जमा  राशियों  में  से  भारत  में  दिए  जाने  वाले  उपहारों  पर  दान

 कर  नहीं  लगेगा  ।

 (10)  कराधान  सम्बन्धी  प्रयोजनों  के  लिए  निर्धारित  भारत  में  शनिवार  के  मापदण्डों  में

 संशोधन  किया  गया  है  ।

 (a)  निवासी  भारतीयों  को  पूंजी  निवेश  करने  तथा  रकमें  भेजने  के  मामले  में  प्रोत्साहन

 देने  के  विचार  से  सरकार  ने  वित्त  भारिक  art  विभाग  में  एक  विशेष  कक्ष  की  स्थापना

 करने  का  निश्चय  किया  है  ।

 विदेशों  में  स्थित  भारतीय  निवेश  केन्द्र  के  कार्यालय  तथा  frat  भर  राष्ट्रीयकृत

 बैंकों  की  शाखाएं  प्रचार  कार्यों  आदि  की  व्यवस्था  करती  हैं  ताकि  अनिवासी  भारतीय  आसानी  से

 प्रेषण  |  गण पड  भेज  सकें  ।

 विवरण

 विभिन्‍न  में  रहने  वाले  भारतीयों  का  ब्यौरा  (15-7-80  तक  उपलब्ध

 सुचना  के

 नन

 क्रम  स ं०  देश  का  नाम  विदेशों  में  भारत  बिदेशी  नागरिकता  टिप्पणी

 मूल  के  व्यक्ति  स्वीकार  करने  वाले

 व्यक्ति

 (1)  (2)  (3)  (5)
 ावताततता्रयाधमावााा (4)

 बफनातिस्तान  30,000  25,000

 अल्जीरिया  1,500  40

 एंटीगुआ  20*  owen  परिवार

 भ्र जन् टीना  89  10

 18,599 आस्ट्रेलिया  15,985

 आस्ट्रिया  80  23

 बाहमास  100

 ब्रहरीन  40,000  200

 बंगलादेश  450

 10  बाबा डोस  75*  परिवार

 165



 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  25  मान  1983

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)

 11.  बेल्जियम  400

 12.  afar  250

 13.  भूटान  40,000  20

 14.  बोलीविया  4

 15.  बोत्सवाना  820  500

 16.  ब्राजील  2,000

 17.  बुल्गारिया  30

 18.  बर्मा  3-4  लाख  7,200

 19  gest  120

 20  कैमरून  150

 21  कनाडा  1,7  5,000  95,000

 22  कप  बोड़े  द्वीप  समूह

 23  40 मध्य  भ्रफ़ीकी  सा  राज्य

 24  चल च्  5

 25  चिल्ली
 \  45

 26  चीन  8

 27  कोलम्बिया  25

 28  कोमोरोस  200

 25 29  कांगो

 30  कोस्टारिका

 31  20  10 क्यूबा

 32  साइप्रस  6

 33  चेकोस्लोवाकिया  11  11

 34  डेनमार्क  637  65

 35  डोमिनिका  20.0  सपरिवार

 36  इक्वेडोर  13

 37  मित्र
 600

 38  इक्वटोरियल  गिनी  10

 166



 4  1905  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 (1)  (2)  (4) (3)  (5)

 30.  इथियोपिया  2,350  450

 40.  फिजी  3,00,697  3,00,650

 41,  फिनलैंड  100  200

 42  फ़ांस  500  6

 43  20  15 गबन

 44  गाम्बिया  18  10

 45  ग्वाटेमाला  13

 46  पश्चिम  जमनी  13,082  1,521

 47  पूर्वी  जमीनी  100

 48  चाना  1,250  44

 49.  यूनान  300

 50.  ग्रेनेड  3,900  3,700

 51.  गिनी

 52.  गिनी  बिसात

 53.  मुयाना  4,  24,400  4,24,100

 54,  हाँगकाँग  12,600  4,000

 55.  हंगरी

 56.  आइसलैंड

 57.  इंडोनेशिया  20,000  5,000

 58.  ईरान  20,000  920

 59.  इराक  20,250  10,000

 60.  Hawise

 61.  इटली  900

 62.  भाइवरी  कोस्ट  15

 63.  जमैका  50,318  50,000

 64.  जापान  1,858  110

 65.  जाइन  3,515

 66.  केन्या  79,000  72,500
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 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)

 कोरिया

 68  104  18 कोरिया  (afro)

 69  100 कूवत  65,000

 70  लागोस  60

 71  लेबनान  600

 72  लेसोथो  1,020  800

 73  लाइबेरिया  1,000

 74  लीबिया  10,000

 75  लक्सर रं  उपलब्ध  नहीं  उपलब्ध  नहीं

 76  मेलगासे  20,000  15,500

 77  मलावी  4,900  3,640

 78  मलयेशिया  12,08,500  10,09,500

 79  मालदीव  112  10

 80  माल्टा  150 150

 10
 माली

 82  मारीशस  6,  23,600  6,12,527

 83  भारी टा निया

 84  मेक्सिको  92  26

 — 85  मंगोलिया

 86  मांट्तेरेट  151  परिवार

 87  मोरक्को  500  125

 85.  मोजाम्बिक  22,043  21,792

 89  नेपाल  38,00,000  23,87,973

 90  नीदरलैण्ड  1,01,500  1,00,000

 91  न्यूज  लैण्ड  10,000  9,200

 92  निकारागुआ  2

 93  नाइजी  रिया  15,000
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 (2)  (3)  (5) (1)
 (4)

 94.  नाइजर  उपलब्ध  नहों  उप  लब्ध  नहीं

 95.  नाद  1,450  75

 96.  ala  60,000  5

 97  पाकिस्तान  उपलब्घ  नहीं  उपलब्ध  नहीं

 98  पानामा  250

 99.  परमाणु

 100.  पेर  63  19

 101.  फ़िलिपीन्स  3,000  500

 102.  पोलैण्ड  49

 103.  पुत  गाल  6,000  3,939

 104  कातार  30,000  125

 105  .  रूसा  निया

 106  .  रवांडा  58

 107  .  सऊदी  अरब  1,20,000  2,000

 108  सेनेगल  80  50

 109.  सैशेलेस  500  350

 110.  साहा  fama  612  12

 111,  सिंगापुर  ६,59,5001  1,22,000  गे भारत  के

 पास  देशों के

 राष्ट्रिक ों  स्त

 112.  सोमालिया  1,072  172

 113.  स्पेन  4,000  37

 114.  श्री  लंका  13,50,000  432,986

 i 115,  सट  विन्सेंट  10}  परिवार

 ह 116.  सेंट  ल्युशिया  15f  Tofrare

 1,800  98 117.  सूडान

 1,24,900  1,24,750 1158,  सुरीनाम

 119,  स्वाजीलैण्ड  41  12
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 geal  के  लिखित  उत्तर  25  1983

 (2)  [3]  (4)  (5)
 ”

 120.  स्वीडन  1,899  1,172

 2  434  449 121.  स्विट्जरलैण्ड

 122.  सीरिया  अरब  गणराज्य  286

 12  3 3.  तनज़ानिया  59,000  55,000

 124.  थाइलैण्ड  20,000  10,000

 125  टोगो  75

 126  ट्रिनिडाड  और  टोलियों  4,  20,000

 127  25 ट्यूनी  सिया

 128  दर्दो  10

 129  युगांडा  430  300

 130,  संयुक्त द्  चहरा  अमीरात  1,52,000  2,000

 131  ब्रिटेन  5,00,000  2,  50,000

 132  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  3,00,000  35,000

 133  सोवियत  रूस  750  2

 134  अपर  वोल्टा  15

 13  युरूगुए
 2

 136.  वेनेजुएला  231  16

 200 137  वियतनाम  उपलब्ध  नहीं

 300 138  यमन  अरब  गणराज्य  3,500

 139  यमन  1,00,000  99,500

 50 140  युगोस्लाविया

 141.  जाइये  700  200

 142.  जाम्बिया  22,600  9,000
 का  — nl

 रिज  कलकत्ता  से  करेंसी  नोटों
 का

 गायब  होना

 4596.  of  मनोहर  लाल  सनी  :  क्या  वित्त  मंत्री  ag  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  रिज  कलकत्ता  के  खजाने  से  करेंसी  नोटों  के

 तीन
 बंडल  गये  जिनमें  प्रत्येक  बंडल  में  10,000  रुपए
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 यदि  तो  पूर्ण  तथ्य
 क्या  है

 सका  क्या
 कारण

 है  तथा  खोये  हुए  नोटों  का

 पता  लगाने  के  बारे  में  हुई  प्रगति  का  ब्यौरा  क्या

 (=)  रुपयों  की  यह  चोरी  fea  प्रकार  हुई  वह  पटल  सार्वजनिक  स्थान  से  अलग

 था  और  सुरक्षित  था  तथा  खजाने  के  प्रवेश  द्वार  के  बाहर  सुरक्षा  कर्मियों  द्वारा  उसको

 चौकसी  की  जाती  और

 क्या  कलकत्ता  तथा  भारतीय  feat  बैंक  की  अन्य  शाखाओं में  इस  प्रकार  की

 चोरियों  की  रॉक-धाम  के  लिए  सुरक्षा  प्रबन्ध  की  पुनरीक्षा  कर  ली  गई  है  और  उसे  सुदृढ़  कर

 दिया  गया  है  तथा  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इंस  प्रकार  को  कितनी  चोरियां  हुई  हैं  और  उनमें

 कितनी  रानी  चौरी  की  गई  ?

 faa  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  दनादन  :  से  भारतीय  रिजवें  बेक

 ने  सुचना  दी  है  कि  रिज  कलकत्ता  की  एक्सचेंज  काउण्टर  से  12  1982  को

 30,000  रु०  की  एक  चोरी  हुई  थी  ।  बेक  ने  यह  भी  बताया  है  कि  उसके  यह  चोरी

 काउण्टर  के  स्टाफ  द्वारा  सुरक्षा  के  अहृतिप्रात  न  बरतने  की  वजह  से  हुई  क्योंकि  उन्होंने  हिदायतों

 के  मुताबिक  क्यूबिकल  को  बन्द  करके  ताला  लगा  कर  नहीं  रखा  ari  बेक  ने  पुलिस में  प्रथम

 सूचना  रिपोर्ट  ast  करा  दी  है  और  अभी  पुलिस  को  तहकीकात  नहीं  हुई  है  ।  इस  बेक

 ने  टेलर  और  दो  सिकका/नोट  परीक्षकों  के  विरुद्ध  अनेशासन  की  कारवाई  शुरू  कर  दी  हे  ।  उनसे

 यह  भी  कहा  गया  है  कि  वे  इस  हानि  की  पूर्ति  करें  ।

 भारतीय  रिवेंज  बैंक  ने  सुरक्षा  के  बारे  में  अपने  सभी  कार्यालयों  को  व्यापक  feared

 जारी  की  हैं  ।  उनसे  यह  भी  कहा  गया  है  कि  इन  हिदायतों का  सख्ती  से  पालन  करें  ।  कार्यालयों

 के  प्रति  प्रभारी  अधिकारियों  से  भी  यह  कहा  गया  है  कि  सुरक्षा  विधेयक  सावधानियों  को  सख्ती

 से  लागू  करने  की  दृष्टि  से  वे  समय  समय  पर  अचानक  निरीक्षण  भी  करें  ।  उनसे  यह  भी  कहा

 गया  है  कि  वे  सावधिक  रूप  से  सुरक्षा  प्रबन्धकों  के  बारे  में  एक  प्रमाणपत्र  प्रस्तुत  करें  ।  कलकत्ता

 कार्यालय  ने  सुरक्षा  अदेशों  के  कड़ाई  से  पालन  के  लिए  कदम  उठाए  हैं  ।  भारतीय  रिज  बैंक  में

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  हुए  चोरी/हानि  के  मामलों  के
 ब्यौरे  विवरण  में  दिये  गये  हैं  ।

 विवरण

 गत  तीन
 वर्षों

 में  भारतीय  रिजवी  बेक  में  हुए  चोरी,/हानि  के  मामलों  के  थ्योरी

 a

 क्रम  do  कार्यालय  का  नाम

 eee

 चोरी/हानि  के  मामलों  के
 ब्यौरे

 we  घटना

 की
 तारीख

 1  कलकत्ता  25-1-80  को  10,000/-  रुपये

 2  नई  दिल्‍ली  9-5-80  को  10,000/-  रुपये

 3,000  रुपए

 3  बम्बई  (24-7-80,  3-9-80,  7-9-80  को  तीन  अवसरों  पर

 1000  रु०
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 $$  आल

 क्रम  स०  कार्यालय  का  नाम

 ——  नालााललाणाणाााणाणा
 चोरी हानि

 के  मामलों  के  ब्यौरे  ate  घटन ना  की  तारीख

 4  कलकत्ता  23-9-80  को  छोटे  सिक्कों  के  रूप  में

 5  नई  दिल्‍ली  16-9-81  को  25,000/-  रुपये

 6  मद्रास  7-1-82  को  10,000/-  रुपये

 तई  दिल्‍ली  23-4-82  और  24-4-82  को  1,19,000/-  रुपये

 नई  दिल्‍ली  18-8-82  को

 रक्षा  लेखा  में  agar  अधिकारियों  के  पदों  के  लिए  अनुसूचित  जाति  धौर  अनुसूचित

 जनजाति  के  व्यक्तियों  के  लिए  आरक्षण

 4597.  st  दया  रास  चाय

 थ्री  जय  पाल  fag  कश्यप  :  कया  वित्त  मंत्री  ag  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  रक्षा  लेखा  विभाग  में  अनुभाग  अधिकारी  के  पद  के

 सम्बन्ध  में  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  व्यक्तियों  के  लिए  224  प्रतिशत  का

 आरक्षण  आदेश  लागू  होता

 (a)  क्या  31  1982  को  उपरोक्त  कोटा  पुरा  हो  गया  यदि  तो

 तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 यदि  नहीं  उक्त  arta  को  सामान्य  झोर  आरक्षित  जातियों  के  कितने  अनुभाग

 अधिकारी

 क्या  किसी  भी  वर्ष  में  222  प्रतिशत  का  कोटा  पूरा
 स्पा >  ना  सर्दी  तो  उसका

 ब्यौरा  क्या  यदि  नहीं  तो  इसके  कारण  क्या  हैं  और  कोटा  पुरा  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किए

 गए/किए  जाने  का  विचार

 इस  पद  के  लिए  भर्ती  नियमों  का  नाम  (zrgza)  क्या

 उस  पद  के  लिए  भर्ती  प्राधिकारी  संघ  लोक  सेवा  भायोग/कमेंचारी  चयन  आयोग

 भर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  यह  काम  उपरोक्त  एजेंसियों  को  dist  का

 यदि  तो  कब  तक  भर  यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ।

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पंट्टा मि राम  :  जी  यह  भी  उल्लेखनीय

 है  कि  अनुभाग  अधिकारी  के  पद  पर

 जरूरी है  ।

 पदोन्नति  से  पहले  अधीनस्थ  लेखा  सेवा  परीक्षा  पास  करना
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 जी  नहीं  ।

 सामान्य  at  2802

 आरक्षित  ay  177

 (a)  अनुभाग  अधिकारी  के  ग्रेड  में  पदोन्नति  अधोवस्त्र  लेखा  सेवा  परीक्षा  पास

 ॥  f>
 करने  पर  निर्भर  करती  है  ।  आरक्षित  ay  में  से  प्रयाप्त  संख्या  में  ass  ०  AE te स्त |  ह  थों  के  न  मिलने

 के  कारण  आरक्षित  कोटे  को  पूरा  करना  संभव  नहीं  हो  सका  |

 रक्षा  लेखा
 मौर

 घ  भर्ती  1970  ।

 0८
 और  जी  नहीं  ।  भरती  नियमों  में  80%,  पद  पदोन्नति  ait  2  0८  पद  सीधी

 भरती  द्वारा  भरे  जाने  की  व्यवस्था है  ।  किसी  भी  मामले  में  अनुभाग  अधिकारी  के  ग्रेड  में

 पदोन्नति  तभी  होती  है  जब  कोई  व्यक्ति
 रूप

 से  आयोजित  अधीनस्थ  लेखा  परीक्षा  पास

 कर  लेता  है  ।

 विदेशी  पर्यटक

 4598.  श्री  गुलशेर  अ्रहुमद  :

 श्री  के०  लक प्पा  :  कया  पंत  ate  नागर  विमानन  मंत्री  ag  बताने  की
 कृपा

 करेंगे  कि  s

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितने  विदेशी  पर्यटकों  ने  भारत  की  यात्रा

 (a)  क्या  सरकार  देश  के  पेंशन  विकास  में  संतुष्ट

 क्या  सरकार  को  विदेश  से  आने  वाले  पर्यटकों  को  हवाई  ASS  पर  उतरने  पर  सीमा

 gen  विभाग  द्वारा  निकासी  में  की  जाने  वाली  देरी  के  कारण  होने  वाली  परेशनाइयों  आदि  के

 बारे  में  पता

 यदि  तो  क्या  उपचारी  उपाय  किए  जा  रहे  और

 अपने  विदेशी  दूतावासों  द्वारा  भारत  में  qizet ® के
 यातायात  के  विकास  के  लिए

 नया  प्रयत्न  किये  जा  रहे हैं  ?

 पेंशन  और  नागर  विमानन  संचालक  के  राज्य  मंत्री  खुर्शीद  झालम  :

 गत  ata  वर्षों  में  जिन  विदेशी  पर्यटकों  ने  area  की  यात्रा  की  उनकी  संख्या  नीचे  दी  गई  है

 ay  भाने  वाले  पर्यटकों  को  संख्या

 ह ्  ि  > ao  य  de

 1980  800,150

 1981  1270,210*

 1982  1286,079*

 *  पाकिस्तान  att  बंगलादेश  से  आए  राष्ट्रिक  शामिले  हैं  ।
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 ae  क
 (a)  wien  का  विकास  एक  aaa  प्रक्रिया  है  ।  तथा  हाल  में  देश  को  और  पैंट  आगमन

 की  वृद्धि  दर  को  पर्यटक  भेजने  बाली  प्रमुख  मार्केटों  में  विश्व  व्यापी  मन्दी  और  हमारे  पड़ोसी  देशों

 में  गड़बड़ी  के  हालात  ने  भी  प्रभावित  किया  |

 (7)  कौर  समस्याओं  पर  विचार-वीम  करने  के  लिए  तथा  उपचारी

 उपाय  करने  के  लिए  समय-समय  पर  सम्बन्धित  एजेंसियों  को  बैठक  होतो  रहती हैं  ।

 विदेशों  में  हमारे  मिशनों  द्वारा  जहां  पयंटक  कार्यालय  हैं  वहां  उनके  सहयोग  से  या

 जहां  ये  कार्यालय  नहीं  हैं  वहां  अन्यथा  रूप  से  या  मिशन  द्वारा  स्वयं  ही  भारतीय  wea  की

 संभाव्यता  प्रोजेक्ट  करने  तथा  पर्यटक  के  रूप  में  भारत  की  यात्रा  करने  के  इच्छुक  व्यक्तियों  की

 सहायता  करने  के  लिए  सतत  प्रयास  किए  जाते  हैं  ।

 राकेट  स्पीड  ates  समाचार

 4599,  श्री  गुलशेर  अहमद  :

 श्री  के ०  लक प्पा  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  !

 क्या  सरकार  का  ध्यान  28-2-83  को  में  रैकेट

 स्पेशल  da  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  जिसके  अनुसार
 आयकर

 प्राधिकारियों  द्वारा  पगड़ी ਂ  प्रगाली  के  माध्यम  से  राजधानी  में  वाणिज्यिक  परिसर  किराये  पर

 देकर  लेखा  बाहर  धन  बनाने  के  घोटाले  का  भंडाफोड़  किया  गया

 यदि  तो  इस  छापे  से  संबंधित  व्यक्तियों  और  उनके  पु्वक्वृत  संबंधी  ब्यौरे  कया

 at  छापे  के  दौरान  कितने  नकदी  और  जेवर  आदि  asa  किये

 कया  इन  पारियों  के  दोष  लाकरों  की  भी  तलाशी  ली  गई  गौर  यदि  तो  उनमें

 कौन  सी  वस्तुएं  पकड़ी  और

 और  जुर्माने  की  वसूली  तथा  दोषी  व्यक्तियों  को  दंड  देने  के  लिए  क्या  कार्यवाही

 की  गई  ध्रुवा  करने  का  विचार  है  ?

 चित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पट्टा भि राम  :  से  सोमवार

 दिनांक  28-2-83  के  *" हिन्दुस्तान  पगड़ी  रैकेट  स्पीड  aes  से  छपी  रिपो  से

 अवगत  है  ।  इस  सुचना  के  प्राप्त  होने  पर  कि  सवे/श्री  अमरनाथ  और  प्रेमनाथ  अपने

 स्वामित्वाधघोन  दुकानों  को  अंतरिक  करके  ‘Tay  प्राप्त  कर  रहे  16-2-1983  आपका

 1961  की  धारा  132  के  दिल्ली  और  उत्तर  प्रदेश  में  बरेली  में  उनके

 रिहायशी  तथा  व्यापारिक  परिसरों  की  तलाशियां  ली  गई  थी  ।  दिल्‍ली  शौर  बरेली  में  सील  किये
 गये  23  लाकरों  में  से  17  लाकर  खोले  गये  इन  तलाशियों  के  नकदी  तथा

 जवाहिरात  के  रूप  में  24.77  लाख  रुपये  की  प्रथम  दृष्ट्या  लेखा-बाहुल  परिसंपत्तियां  पकड़ी  गई  |
 आकर  afafaay  की  धारा  132  (  3)  के  लगभग  14.37  लाख  रुपये  के  मूल्य  के
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 ना

 जवाहिरात  और  13  ara  रपये  का  लेखा  बाह्य  स्टाक  भी  रोक  लिया  गया  पकड़े  गये

 कागजातों  की  जांच-पड़ताल  की  जा  रही  है  और  प्राय कर  तथा  अन्य  प्रत्यक्ष  कर  अधिनियमों  के

 अंतगर्त  उचित  कार्यवाही  की  जाएगी  ॥

 दिल्‍ली  में  सरकारी  क्षेत्र  के  होटलों  में  निवेश

 4600,  sit  रामप्रसाद  भ्रहिरवार  :

 थ्री  सुरज  मान  :

 थ्री  प्रबल  बिहारी  बाजपेयी  :  क्या  पप् रें टन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नवें  एशियाड  अवसर  पर  दिल्‍ली  में  निमित  प्रत्येक  सरकारी  क्षेत्र  के  होटल  में  कुल

 कितना  घन  लगाया  गया  और  एशियाड  के  दौरान  उन्हें  कितना  लाभ/हानि  हुई  तथा  प्रत्येक  में  कितने

 कमरे  किराये  पर

 (a)  दिल्‍ली  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  प्रत्येक  होटल  में  नवें  एशियाड  के  व्यक्तियों  के  लिये

 और  इनके  द्वारा  कितने  कमरों  को  किराये  पर  दिये  जाने  का  आश्वासन  कितने  कमरों  के  लिये

 प्रस्ताव  प्राप्त  हुये  और  कितने  कमरे  वास्तव  में  किराये  पर  दिये

 यदि  कम  कमरे  किराये  पर  लगे  तो  उनका  क्या  कारण  और

 नवें  एशियाड  के  दौरान  यात्रियों  को  भारत  का  दौरा  करने  हेतु  प्रोत्साहित  करने  के

 लिये  क्या  कदम  उठाये  प्रचार  पर  कितनी  राशि  व्यय  की  गई  और  उसके  क्या  परिणाम

 निकले  ?

 पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  छुशोद  मालम  :

 एशियाड  के  लिए  दिल्‍ली में  निमित  सरकारी  aa  के  दो  होटलों  से  सम्बन्धित  सुचना  नीचे  दी

 गई  हे  oo

 Pee  AS
 स्लाट  होटल

 व  amen
 होटल  सेंटॉर

 रू०  मे ं)

 (1)  पूंजी-निवेश  1410.29  2025.00

 (30.11.82

 (Il)  लाभ  और  हानि  (4-)  0.21
 (+)  7.89

 (15.11.82  से  31.12.82

 (11)  श्रीवास  58.9%  78%
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 बर  एशियाई  खेलों  की  विशेष  आयोजन  समिति  के

 एसोसी  द्वारा  प्राइवेट  होटलों  में  कुछ  बुक  किए  गए  कमरों  की  संख्या  ate  किराए  के  लिए

 उपलब्ध  कमरों  पर  आधारित  प्राइवेट  होटलों  में  अधिवास  का  स्तर  निम्न  प्रकार  से  है  :--

 होटल  का  नाम  एसओसी  द्वारा  बुक  किए  गए  कमरे  अधिवास

 cs ee  ee  ce  आगा  ननिया  ee a  ललन  क-बताया

 एशियन  होटल  150  60%

 2  सिद्धार्थ  कान्ती  नेपाल  45  38.33%

 2 a  199 ALS wa  शेरटन  100%

 एशियाड  का  संवघंत  भारत  तथा  144211.0 र  ॥ Fara  जजों  Pe
 ba  |  स्थित  सभी  भारत  सरकार  पाठक

 कार्यालयों  ने  किया  था  ।  पर्यटन  विभाग  ने  1.56  लाख  रुपये  के  खर्च  पर  नवम  एशियाड  के  लिए

 दिल्‍ली-दि  एशियाड  डिप्टी  एण्ड  मी ट्रम्सं  और  विशेषांक  शीर्षक  से  तीन

 प्रकाशन  निकाले  ।

 आई०  टी०  डी०  सी ०  ने  एशियाई  खेल  देखने  के  लिए  बजट  पाठकों  को  प्रोत्साहित

 हेतु  खान  ए  बजटਂ  fee  से  एक  ब्रोशर  निकाला  ।  इस  MAT  पर  कूल  17,721,96

 रुपये  ad  हुए  जिसे  एयर  दिल्‍ली  oder  विकास  निगम  और  भाई  ato  डी०  सी०  ने

 बराबर-बराबर  वहन  किया  ।  एशियाड  के  अशोक  ट्रैवल्स  एण्ड  tad  ने  aTTaT  9  72-

 लाख  रुपये  का  राजस्व  अजित  करते  हुए  114  यात्रियों  को  किया  ॥

 इन  ल्यू  आफ  हैण्डलूम  संगम  ard  एक्सपोटंस
 क्

 atte  समाचार

 4601.  श्री  झड़ा फाक  :.  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 कया  सरका  का  ध्यान  21  1982  के  *'इकानोमिवस

 टाइम्सਂ  में  इन  ey  माफ  हैण्डलूम  संगम  ad  एक्सपोर्ट से  शशांक  से  प्रकाशित

 समाचार  की  ओर  गया

 सरकार  ने  हथकरघा  से  बने  वस्त्रों  के  बदले  में  विद्युत  करवे  से  बने  वस्त्रों  के  निर्यात

 करने  वाले  निर्यातक  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  है  अथवा  करने  का  विचार

 क्या  इस  संबंध  में  आयातकर्ता  देशों  से  कोई  शिकायत  प्राप्त  हुई  हैं  ;  भर

 भारतीय  निर्यातकों  का  क्या  नाम  है  और  प्रत्येक  निर्यातक  के  विरुद्ध  की  गई  कायेंਂ

 वाही  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  दुलारी  ।  हों  ।

 तथा  सर्जरी  wa  निर्यातकों  के  विरुद्ध  कानून  के  अंतगर्त  कार्यवाही  की  जा

 रही  है  ।  निय  पनाह a  |  1977,  सरशार 441.0  सा  छत wu  के  ao asa  के क  हि  नर  ae  ata  16  निर्यातकों
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 को  कारण  दिखाओं  नोटिस  दे  दिए  गए  हैं  ।  शामिल  पार्टियों  के  नाम  संलग्न  विवरण  में  दिए

 गए

 बेने लक्स  तथा  ब्रिटेन
 से  कुछ  जिनमें  गैर-हथकरघा  उद्भव  के  माल  के

 निर्यात  के  बारे  में  ara  लगाया  गया  जांच  के  लिए  सरकार  को  भेज  दिए  गए  जांच

 मे  rox करने  पर  पता  चला  कि  16  पार्टियां  ऐसे  मामलों  में  शामिल  है  जिन  ह  हुआ  क  रघा  मदों  के  रूप

 थें  गेर-हथकरघा  उत्पादों  की  निर्वात  किया  गया

 विवरण

 पार्टी  का  नाम क्रमांक

 ि  थाा ee ee

 म०  सी०  एण्ड  ए  नई  दिल्‍ली

 म०  रिकी  एण्ड  स्माइल  प्रा०  नई  दिल्‍ली |

 3.  म०  बनाना  नई  दिल्‍ली  ।

 4.  म०  इंडिया  एक्सपोर्ट  हाउस  (sto)  नई  दिल्‍ली  |

 Ho  कान्ता  नई  दिल्‍ली  ॥

 6.  में  ०  नीता  नई  दिल्‍ली  ।

 म७  स्टाइलिंग  नई  दिल्‍ली  |

 8.  म०  दिवानी  crane  नई  दिल्‍ली  ।

 स०  टैक्स  नई  दिल्‍ली  ।

 10  Ho  चौधरी  बम्बई  |

 | ह  म०  जल्दी  नई  दिल्‍ली  ।

 12.  Horna,  नई  दिल्‍ली  ।

 13  स०  मोहन  नई  दिल्‍ली  ।

 14  Ho  दिल्‍ली

 15  Ho  मोहन  नई  दिल्‍ली

 16.  में
 ०

 वेस्टेज  इंडिया  गारमेंट्स  बम्बई  ॥

 निर्यातकों  को  प्रोत्साहन

 4602,  थी  सत्येन्द्र  नारायण  fag  :

 श्री  रवीन्द्र  वर्मा  :

 ett  मोम  तिरू  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  सरकार  ने  निर्यात  dada  के  लिए  अनेक  कदम  उठाए
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 यदि  तो  इस  ag  निर्यातकों  को  कौन-कौन  सी  सुविधाएं  देने  का  विचार

 क्या  सरकार  परम्परागत  चमत्कारों  को  उनके  द्वारा  निमित  वस्तुओं  के  निर्यात  को

 प्राथमिकता  देकर  प्रोत्साहन  ओर

 (a)  यदि  नह  तो  इस  सम्बन्धित  योजना  का  ब्यौरा  ब्या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामदुलारी  :  सें  (3)  भारत  से

 निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  निम्नोक्त  निर्यात  सहायता  योजनाएं  प्रचलित  हैं  :--

 (i)  चुनिन्दा  निर्यात  उत्पादों  पर  नकद  मुदप्नाव जा  सहाय  Guy

 (il)  आयात  तथा

 (iii)  शुल्क  वापसी  ।

 ऊपर  दो  गई  योजनाओं  के  सरकार  भारत  से  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए

 निम्नोक्त  प्रमुख  उपाय  किए  हैं

 1  *'लाइसेंस  शुदा  क्षमताਂ  तथा  के  प्रयोजनार्थ  निर्यात  हेतु  उत्पादन  का

 अलग  किया

 वहां  निर्यात  हेतु  नई  वस्तुओं  का  उत्पादन  करने  की  अनुमति  जहां  उस  वस्तु  में

 farrar  हो  जिसके  विनिर्माण  के  लिए  औद्योगिक  एकक  लाइसेंस  fear  गया  हो  ;

 3  निर्यात  उत्पादन  के  लिए  प्रगतिशील  तथा  आधुनिक  श्रीद्योगिकी  आयातों  के  लिए

 जिसमें  रायल्टी  की  एकमुश्त  अदायगी  अन्तग्रंस्त  अनुकुल  व्यवहार  प्रदान

 4.  सभी  100  प्रतिशत  निर्यात  भीमबल  एककों  को  मुक्तव्यापार  क्षत्र  जैसा

 5.  निर्यातों  हेतु  उत्पादन  बढ़ाने  प्रयोजनाथे  उद्योगों  की  विस्तारित  सूची  में  स्वतः

 विस्तार  की  अनुमति

 इंजीनियरी  का  कतिपय  मदों  तथा  अन्य  निर्यात  अभिमुख  उद्योगों  के  सम्बन्ध  में

 रियायती  ब्याज  दर  पर  लदान-पूर्व  ऋण  की  अवधि  को  135  दिन  से  बढ़ाकर

 180  दिन  किया

 हाल  ही  में  स्थापित  एक्जिम  de  से  निर्यात  वित्त  का  प्रावधान  बढ़ाने  की  आशा

 8  शुल्क  वापसी  के  संवितरण  में  विलम्ब  को  कम  करने  के  लिए  नीतियों  तथा

 प्रतिक्रियाओं  को  सरल
 तथा  कारगर  बनाया

 उपर  निर्दिष्ट  निर्वात  seat  हन  तथा  सुविधाएं  चमड़ ेके  माल  के  निर्यात  के  लिए  भी

 लागु  होती  है  ।  पर  म्परागत  मोतियों  के  लिए  कोई  अलंग  खोजते  नहीं
 है

 ।
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 इंडियन  एयरलाइन्स  को  feat  से  बंगलोर  के  लिए  विशेष  उड़ान

 4603.  श्री  सत्येन्द्र  नारायण  fag  :

 wt  रौद्र  वर्मा  :

 थी  भोम
 सिह

 क्या  casa  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  इण्डियन  एयरलाइन्स  ने  9  1982  को  दिल्‍ली  से  हैदराबाद-बंगलौर

 को  एक  विशेष  उड़ान  चलाई

 यदि
 तो  इस  उड़ान  का  निर्णय  किस  तारीख  को  किया  गया  था  ate  ag

 निर्णय  लेने  के  क्या  कारण

 क्या  ऐसी  उड़ने  पिछले  वर्ष  भी  हुई  और

 यदि  तो  ये  उड़ाने  किस  तारीख  को  तथा  कहां  से  कहां  तक  हुई ?

 पेंशन  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  संती  खुर्शीद  आलम

 नही ं।

 प्रतीक्षा  सूची  में  रखे  गए  जिन  यात्रियों  को  दिल्‍ली /हैद राबाद/बंगलौर  अनुसूचित
 उड़ान  पर  स्थान  नहीं  दिया  जा  इन्हें  ले  जाए  जाने  के  निर्णय  8  1982

 को  किया  गया  था  ॥

 नहीं  ।

 अपेक्षित  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  लोक  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 बम्बई  सें  एक  पूरक  टर्मिनल  बताने  के  लिए  भारत  के  अन्तर्राष्ट्रीय

 हवाई  अड्डा  प्राधिकरण  की  योजना

 4604.  को  clo  एस०  विजय राघवन  :  क्या  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  के  हवाई  अड्डा  प्राधिकरण  की  बम्बई  में  एक  पृथक  मीनल  बनाने  की

 कोई  योजना  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुर्दो  आलम  :  और
 भारत  अन्तर्राष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  बम्बई  विमान  क्षेत्र  पर  एक  नए

 अन्तर्राष्ट्रीय  यात्री  तथा  कार्गो  मीनल  परिसर  का  विकास  कर  इस  परिसर  का  प्रथम
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 चरण  1980  में  चालू  कर  दिया  गया  था  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  यात्री  टर्मिनल  का  दूसरा  चरण

 22.49  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत  से  अब  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है  तथा  इसके

 1984-85  तक  पुरा  हो  जाने  की  संभावना  है  ।

 मेरेडियन  नई  विल्लो  के  लिए  सीमेंट  और  इस्पात  का  आबंटन

 4605.  डा०  वसन्त  कुमार  पण्डित  :

 थो  रतन  fag  क्या  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  कि  मेरेडियन  होटल  परियोजना  के  लिए  कितने  सीमेंट  भर  इस्पात

 का  आवंटन  किया  गया  था  ;  और  सुपुदंगी  कब  ate  किस  मूल्य  पर  की

 पुरी  होटल  परियोजना  कब  तक  पुरी  हो

 क्या  मेरेडियन  होटल  के  प्रवर्तकों  ने  सीमेंट  और  इस्पात  का  पूरा  मुल्य  चुकता  कर

 दिया  है  यदि  नहीं  तो  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  अथवा  किसी  अन्य  एजेंसी  की  भोर  28

 1983  को  कितनी  रकम  बकाया  शौर

 इसकी  वसूली  के  लिए  कया  कार्यवाही  करने  का  विचार  हैं  और  क्या  वसुली

 न  होने  को  स्थिति  में  कोई  आर्थिक  ब्याज  लिया  जाएगा  अथवा  कोई  कानूनी  कार्यवाही  की

 जाएगी  ?

 क पथयब्न  कौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  quale  आलस  :

 1982  तक  आबंटित  9,000  टन  सीमेंट  के  मुकाबले  2-4-82  तक  केवल  2,336,60

 मीटरी  टन  सीमेंट  रिलीज  की  गई  थी  ।  सरकारी  नीति  में  परिवर्तन  के  कारण  इस  तारोख  के

 बाद  होटल  द्वारा  ओपन  मार्केट  से  नान-लेवी  सीमेंट  खरीदी  गई  थी  ।  इसी  प्रकार  3,700  मीटरी

 टन  इस्पात  की  सिफारिश  के  मुकाबले  केवल  494.72  मीटरी  टन  इस्पात  होटल  का  प्राप्त  हुआ

 था  और  ae  ओपन  मार्केट  से  खरीदा  गया  था  ।  श्रधघिकतर  लेवी  सीमेंट  प्रति  मीटरी

 टन  भर  इस्पात  4295  रु०  से  4405  रु०  प्रति  मोटरी  टन  को  दर  पर  खरीदा  गया  था

 लाइसेंस  दस्तावेज  के  अनुसार  होटल  31  1984  तक  पूरा  हो  जाएगा

 (a)  होटल  मेरेडियन  ने  सीमेंट  और  इस्पात  का  पूरा  मुल्य  चुकता  कर  दिया  है  ।

 seat  नवदीं  उठता  ।

 Gz  ब्रिटेन  के  साथ  व्यापार  घाटा

 | हਂ  ह 4606.  श्री  पी०  थ ी  लि  तद्न्य
 o  avez:  क्या ल  a  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  1983  के  दौरान  ब्रिटेन  के  व्यापार  मंत्री  ने  भारत-ब्रिटेनਂ  व्यापार
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 4  190.  ह <
 (sz)  seal  के  लिखित  उत्तर

 घाटे  के  सम्बन्ध  में  भारत  की  यात्रा  की

 यदि  तो  क्या  1977  तक  व्यापारिक  संतुलन  भारत  के  पक्ष  में  रहा  है  भर

 इसके  बाद  अत्याधिक  रूप  से  ब्रिटेन के  पक्ष  में  हो  गया

 क्या  प्राक्कलन के  अनुसार  भारत  को  इस  वर्ष  के  प्रथम  नौ  महीनों  में  लगभग

 40  करोड़  पौण्ड  का  व्यापार  घाटा  हुआ

 ब्या  व्यापार  घाटा  और  अधिक  बढ़  सकता  भर

 प्रेट  ब्रिटेन  के  साथ  व्यापार  घाटे  को  ठीक  करने  में  ब्रिटेन  के  मंत्री  की  यात्रा  से

 कहां
 तक  मदद  मिलेगी  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  दुलारी  :  ब्रिटिश  व्यापार

 मंत्री  ने  हमारे  दोनों  देशों  के  बीच  व्यापार  आर  आर्थिक  संबंधों  की  समीक्षा  के  लिए  भारत  की

 यात्रा  की  t

 भारत  का  व्यापार  1977  तक  हमारे  पक्ष  में  लेकिन  उसके  बाद  प्रतिकूल

 हो  गया  ।

 ब्रिटिश  आंकड़ों  के  अनुसार  1982 के
 दौरान  ब्रिटेन  को  किए  गए  हमारे  निर्यातों

 का  मुल्य  379.2  मिलियन  पौंड  था  जबकि  ब्रिटेन  से  दिए  गए  हमारे  आयातों  का  मूल्य  805.3

 मिलियन  पौंड  था  ।

 यदि  हमारे  निर्यात  हमारे  आयातों  के  बराबर  नहीं  होते  तो  यह  घाटा  बढ़

 सकता है  ।

 वर्ष  1982  के  दोरान  भारत  का  निशांत  निष्पादन  पिछले  वर्ष  को  तुलना  में  बेहतर

 रहा  है  ।  प्रत्येक  देश  के  साथ  हमारे  द्विपक्षीय  व्यापार  मे  अंकगणितीय  शेष  को  दिखाना

 हमारा  उदय  नहीं  है  ।  हमारी  नीति  है  बढ़िया  उपलब्ध  बाजारों  को  अधिक  निर्यात  करके  अपने

 विश्वव्यापी  व्यापार  घाटे  को  कम  करने  का  प्रयास  है  ब्रिटेन  सरकार  ने  हमारे  निर्यातों  के

 विस्तार  के  लिए  हमारे  सुझावों  पर  अनुकूल  प्रतिक्रिया  दिखाई  है  और  उन्होंने  भारत  को  ब्रिटेन

 बाजार
 में

 उनके  नियत  dada  प्रयासों  में  सहायता  देने  के  लिए  250,000  पौंड  की  राशि

 निर्घारित  की  है  ।

 भारत  को  जापान  को  सहायता

 4607  श्री
 तो  माधुरी  सिंह  :  क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  at  कृपा  करेंगे  किः

 जापान  द्वारा  भारत  को  अनुदान  और  ऋण  के  रूप  में  विभिन्न  परियोजनाओं  के

 लिए  दी  गई  कुल  सहायता  राशि  का  ब्योरा  क्या

 इस  सहायता  राशि  को  किन  विशिष्ट  परियोजनाओं  पौर  योजनाओं  के  उपयोग  के

 लिए  किया  और
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 खित  मारा
 प्रश्नों  के  लि  |  क  ९  उपरोक्  25  1983

 इस  सहायता  की  wa  क्या  हैं  ?

 वित्त  मंत्री  प्रणव  :  और  जापान  सरकार  ने  1958  से  ऋणों  और

 अनुदानों  के  रूप  में  कुल  मिलाकर  596,30  awa  येन  (2506  करोड़  रुपए  के  लगभग

 की  राशि  की  सहायता  दी  है  ।  जापान  से  मिलने  वाली  ऋण  सहायता  लगभग  $74.63  अरब  येन

 2415  करोड़  बैठती है
 ।  जिसमें  से  217.26  अरब  येन  913  करोड़  रुपए

 के  की  सहायता  विनिदष्ट  परियोजनाओं  और  योजनाओं  के  लिए  दी  गई  अनुदान  सहायता
 जो  1978-79  से  मिलनी  शुरू  हुई  21.67  अरब  येन  9.0  करोड़  रुपए  के

 बैठती  जिसमें  से  10.35  अरब  येन  43.5  करोड़  रुपए  के  की  राशि  की

 सहायता  विनिदष्ट  परियोजनाओं  और  योजनाओं  के  लिए  दी  गई  ऋण  सहायता  कतिपय  चने

 हुए  क्षेत्रों  जेसे  कि  तेल  की  टूर  तथा  रेल  परिवहन  आदि  क्षेत्रों  की

 विशिष्ट  परियोजनाओं  के  लिए  उपलब्ध  है  जबकि  अनुदान  सहायता  खाद्य  उत्पादन  में  वृद्धि
 स्वास्थ्य  तथा  सामाजिक  पर्यावरण  सुधारने  के  क्षेत्रों  के  लिए  उपलब्ध  है  ।  जापान  सरकार

 जिन  परियोजाओं  तथा  योजनाओं  के  लिए  पिछले  तीन  वर्षों  (1980-81  से  1982-83)  में  जो

 अनुदान  सहारा  दी  है  उनकी  सुची  विवरण  में  संलग्न  है  |

 जापान  से  मिले  वर्तमान  ऋणों  को  10  की  रियायती  अवधि  सहित  30  वह

 की  अवधि  में  वापस  अदा  किया  जाना  है  ।  इन  ऋणों  पर  2.75  प्रतिशत  प्रतिवर्ष
 के  हिसाब  से

 ब्याज  लगता  है  ।

 विवरण

 उन  परिपरोजनाओं/योजना ओं
 की  जिनके  लिए  जापान  सरकार  ने  पिछले  तीन  वर्षों

 (1980-81  से  लेकर  1982-83  के  दौरान  अनुदान  सहायता  दी  है  ।

 लाख

 क्रम  संख्या

 परियोजना/योजना

 का  नाम

 अनुदान

 की  राशि
 _

 (3)
 Ch eee

 दूर  संचार  परियोजनाएं

 II,  I,  IV  और  V)  23,100

 2.  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  की  cyemred  परियोजना  8,600.

 हरियाणा  राज्य  बोर्ड  को  पश्चिमी  यमुना  नहर
 पन  बिजली  परियोजना

 4,000

 कृषक  भारतीय  सहकारी  fafa

 परियोजना
 टेड  की  हजीरा  var

 20,000
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 4  1905  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 (1)  (2)  (3)

 वि  अ  अ

 ला साम  राज्य  बिजली  बोड़ें  की  पच है  r-  ।  तापीय  बिजली

 परियोजना

 राष्ट्रीय  केमिकल्स  एण्ड  पर्टिलाइजसं  लिमिटेड  की  थल

 बेस्ट  उर्वरक  परियोजना  20,000

 भिन्न  प्रदेश  राज्य  बिजली  ats  की  नागार्जुन  सागर

 पनबिजली  घर  विस्तार  परियोजना  7,000

 8.  तमिलनाडु  बिजली  बोड़ें  की  लोअर  मैसूर  पनबिजली

 परियोजना  7,600

 भगा साम  राज्य  बिजली  ate  की  लोअर  बोर पानी  पनबिजली

 परियोजना  1,700

 10  उड़ीसा  राज्य  बिजली  बोड़ें  की  हीरा कुड  पन  बिजली

 परियोजना
 1,500

 1 है  भारतीय  रेलवे  विकास  परियोजना
 2,680

 12  बम्बई  उपनगरीय  रेलवे  आधुनिकीकरण  परियोजना  1,800

 13.  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  की  अपतट  पति  जलयान

 परियोजना
 2,100

 नक 14,
 कलकत्ता  पेट्रो  रेलवे  परियों  जन  T  4,800

 15.  तमिलनाडु  राज्य  gen  पन-बिजली  घर  निर्माण  परियोजना  2,000

 अनुदान

 16.  जापान  से  वैज्ञानिक  प्रयोगशाला  उपकरणों  के  आयात  के

 लिए  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  को  सांस्कृतिक  अनुदान  30

 17  सामाजिक  पर्यावरण  gare  परियोजना--नई  दिल्‍ली  ate

 वाराणसी  में  नर्सों  के  हस्पतालों  के  निर्माण  के

 लिए  जापान  से  छोटे  आकार  की  इस्पाती  छड़ों  का

 आयात--जोरदार  कार्यक्रम  के  न्तगंत  कम  आय  at  के

 लिए  सकती
 अनाज  के  गोदाम

 भारी
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 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  25  1983

 (2)  (3)
 (1?

 18,  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  तथा  जवाहरलाल  नेहरू

 विद्यालय  द्वारा  जापान  से  भाषा  प्रयोगशाला  उपकरणों  के

 aaa  के  लिए  सांस्कृतिक  agar  29

 1  a  राष्ट्रीय  खेल  पटियाला  द्वारा  जापान  से  खेलों  के

 उपकरणों  के  आयात  के  लिए  सांस्कृतिक  अनुदान  50

 20  जापान  से  उर्वरकों  के  आयात  के  लिए  खाद्यान्न  उत्पादन

 अनुदान  1,000

 21  केन्द्रीय  अनुसन्धान  कसौली  में  एंसीफिलीइटस

 वेक्सीन  के  उत्पादन  के  लिए  मशीनरी  और  उपकरणों  के

 अज्ञात  के  लिए  azar  सहायता  300

 22  सास्कृतिक  साधन  तथा  प्रशिक्षण  केन्द्र  नई  दिल्‍ली  द्वारा

 पान  से  दृष्य  श्रव्य  तथा  फोटोग्राफिक  उपकरणों  के  आयात

 के  लिए  सांस्कृतिक  अनुदान  46

 लिन  क  ee

 जोड़  114,275

 480.34  करोड़  रुपए  के

 कानन  हनना  नल  गीए  कत  हैदी बकाया नय  oe

 भारत  और  चीन  न्यय क्षति  च  सीधी  विमान  सेवा

 4608.  श्रीमती  माधुरी  fag  :

 श्री  चिरंजी  लाल  शर्मा  :  कया  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  ag  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 (|
 \  क्या  यह  सच  है  कि  हाल  ही  में  एयर  इण्डिया  की  चीन  के  नागर  विमानन

 प्रश।सन  के  साथ  दोनों  देशों  के  बीच  सीघी  विमान  सेवा  आरम्भ  करने  के  बारे  में  बात-चीत

 हुई

 यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  और

 दोनों  पड़ोसी  देशों  के  बीच  विमान  सेवा  सुविधा  प्रदान  करने  के  यदि  कोई
 समझौता  किया  जाएगा  तो  कब  तक  किया  जाएगा  ?

 पेंशन  झर  नागर  fa  मानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुर्शीद  ama
 नहीं

 विमानन

 सीधी  सेवाओं  के  प्रचालन  के  लिए  हाल  ही  में  एयर  इण्डिया  तथा  बीन  के  नागर
 प्रशासन  में  कोई  बातचीत  नहीं  हुई  तथापि  1980  में  एयर  इ ण्ड्या wal  तथा  चीन  के
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 नागर  विमानन  प्रशासन  के  बीच  इस  बात  पर  सहमति  हुई  थी  कि  वे  एक  दूसरे  के  टिकटों  तथा

 दस्तावेजों  को  स्वीकार  करेंगे  ।

 और  (a)  प्रश्न  नहीं  है  ।

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक  को  घन  रश  पर  राय fer  oer  धा  पर  हुह  र  की  कटौतियों

 4609,  थी  शतादी  चरण

 श्री  नारायण  साहू  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ॥

 क्या  यह  सच  है  कि  उड़ीसा  राज्य  में  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  काय-क्रम  के

 ata  आबंटित  घन  राशि  पर  भास्कर  की  कटौती  की  जा  रही

 क्या  सरकार  ने  इस  बात  की  जाँच  को  है  कि  कानून  के  अन्तर्गत  आयकर  की  ऐसी

 कटौतियाँ  की  जा  सकती

 (7)  यदि  वे  नहीं  की  जा  सकती  तो  ये  कटौतियां  करने  के  क्या  कारण  भोर

 1  1982  से  28  1983  तक  उड़ीसा  राज्य  के  राष्ट्रीय  ग्रामीण

 रोजगार  कार्यक्रम  से  ब्लाकवार  भास्कर  के  रूप  में  कितनी  धनराशि  की  कटौती  की  गई  है  ?

 चित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पट्टाली  राम  :  से  सुचना  एकत्न  की

 जा  रही  है  जिसे  उपलब्ध  होते  हीं  सदन-पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  ।

 आदिवासी  उपयोजना  ate  विशेष  घटक  योजना  के  लिए  धनराशि

 4610.  श्री  गिरिघर  गोमांगों  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  सभी  केन्द्रीय  मंत्रालय  विभागों  को  छठी  पंवर्षीय  योजना  की

 विधिक  योजनाओं  के  आदिवासी  उपयोजनक  और  विशेष  घटक  योजना

 के  लिए  अलग-अलग  बजट  दोषों के  अधीन  धनराशि  का  निश्चय  करने  तथा  उसे  अंकित  करने

 को  कहा

 यदि  तो  उन  मंत्रालयों  के  नाम  क्या  है  जिन्होंने  उस  प्रक्रिया  पहले

 ही  कर  दिया  है  और  मंत्रालय  द्वारा  जारी  किए  गए  मागंदर्शी  सिद्धान्तों  को  अपना  लिया

 क्या  राज्यों  और  केन्द्रीय  शासित  प्रदेशों  को  भी  वसी  ही  प्रक्रिया  अपनाने  के  लिए

 कहा  गया  कौर

 यदि  तो  उन  राज्यों  केन्द्र  शासित  प्रदेशों  के  नाम  क्या  हैं  ?

 वित्त  मंत्री  प्रणव  :  ह
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 अनुदानों  की  ब्यौरेवार  मांगों  में  पृथक  बजट  te  खोलना  जरूरी  होता  वर्ष

 1983-84  की  अनुदानों  की  ब्यौरेवार  माग  अलग-अलग  मंत्रालयों/विभागों  द्वारा  जल्दी  हो

 लोक-सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।  इनसे  पता  चलेगा  कि  सम्बन्धित  मंत्रालयों  द्वारा

 किस  सीमा  तक  और  किन  क्षेत्रों  में  ऐसा  पृथककरण  कर  दिया  गया  है  ।

 गृह  मंत्रालय  द्वारा  ऐसी  सभी  राज्य  सरकारों  और  संघ  राज्य  क्षत्रों  जिनको

 जन-जातीय  उप-आयोजनाएं  हैं  और  जहां  अनुसूचित  जातियों  के  लोगों  की  संध्या  काफी  ऐसी

 ही  प्रक्रिया  अपनाने  के  लिए  कहा  गया है  ।

 ये  राज्य  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  इस  प्रकार

 सच  Tra  aa राज्य  चना  थि

 ee  ee  eo

 (1)  जनजातीय  उप-आयोजना

 गॉन्टर  प्रदेश  1  दत्त  ate  द्वीप

 2.  मासूम  2  भण्डमार  ale  निकोबार  द्वीपसमूह

 बिहार

 6.  इक

 केरल

 मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र

 10,  मणिपुर

 Ik.  राजस्थान

 12.  उड़ीसा

 13.  सिक्किम

 14.  तमिलनाडु

 15.  त्रिपुरा

 16,  उत्तर  प्रदेश

 1  7.0  पश्चिम  बंगाल

 (ii)  विशेष  घटक  प्रायोजन  संघ  राज्य  ae

 I  भास्कर  प्रदेश
 2

 दमन  और  द्वीप

 श्रासामस  2  qi  at
 3  बिहार  3  दिल्ली
 4  गुजरात  4  चण्डीगढ़
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 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू  और  कश्मीर

 8  कर्नाटक

 9  केरल

 10  मध्य  प्रदेश

 11  महाराष्ट्र

 12  मणिपुर

 13  उड़ीसा

 14  पजाब

 15  राजस्थान

 16  सिक्किम

 17  तमिलनाडु

 158  पुत्र

 19  उत्तर  प्रदेश

 20  पश्चिम  ana

 भवुसचित  जाति/अनुसचित  जनजाति  झोर  कमजोर  वर्गों  को  बैंकों  से  ऋण

 4611.  श्री  गिरकर  matt  ।  कया  वित्त  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारतीय  ford  बेक  द्वारा  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  को  अनुसूचित  अनुसूचित
 जाति  भोर  कमजोर  वर्गों  के  लिए  बनाये  गए  विभिन्न  योजनाओं  भोर  कार्यक्रमों  के  फायदा  उठाने

 वालों  को  ऋण  सहायता  उपलब्ध  कराने  के  लिए  जारी  किए  गए  अनुदेश  कया  हैं  ;

 क्या  बेंकों  के  मुख्य  कार्यालयों  ने  अपने  क्षेत्रीय  भर  शाखा  कार्यालयों  को  उन

 अनुदेशों  के  बारे  में  समय  पर  नहीं  बताया  था  जिससे  ऋण  के  भुगतान  में  अनावश्यक  विलम्ब  हो

 रहा  है  तथा  लघु  ऋण  के  लिए  जमानत  पर  जोर  दिया  जाता  है  ;

 यदि  तो  उन  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  भारतीय  रिज  बेक  से

 अनुदेशों  के  बारे  में  अपने  क्षेत्रीय/शाखा  कार्यालयों  को  नहीं  सुचित  किया  था
 ;

 (a)  उनके  मंत्रालय  द्वारा  संदेश  अनावश्यक  विलम्ब  दूर  करने  के  लिए  कबा  उपाय  किए

 जा  रहे  कौर

 क्या  बैंकों  के  सभी  मुख्यालयों  क्षेत्रीय  कार्यालयों  भोर  aia  काचा ट  =rrt
 क्यों  ने  तदनुसार

 कदम  उठाये  हैं  ?
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 वित्त  मंत्रालय  में  उप
 मंत्र

 जर्नादन  :  क्या  विषयक  अनुदेशों  की  एक

 सुची  विवरण  में  है  ।

 इस  प्रकार  के  कोई  उदाहरण  सरकार  के  ध्यान  में  नहीं  लाये  गये  हैं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 विवरण

 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  से  ऋण  प्राप्त  करने  के  लिए  ध्रनुसूचित  जातियों  और

 प्रनुसूुचित  जन  जातियों  के  वास्ते  उपलब्ध  विशेष  योजना  और  उदार  शर्ते

 बैंकों  को  अनुदेश

 सन्‌  1969  में  14  बड़े  बैंकों  के  राष्ट्रीयकरण  के  बाद  से  अनुसूचित  जातियों  और

 भ्र तु सूचित  जन  जातियों  को  ऋण  की  मात्रा  बढ़ाने  की  दुष्टि  से  बैंकों  को  अनेक

 भ्रनुदेश  जारी  किए  गए  हैं  |

 2.  बैंकों  को  कहा  गया है  कि  वे  इन  समुदायों  से  व्यक्तियों  की  अपेक्षाओं  के  लिए  विशेष

 रूप  से  तयार  की  गई  योजनाएं  इस  प्रकार  को  योजनाओं  का  व्यापक

 प्रचार  इत  योजनाओं  में  इन  समुदायों  की  भागीदारी  को  सुनिश्चित  करे

 तथा  स्व-नियोजन  के  लिए  इन  समुदायों  को  अधिकाधिक  मात्रा  में  ऋण  प्रदान

 करें  ।.  सामान्य  रूप  से  बैंकों  से  कहा  गया  है  कि  वे  अ०जा०/अ०्ज०जा०  के

 सदस्यों  के  ऋण  प्रस्तावों  पर  अत्यघिक  सहानुभूति  के  साथ  विचार  करें  ।

 प्राथमिकता  वाले  क्षेत्रों  को  दिए  जाने  वाले  सभी  ऋणों  में  श्र०जा०/भ०ज०जा  के

 सदस्यों  को  तरजीह  दी  जानी  हैं  ।  जैसाकि  कहा  जा  चुका  है  इनकी  आवश्यकताओं

 की  पूर्ति  के  विशेष  बैक  सहायता  योग्य  योजनाएं  भी  तैयार  की  जाती  हैं  ।

 ae  स्टाफ  को  चाहिए  कि  वे  गरीब  ऋण कर्ताओं  को  फार्म  भरने  तथा  अन्य

 चारिकताएਂ  पुरी  करने  में  मदद  कर  ताकि  ये  लोग  एक  सुनिश्चित  अवधि  के

 भीतर  ही  ऋण  सुविधा  प्रदान  करने  में  ans  हो  जाएं  ।

 उपलब्ध ऋण  सुविधाओं  का  लाभ  उठाने  में  अ०जा०/अ०ज०जा०  के  ऋणकर्ताओं

 को  प्रोत्साहन  देने  की  दृष्टि  से  यह  आवश्यक  है  कि  बैंकों  द्वारा  तैयार  की  गई

 विभिन्‍न  योजनाओं  के  बारे  उनमें  अधिकाधिक  जागरूकता  पेदा  की  जाए  ।

 अधिक  अच्छा  यह  होगा  कि  बैंकों  का  फील्ड  स्टाफ  इश  प्रकार  के  ऋणकर्ताओं

 सकें  करें  और  उनके  सम्मुख  योजनाओं  की  प्रमुख  बाले  स्पष्ट  करें  तथा  वे

 भी  बताएं  जो  उन्हें  प्राप्त  होंगे  ।

 ऋण  योजनाओं  में  अ०  जा  ०/अ०ज०जा०  को  वरीयता

 जिला/ब्लाक  ऋण  योजनाएं  विशेष  रूप  से  अ०जा०/अ०ज०जा०  के  पक्ष  में  जोर

 देते  हुए  बनायी  गयी  है  ।  इनमें  इन  समुदायों  सदस्य  के  लिए  विशेष  बैंक

 सहायता  योग्य  योजना  शामिल  हैं  ।  बैंकों  से  कहा  गया  है  कि  वे  इस  प्रकार  की
 योजनाओं  में  इन  समुदायों  की  भागीदारी  स्व-नियोजन  के  लिए  उन्हें  अधिकाधिक
 ऋण  को  मात्रा  मिले  इस  बात  को  सुनिश्चित  करें  ।
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 संपादक  प्रयोजनों  के  लिए  ऋण-डी ०  अर  भाई  योजना

 विभेदी  ब्याज  दर  योजना  जोकि  समाज  के  कमजोर  से  कमजोर

 वर्गों  को  सहायता  के  लिए  तैयार  की  गई  उत्पादक  प्रयोजनों  के  लिए  4%  की

 नाममात्र  की  ब्याज  दर  पर  ऋण  उपलब्ध  कराती  है  ।  इस  योजना  के

 अधीन  ऋण  को  अधिकतम  राशि  6500  रुपये  तक  सीमित  बैंकों  से  यह  कहा

 गया  है  कि  वे  इस  योजना  के  अधीन  अपने  ऋणों  को  बढ़ाकर  पिछले  वर्ष  के  अपने

 कुल  ऋणों  के  1  प्रतिशत  तक  पहुंचा  दें  ।  इस  योजना  के  अधीन  दिए  जाने  वाले

 ऋणों  का  40  प्रतिशत  भाग  अ  ०जा०/अ०ज०जा०  के  लिए  सुरक्षित  इस  योजना

 के  भ्र घिन  केवल  ऐसे  व्यक्ति  ऋण  लेने  के  पात्र  हैं  जिनकी  सब  स्रोतों  से

 वारिक  आय  बाहरी  और  ad  शहरी  इलाकों  में  3000  रुपये  प्रति  वर्ष  और

 ग्रामीण  इलाकों  में  2000  रुपये  प्रति  वर्ष  से  अधिक  नहीं  है  और  जिनके  पास  या

 तो  जमीन  है  ही  नहीं  अथवा  जिनकी  जोत  का  आकार  सिंचित  भूमि  के  मामले  में

 एक  एकड़  से  और  असीमित  भूमि  के  मामले  में  2.5  एकड़  से  अधिक  नहीं
 अ०्जा०/अ०्ज०जा०  के  ऋण कर्ताओं  के  मामले  में  भूमि  भी  जोत  की  ad  बिल्कुल
 हटा  दी  गई  है  aud  कि  वे  अन्यथा  इस  योजना  के  अधीन  पात्र

 ara  के  लिए  ऋण

 बैंको  को  यह  अनुमति  दे  दी  गयी  है  कि  वे  अ०जा  [RoReTTo  के  व्यक्तियों  बर
 भारिक  रूप  से  कमजोर  वर्गों  के  लाभ  के  लिए  प्रत्यक्ष  आवास  ऋण  दे  सकते  हैं  ।
 जबकि  ऐसे  ऋणों  पर  ब्याज  की  सामान्य  दर  12.5  प्रतिशत  से  15  प्रतिशत  के
 बीच  होती  है  ।  श्र०जा०/अ०ज०जा०  को  दिए  जाने  वाले  प्रत्यक्ष  ऋणों  पर  ब्याज
 की  दर  केवल  4  प्रतिशत  है  ष्ह् बदत  कि  एक  व्यक्ति  को  fear  गया  आवास  ऋण
 5000  रुपये  से  अधिक  न  हो  ।

 ग्राम  भ्रंगीकरण  योजना

 गहन  ऋण  प्रदान  के  लिए  गांवों  को  करते  समय  ऐसे  गांव  विशेष  रूप
 से  चुने  जाते  हैं  जहां  इन  समुदायों  की  जनसंख्या  काफी  अधिक  हो  ।  इस  विकल्प
 पर  भी  विचार  किया  जाता  है  कि  सम्बद्ध  ata  की  किसी  बस्ती  में  यदि  इन

 समुदायों  के  लोग  अधिक  संख्या  में  रहते  हों  तो  उन  बस्तियों  को  अंगीकार
 फिया  जाए  ।

 एलए एम पोएस  के  माध्यम  से  ऋण  सुविधाएं

 एलए एम ०पी  ०एस०  मुख्यतः  दो  काम  करती  है  अर्थात्‌  ऋण  और  विपणन
 का  जहां  तक  ऋण  पक्ष  का  सवाल  है  एलए एम  ०  पी  ०एस०  जिला

 स्तर  पर  केन्द्रीय  सहकारी  बेंकों  और  राज्य  स्तर  पर  राज्य  सहकारी  बैकों  से

 सम्बद्ध  होती  हैं  ।  इनमें  से  कुछ  वाणिज्यिक  बैकों  से  भी  gear  धन

 प्राप्त  करती  हैं  |

 एकीकृत  ग्रामीण  विरासत  योजना  के  अधीन  व्याप्ति

 11.  आईआईटी ०पी  ०
 के  अधीन  सहायता  के  लिए  चुने  गए  परिवारों  में से  कम  से
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 कम  30  प्रतिदिन  अ०जा०/अ०ज०जा०  के  हमने  चाहिएਂ  ।  यह  तो  न्युनतम  है  जिसे

 पूरा  किए  जाने  का  प्रा  किया  जाना  चाहिए  ale  जहां  तक  संभव  हो

 अ०ज०जा०
 के

 वर्गों  से  अधिक  परिवार  चुनकर  उन्हें  इस  कार्यक्रम  के  अधीन

 सहायता  दी  जानी  चाहिए  ।  कार्यान्वयन  करने  are  समीकरणों  से  यह  अपेक्षा

 की  जाती  है  कि  वे  इत  बात  का  ध्यान  रखें  कि  सहायता  पाने  वाले

 भेजा  परिवारों  की  संख्या  और  उन्हें  राज  सहायता  और  ऋण  के  रूप  में

 मिलने  वाली  सहायता  की  मात्रा  समुचित  रूप  से  उपयुक्त  मानदण्डों  के  अनुरूप

 भाइ०आर०डी०पी०  के  अधीन  दी  जाने  वाली  राज  सहायता  की  मात्रा

 अनुसूचित  जन  जातियों  के  व्यक्तियों  के  लिए  योजना  का  50  प्रतिशत  है  जबकि

 अनुसूचित  जातियों  समेत  सभी  अन्य  ऋणकर्ताओं  को  मिलने  वाली  राज  सहायता

 ऋणकर्ता  की  हैसियत  के  अनुसार  25  से  338  प्रतिश्त  के  बीच  में  होती  है  ।

 अन्य-जीवों  सम्बन्धी  पयंटन  के  लिए  ower

 4612.  श्रोतों  जयन्ती  पटनायक  कया  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  ag  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  द्वारा  वन्य  नीवों  सम्बन्धी  पर्यटन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  कोई  कदम

 उठाये  गए

 (@)  यदि  तो  इसके  लिए  राज्यवार  कितनी  धनराशि  का  नियतन  किया  गया  है  और

 पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  इस  दिशा  में  क्या  प्रयास  किये  गये  भर

 वन्य  जीवों  सम्बन्धी  पेंशन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  वर्ष  1983-84  के  लिए

 वार  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  और  उस  अवधि  के  लिए  कितनी  घनसाली  का  तबीयत  करनें

 का  प्रस्ताव  है  ?

 पेंशन  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्यमंत्री  खुर्शीद  आलम  :  से

 हां  विभाग  बजट  या  स्कीमों  के  रूप  में  राज्य-वार  धनराशि  का  आवंटन  नहीं  करता  है  ।

 विभाग  द्वारा  वन्य  जीव  पर्यटन  के  विकास  हेतु  जो  नीति  अपनायी  गई  है  वह  कुछ  चूने  gu  वन्य

 जीव  विहार  स्थलों,/राष्ट्रीय  पार्कों  पर  उनकी  सुगमता  भर  वन्य  जीव  सम्बन्धी  सम्पन्नता  पर

 निभा  करते  हुए  प्रयासों  कों  केन्द्रित  करना  है  ।  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दोष  वर्षों  के  दौरान

 विभाग  दरा  इन  विहार-स्थलों  पर  परिवहन  सुविधाएं  जुटाने  के  सा ध्न् साथ  [fagr<]

 मानस  सिमलीपाल  (sgtar],  कंचनजंगा  ],  बांदीपुर
 रण-कच्छ

 ]
 और  दुधवा  में  वन-ग्रहों  के  निर्माण  के  प्रस्ताव  1983-

 84  में  5500  लाख  रुपए  की  राशि  का  प्रस्ताव  है  ।

 खनिज  और  धातु  व्यापार  निगम  द्वारा  विभिन्‍न  खनिज  जोनों  से  लौह  अयस्क  को  खरीद

 4613.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  खनिज  जोनों/क्षेत्रों  के  नाम  क्या  हैं  जिनसे  खनिज  और  धातु  व्यापार  निगम लौह  अयस्क  खरीदता

 190.



 4  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 विभिन्‍न  क्षेत्रों  से  खरीदे  गये  लौह  अयस्क  का  प्रति  टन  मुल्य  कया

 क्या  इस्टनें  जोन  माइनिंग  एसोसिएशन  ने  खनिज  झर  arg  व्यापार  निगम  से

 वारजम्दा  क्षेत्र  से  खरीदे  गये  निर्यात  किस्म  के  लौह  अयस्क  की  कोमल  बढ़ाने  का  अनुरोध

 किया  भोर

 >
 यदि  ह्  तो  खनिज  और  arg  व्यापार  निगम  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम

 उठाये  है

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामदुलारी  खनिज  तथा  ag

 व्यापार  निगम  निम्नलिखित  जोन क्षेत्रों  से  लोह  अयस्क  खरीदता  है  :--

 वेलेडिला  में  नेशनल  मिनरल  डेवेलपमेंट  कार्पोरेशन  की  खानें  ।

 दक्षिण  क्षेत्र  हा स्पेट  ।

 एन०  एम०  डी०  सी ०  खानें  दो नीम लई  |

 पूर्वी  क्षेत्र  जमा  ।

 गंधामदंन  में  उड़ीसा  माइनिंग  कार्पोरेशन  की  खानें  ।

 गोआ  क्षेत्र  ।

 रेडी  क्षत्र  |

 विभिन्‍न  क्षेत्रों  की  खरीद  कीमतें  आपस  में  तुलनात्मक नहीं  हैं  क्योंकि  वयस्क  के

 खरीदारी  की  पद्धति  एवं  खान  से  सुपुर्दगी  स्थल  और  पत्तन  के  बीच  की  दूरी  में

 भिन्नता  है  ।

 जी  at  ॥

 (3)  seed  जौन  माइनिंग  एसोसिएशन  के  साथ  विचार-विमर्श  करने  के  बाद  दोनों  पक्ष

 31-3-1982  को  विद्यमान  कीमतों  की  तुलना  में  1  1982  से  प्रति  डी०  एम०
 do  की  वृद्धि  करने  को  सहमत  हो  गये  हैं  ।  इसके  अलावा  प्रति  डी०  एम०  do  को  हृदय

 af  भी  दी  गई  है  ।

 प्रत्येक  पेंशन  कार्यालय  को  वित्तीय  भाव टन

 4614.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक :  क्या  पेंशन  और  नागर  विमानन  मंदी  यह  बताने

 की  कपा  करेंगे  कि  $

 (=)  कया  उनके  मंत्रालय  ने  विभिन्‍न  राज्यों/संघ  शासित  प्रदेशों  में  पर्यटक  केन्द्र  खोल

 रखे  हैं

 तो  विभिन्न  राज्यों  और  केन्द्र  शासित  प्रदेशों  में  केन्द्र  द्वारा  कितने  पेट

 कार्यालयों  का  प्रबन्ध  किया  जाता  कौर

 पिछले  दो  वर्षों  में  प्रत्येक  पर्यटक  कार्यालय  को  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी  गई  है
 प्यारे  ओर  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 (ait
 खुर्शीद  झालम

 कोई  aden  केन्द्र  स्थापित  नहीं  किए  हालांकि  पेंट  आकर्षण  के  स्थान  सभी  राज्यों

 में  स्थित हैं  ।

 विभिन्‍न  राज्यों  और  संघ  शासित  क्षेत्रों  में  भारत  सरकार  के  22  पर्यटक  कार्यालय
 परिचालन-रत  हैं  ।

 i पिछले  दो  वर्षों  में  प्रत्येक  ona  ही  नकल  क  जलीय धन्ना  Plt  ना कट्  fer  गए  वित्तीय  भान WN  USN  बंटनों  को  संलग्न

 विवरण में  दर्शाया  गया  है  ।
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 हिन्दुस्तान  एरोनॉटिक्स  फैक्ट्री  बैरकपुर  में  अपर्याप्त  वक  भार

 4615.  श्री  हड़ताल  मोहल्ला  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  बैरकपुर  की  हिन्दुस्तान  एरोनॉटिक्स  लिमिटेड  फैक्ट्री  aa

 आंखों  की  कमी  के  कारण  रूग्ण  हो  रही

 क्या  सरकार  ने  पर्याप्त  वक्  गाडर  देकर  यूनिटों  को  बचाने  के  बारे  में  सोचा

 भोर

 क्या  सरकार  यूनिटों  की  और  अधिक  बिस्तार  करने  के  प्रदताओं  पर  विचार

 करेगी  ?

 रक्षा  मंत्रो  झ्र ०  भारयीय  वायु  सेना  से  डकोटा  विभा  a  ale  - ह  नेह

 घीरे  हटाए  जाने  के  कारण  हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स  लिमिटेड  की  बैरकपुर  यूनिट  का  कार्यभार  कम

 हो  गया  है  ।

 इस  यूनिट  के  लिए  पर्याप्त  कार्यभार  की  व्यवस्था  करने  को  जरूरत  से  सरकार

 अवगत  है  और  इस  दिशा  में  उसने  पहले  ही  कुछ  उपाय  कर  लिए  हैऔर  दूसरे  विमान  और

 हेलिकाप्टरों  से  संबंधित  भ्र ति रिक्त  काम  इस  यूनिट  को  दे  दिया  गया  है  ।

 नहीं  ।

 कलकत्ता  हवाई  भीड  के  विकास  के  लिए  भ्रम्पावेदन  :

 4616.  श्री  हन्नान  मोल्ला हू  :  क्या  पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  :

 क्या  सरकार  को  कलकत्ता  हवाई  प्रति  के  विकास  के  बारे  में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त

 हुआ  यदि  at,  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  sar

 क्या  सरकार  ने  उन
 प्रदताओं

 पर  विचार  किया  ओर

 सरकार  क्या  दीघेक।लिन  व  तात्कालिक
 कदम  उठाने

 जा  रही  है  ?

 पर्यटन  att  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुर्शीद  मालम  :.

 ।  इस  बारे  में  हाल  ही  में  कुछ  संसद  सदस्यों  द्वारा  हस्ताक्षरित  एक  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ  था  ।

 इस  ज्ञापन  में  दिए  गए  मुख्य  सुझाव  ये  हैं  :--

 कलकत्ता  हवाई  अड्डे  के  लिए  राष्ट्रीय  तथा  भरन्तर्राष्ट्रीय  उड़ानों  में  वृद्धि  की

 जानी  कलकत्ता  का  एक  पर्यटक  केन्द्र  के  रूप  में  विकास  तथा  कलकत्ता

 में  विमानों  के  ओवरहाल/मरम्मत  की  सुविधाघरों  का  तथा  वायु दूत
 के

 मुख्यालय

 को  कलकत्ता  स्थानांतरित  आदि  ।
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 और  (7)  हां  ।  सरकार  इस  मामले  पर  विचार  कर  रही  है  तथा  इस  संबंध

 में  निम्नलिखित  उपाय  किए  गए  हैं  ।  वायु दूत  का  क्षेत्रीय  कार्यालय  कलकत्ता  में  खोला  जा
 रहा

 जो  पश्चिम  बंगाल  की  व्यवस्था  करने  के  अलावा  अन्य  दत्त  र-पूर्वी  राज्यों  की  मी  व्यवस्था  करेगा  |

 बा यु दूत  कलकत्ता  से  होकर  प्रचालन  करने  वाले  विमानों  के  लिए  लाइन  पर  मरम्मत  तथा  अनुरक्षण

 सुविधाओं  का  विकास  करेगा  ।  नागर  विमानन  विभाग  कलकत्ता  को  श्रन्तर्राष्ट्रीय  वाहकों  के  लिए

 एक  विकल्प  के  रूप  में  पेदा  करता  है  |

 विदेशी  सहायता

 4617  श्री  मोहमद  असरार  झम्मन  क्या  faa  मंत्री  य  बताते घट  बता  ग  क ेी  कृपा  करेंगें

 कि

 पिछले  वित्त  वर्ष  के  दौरान  कितने  मुल्य  की  विदेशी  सहायता  मिली  ate  चालू  ag

 के  दौरान  कितनी  सहायता  मिलने  को  संभावना

 क्या  यह  सच  है  कि  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  विदेशी  सहायता  का  उपयोग  करने  में

 fafeaar  आयी  भीर

 यदि  तो  क्या  पिछले  वित्त  ad  के  दौरान  विदेशी  सहायता  की  कोई  धनराशि

 अप्रयुक्त  रही  दै  और  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्री  प्रणव  :  बप  1981-82  | >  प्राग न्याय  सरकारी  खाते  में

 प्राप्त  विदेशी  सहायता की  कुछ  राशि  1774.56  करोड़  रुपए  की  थी  और  वर्ष  1982-83  के

 दौरान  2266.26  करोड़  रुपए  की  राशि  का  इस्तेमाल  किए  जाने  की

 थापा  है  ।

 (a)  नही ं।

 (a)  ag  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 भारत  में  कार्यारत  विदेशी  बेक

 4618,  श्री  सोहमद  असरार  अहमद  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 कौन-कौन  से  विदेशी  बैंक  भारत  में  कार्यरत  हैं  और  प्रत्येक  की  कितनी  शाखा

 दन  बैंकों  में  भारतीयों  द्वारा  कुल  कितनी  पूँजी  का  निवेश  किया  गया

 विदेशी  में  कितने  भारतीय  बेक  saw हैं
 ओर  वहां  उनको  कितनी  शाखाएं

 भोर

 उन  बैकों  द्वारा  भारतीयों  द्वारा  कुल  कितनी  पूंजी  का  निवेश  किया  गया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  dat  sarge  +  अपेक्षित  सुचना  अनुबन्ध
 में

 दी  गई  है  ।
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 अ

 प्रां कड़ा  एकत्र  करने  की  वर्तमान  प्रणाली  में  भारत  में  परिचालन  करने  वाले  विदेशी

 dit  में  भारतीय  राष्ट्रों  द्वारा  किए  गए  निवेशों  की  मात्रा  के  बारे  में  झलग  से  सुचना  प्राप्त

 नहीं  होती  ।  31-12-82  की  स्थिति  के  मुताबिक  इन  eat  की  कुल  जमा  राशियां  1505.26

 करोड़  रुपए  के  लगभग  पदक  जमाओं  के  और  इनके  द्वारा  दिए  गए  कुल  अग्रिम

 1176.73  करोड़  रुपए के  लगभग  थे  ।

 इस  समय  विदेशों  में  12  भारतीय  बेक  अपनो  कुल  136  areal  के  माध्यम  से

 कारोबार
 कर  रहे

 विदेशों  में  भारतीय  बैंकों  की  शाखाओं  मे  भारतीय  राष्ट्रिक ों  के  पूंजी  निवेश  के

 सम्बन्ध  में  अलग  से  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  1982  ताजा  की

 स्थिति  के  मुताबिक  बैंक  जमाओं  इन  बैंकों  के  पास  कुल  जमा  रादियां  4336.97

 करोड़  रुपए  के  लगभग  थी  ate  इनके  द्वारा  दिए  गए  कुल  afm  3414.12  करोड़  wars

 लगभग  थे  |

 विवरण

 भारत  में  कार्यरत  विदेशी  बेक  कौर  प्रत्येक  की  शाखाओं  की  संख्या

 ऋम  सं०  विदेशी  बेक  का  नाम  भारत  में  शाखाओं  की  कुल  स०

 A EL  oD  a

 भल्जमीन  बैंक  नीदरलैंड  एन०  वी ०

 अमरीकन  एक्सप्रेस  इंटरनेशनल  बेकिंग  कारपोरेशन

 बैंक  आफ  अमरीका  नेशनल  ट्रस्ट  एण्ड  सेविंग्स  एसोसिएशन

 बैंक  साफ  टोक्यो  लि०

 बैक  नेशनल  डि  पेरिस

 ब्रिटिश  बेक  आफ  दि  मिडिल  ईस्ट

 चचा टेड  बेक  24

 सिटी  एन०

 ग्रिंडले  बैंक  पी०  ato  do  36

 10  हांगकांग  एण्ड  शंघाई  बेकिंग  कारपोरेशन  20

 11  fagett  बेक  लि०

 12  सोनाली  TH

 13  यूरोपियन  एशियन  बैंक

 14  एमिरेट्स  कमर्शियल  बैंक

 15  बैंक  आफ  ओमान  लि०
 Strata

 16  बैंक  डि  एल  सन्  |  एट  fe  सुए  फ्रांस

 जोड़े  131

 ee  ety
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 इसके  अतिरिक्त  भारती  रिवेंज  बके  द्वारा  निम्नलिखित  विदेशो  बैकों  में  से  प्रत्येक  को  बम्बई

 एक  शाखा  खोलने  वास्ते  आबंटन  जारी  किए  गए  हैं

 |  बंक  साफ  नोवा  स्कोटिया

 2  बी०  ato  alo  argo

 प्राकृतिक  रबड़  ओर  उसकी  माँग

 4619.  थ्रो ०  पी०  जे०  कुरियन  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1982-83  के  दौरान  रबड़  का  कुल  कितना  उत्पादन

 इस  अवघि  के  दौरान  प्राकृतिक  रबड़  की  मांग  क्या

 क्या  आयातित  रबड़  खुले  बाजार  में  जारी  कर  दिया  गया  भर

 यदि  तो  aa  में  प्राकृतिक  रबड़  के  मूल्य  पर  इसका  क्या  प्रभाव  पड़ा  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  राम  दुलारी  :  तथा  1982-83

 के  दौरान  प्राकृतिक  रबड़  के  उत्पादन  तथा  खपत  के  अद्यतन  अनुमान  लगभग  क्रमशः  1,67,000  मे०

 टन  भोर  1,95,000  मे०  टन  लगाया  गया  है  ।

 तथा  सरकार  से  प्राधिकार  के  आधार  पर  राज्य  व्यापार  निगम  ने  1982-83

 के  दौरान  30,050  मे०  टन  रबड़  का  आयात  किया  था  ।  प्राकृतिक  रबड़  की  कीमतों  में  हुई  कमी

 को  देखते  हुए  सरकार  ने  राज्य  व्यापार  निगम  के  1982  के  मध्य  में  ag  निदेश  दिया

 था  कि  वे  आगामी  arta  होने  तक  लगभग  4116  मे०  टन  आयातित  प्राकृतिक  लाट  रबड़  के

 स्टाक  रोके रखे  |  रबड़  की  स्वदेशी  कीमत  जो  कम  होकर  11  1982  को  1,090  रु०

 प्रति  क्विंटल  हो  गई  वृद्धि  हुई  है  ओर  19  1983  की  स्थिति  के  अनुसार  इस  समय

 लगभग  1,410  रु०  प्रति  क्विंटल  चल  रही है
 ।  आन्तरिक  बाजार  में  तेजी  से  बढ़ती  हुई  को मतों

 को  देखते  हुए  सरकार  ने  1983  के  प्रीत  में  राज्य  व्यापार  निगम  को  अनुदेश  दिया  है  कि

 वह  अपने  पास  पड़े  25,000  मे०  टन  के  प्राकृतिक  रबड़  का  स्टाक  उद्योग  को  रिलीज  करें  ।

 केरल  में  एझिमाला  में  नौसेना  अकादमी  की  स्थापना

 4620.  Sto  पी०  जे०  कुरियन  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  में  एश्हिमाला  में  नौसेना  अकादमी की  स्थापना  का  काय  किस  चरण  में

 उस  परियोजना  में  कुल  परिव्यय  कितना  और

 भ्र भी तक
 उस  परियोजना  पर  कितनी  धनुराशि  खां  की  गई  है  और  कितने  समय

 के  अन्दर  इसके  पूरा  होने  की  संभावना  है  ?

 रक्षा  मंत्री  कार  :  (=)  केरल  सरकार  नौसेना  अकादमी  के  लिए
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 आवश्यक  भूमि  प्राप्त  करने  की
 कारवाई  कर  रही  है  ।  नौसेना  मुख्यालय  ने  एक  कोचिंग  कम

 सिटिंग  ate  नियुक्त  किया  है  जो  इसके  ब्योरे  तैयार  करेगा  और  ब्लू  प्रिट  को  अन्तिम  रूप  देगा  |

 परियोजना  की  कुल  लागत  कीं  गणना  करना  अभी  बाकी  है  |

 अब  तक  कोई  घन  खर्च  नहीं  किया  गया  है  ।  इस  समय  इस  परियोजना के  पुरे  होने

 की  कोई  निश्चित  तारीख  नहीं  बताई  जा  सकती  है  ।

 सोवियत  संघ  फको  केबलों  का  निर्वात

 4621.  पी०  Ho  कुरियन  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताते  की  HIT  करेंगे  कि  :

 क्या  सोवियत  संघ  ने  भारत  से  हाई-टेन्शन  केबलों  के  ara  के  लिए  करार

 किया  है  ।

 यदि  तो  उन  फर्मों  के  नाम  क्या  हैं  जिनके  साथ  करार  पर  हस्ताक्षर  किए  गए

 भर

 उस  करार  के  अधीन  कुल  कितने  मुल्य  के  केबलों  का  निर्यात  किया  जायेगा  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  दुलारी  :  (*)  तथा

 नियरी  निर्यात  dada  परिषद  से  प्राप्त  को  गई  जानकारी  के  अनुसार  सोवियत  संघ  ने  भारत  से

 हाई-टेन्शन  केबलों  के  आयात  के
 लिए  निम्नलिखित  भारतीय  फर्मों  को  काडर  दिये  हैं

 (1)  मैसेज  आरियन्टल  पावर  केस  बम्बई  |

 (2)  aaa  दि  इंडियन  केस  क॑  कलकत्ता  |

 (3)  मेसी  इंडस्ट्रियल  केस  राजपुरा
 ।

 (4)  मैसेज  एशियन  केस  कार्पोरेशन  लि  ०,  बम्बई  ।

 (5)  मैसेज  स्फोट  ग्लो स्टर  इंडस्ट्रीज  कलकत्ता  ।

 (6)  मैसेज  यूनिवर्सल  केस  लि  ०,  सतना

 मैसेज  साइमीस  इंडिया  बम्बई  । (7)

 निर्यात  किए  जाने  वाले  केबल  का  कुल  मूल्य  20.51  करोड़  उठ  है  ।

 पारादीप  बन्दरगाह  के  साध्यम  से  लोह  वयस्क  के  निर्यात  में  वुद्धि

 4622.  श्री  न्र जुन  सेठी  :  कया
 वाणिज्य

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  एक  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  पारादीप  बन्दरगाह  के

 माध्यम  से  लौह-अयस्क  के  निर्यात  में  वृद्धि  करने  का  निर्णय  लिया
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 (a)  यदि  तो  क्या  राज्य  सरकार  में  भी  इस  सम्बन्ध  में  वर्ष  1983-84  के  लिए  कद

 उपायों  के  सुझाव  दिए  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामदुलारी  :  पारादीप  पत्तन  पर

 लौह-अयस्क  हैंडलिंग  सुविधाओं  में  सुघार  के  लिए  सरकार  द्वारा  निम्नलिखित  प्रयास  किए

 रहे

 (1)  विधिक  दलाई  बढ़ाकर  4  मिलियन  मे०  टन  करने  के  लिए  पारादीप  प्रति

 पर  लौह-वयस्क  संयंत्र  के  विस्तार  तथा  परिवर्तन  के  1983

 तक  पुरा  कर  लिए  जाने  की  संभावना  हैं  |

 (i)  रात्रि  समय  के  दौरान  पोतों  को  हैंडल  करने  के  लिए  नाइट  नेवोगेशन  शुरू

 किया  गया  है  |

 तथा  उड़ीसा  सरकार  ने  उल्लेख  किया  है  कि  उड़ीसा  खनन  निगम  1984  a

 आगे  दै तारो  खानों  से  लगभग  1  मिलियन  मे०  टन  लौह-अयस्क  फाइनल  उत्पादित
 कर  सकेगा  और

 अनुरोध  कियां  है  कि  खनिज  तथा  arg  व्यापार  निगम  को  पारादीप  पत्तन  के  माध्यम  से  इस

 अयस्क  का  निर्यात  करते  का  प्रबन्ध  करने  चाहिए  ।  सरकार  ने  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम

 से  इस  प्रस्ताव  पर  विचार  करने  के  लिए  कहा  है  ।

 काले  घन  का  पता  लगाना

 4623.  श्री  डी०  पी०  जडेजा  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  काले  घन  का  पता  लगाने  के  लिए  अप्रैल  से  1982  के

 दौरान  क्या  कदम  उठाये  गए

 उस  अवधि  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  में  कितने  छापे  मारे  ओर

 उस  अवधि  के  दौरान  पता  लगाये  गए  काले  घन  की  कितनी  है

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  cafe  राम  :  आयकर  विभाग  ने  काले

 घन  का  पता  लगाने  के  asa  से  दिसम्बर  1982  के  सर्वेक्षण  तथा  तलाशी  ax

 अधिग्रहण  की  कार्यवाहियों  की  दिशा  में  अपने  प्रत्येक  प्रयास  तेज  कर  दिए  थे  ।

 तथा  छापों  के  सम्बन्ध  में  आंकड़े  राज्यवार  नहीं  रखे  जाते  इस

 अवधि  में  देशभर  में  3093  छापे  मारे  गए  थे  और  21  करोड़  रुपए  अधिक  को

 दृष्टया  लेखाबाहुय  परिसंपत्तियां  पड़ी  गई  थीं  ।

 टीन  के  कनस्तर/घातु  कंटेनरों  का  आयात

 ध e 4624.  थमी  इन्द्रजीत  गुप्त  क्या  वाणिज्य  मंत्री  ag  बताने  की  कपा  करेगे  कि  :
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 re

 ताइवान  और  दक्षिण  कोरिया  से  प्रोसेस्ड  खाद्य  निर्यातकों  द्वारा  प्रयोग  किए  जाने

 वाले  टीन  के  कनस्तर  धातु  कंटेनरों  को  बड़ी  संख्या  में  आयात  करने  को  अनुमति  देने  के  बया

 कारण  हैं  जिससे  उन्हीं  मदों  का  निर्माण  करने  वाले  भारतीय  उद्योग  को  हानि  होती  है

 क्या  उन्हें  पता  है
 कि  गाजियाबाद  में  मे०  पोश्य  इंडस्ट्रियल  कं०  द्वारा  एवं  ऐसा  ही

 संयंत्र  13  फरवरी  1982  से  ave  किया  गया  भर

 क्या  लस्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  द्वारा  सुझाई  गई  आयात  को  उदार  नीतियों
 के

 अंतगर्त

 भारत  में  गर  श्रावक  माल  का  ढेर  लगाने  का  यह  एक  उदाहरण  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sitet मती  राम  दुलारो  :  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजारों

 में  भारतीय  निर्यात  उत्पादों  को  प्रतियोगी  बनाने  के  लिए  पंजीकृत  निर्यातकों  के  लिए  आयात  नीति

 में  टिन  कंटेनरों  का  भआायात  करने  की  भ्र तुम ति  दी  जाती  है  ।

 सरकार  के  पास  कोई  जानकारी  नहीं  है  कि  यह  एकक  टिन  कंटेनरों  के  आयातों  के

 कारण  बन्द  हो  गया  हैं  ।

 निर्यात  संवर्घेन  के  हित  में  1979  से  पंजीकृत  निर्यातकों  के  लिए  arata

 नीति  के  अन्तर्गत  टिन  कंटेनरों  के  आयातों  की  विशेष  रूप  से  अनुमति  दी  गई  है  ।  1982-83  की

 अवधि  में  टिन  कंटेनरों  के  स्वदेशी  विनिर्माताओं  की  सहायता  करने  के  उद्देश्य  से  एक  तई  योजना

 शुरू  की  गई  है  ताकि  वे  वाणिज्य  मंत्रालय  की  सार्वजनिक  सुचना  de  Ao  सी «०

 एन ० )/58 2  दिनांक  25-6-82  में  निर्धारित  कतिपय  शर्तों  के  अध्यधीन  निर्यातकों  को  टिन
 कंटेनरों  को  सप्लाई  कर  सकें  |  1983-84  के  लिए  आयात  नीति तैयार  करने  के  संबंध  में  विद्यमान
 योजना  में  सुघार  करने  के  लिए  सुझाव  विचाराधीन  है  ।

 इच्छापुर  स्थित  बन्दूक  कारखाना  और  धातु  एवं  इस्पात  फाउण्ड  सें  प्रशिक्षित

 fret  को  खपाता

 4625.  थी  इन्द्रजीत  गीत  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ।

 व्या  इच्छा पुर  स्थित  बन्दूक  कारखाने  भर  धातु  एवं  इस्पात  फाउण्ड्री  में  दिया  जा

 रही  ट्रेड  अप्रेंटिस  प्रशिक्षण  सभो  आयुष  कारखानों  में  बहुत  प्रशंसित  हो  रहा

 क्या  बड़ी  संख्या  में  रिक्त  स्थान  होते  हुए  भी  जिन  faretay  ने  पिछले  दो  वर्षों  में

 झपना  प्रशिक्षण  पूरा  कर  लिया  था  उनको  नियमित  रूप  से  नियुक्ति  नहीं  की  जा  रही

 क्या  उनमें  से  260  प्रशिक्षित  दिन  खपाये  नहीं  गए  और

 यदि  तो  उन्हें  नियुक्ति  न  मिलने  के  कया  कारण  हैं
 ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  पी०  fag  :  इस  मल  के  समाधान  में  ऐसा

 कोई
 तुलवात्मक

 fears  नहीं  है  कि  सभी  arse  फैक्टरियों  में  से
 ईच्छापुर  राइफल  फैक्टरी  और

 मेटल  गण्ड  स्टील  फैक्टरी  के  ट्रेड  प्रशिक्षु  प्रशिक्षण  की  बहुत  सराहना  की  गई
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 से  यद्यपि  प्रशिक्षण  आप्त  सभी  ट्रेड  प्रशिक्षकों  को  रोजगार  देना  सरकार  के  लिए

 कानूनी  दायित्व  नहीं  है  फिर  भी  रिक्त  स्थान  उपलब्ध  होने  पर  इन  प्रशिक्षु प्र ों  को
 उचित  प्राथमिकता

 के  आघार  पर  नियमित  रूप  से  नियुक्त  किया  जा  रहा  है  ।  पिछले  6  वर्षों  में  ईच्छापुर  मेटल  एण्ड

 स्टील  फैक्टरी  और  राइफल  फैक्टरी  में  प्रशिक्षित  656  प्रशिक्षुओं  में  से  विभिन्‍न  भाईयों

 फैक्टरियों  में  268  को  खपा  लिया  गया है  बौर  38  लोगों  ने  दूसरे  संगठनों  में  रोजगार  at

 लिया है  ।

 जूनियर  मेनेजमेंट  काडर  में  रिक्त  स्थान

 4626,  धी  रामावतार  शास्त्रो  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ay

 1979-80,  1981-82  बर  1982-83
 के

 दौरान  जूनियर  मेनेजमेंट  काडर  में
 कुल  कितने

 रिक्त  स्थान  थे  और  ag  1982  में  जूनियर  मैनेजमेंट  काडर  में  पदोन्नति  हेतु  परीक्षा  न  लिये  जानें

 के  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  जनार्दन  :  सरकारी  क्षेत्र  के  28  बैंकों  के  संबंध

 में  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  यथा  उपलब्ध  सुचना  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 वायु दूत  मेवा  के  लिए  निमित  की  गई  हवाई  पटिटयों  का  उपयोग

 4627.  श्री  तारिक  अनवर  बया  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 देश  में  वायु दूत  सेवायों  के  लिए  कितने  राज्यों  में  नई  हवाई  पटिटयों  बनाई  गई

 उनमें  से  कितनी  हवाई-पटिटयों  का  उपयोग  किया  जा  रहा

 (9)  उन  हवाई  पटिटयों  पर  कितना  पूंजी  निवेश  हुआ

 हवाई  पटिटयों  के  समुचित  प्रयोग  न  किए  जाने  के  क्या  कारण

 क्यां  सरकार  ने  उक्त  हवाई  पटिटयों  के  समुचित  उपयोग  करने  के  लिए  कोई  कारगर

 कदम  उठाए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  भौर  यदि  नहीं  तो  उसके  क्या  कारण

 पेंशन  ate  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुर्शीद  वालस  ।

 स्तर  की  विमान  सेवा  के  निए  अभी  तक  किसी  नई  विमान  पट्टी  का  निर्माण  नहीं  किया  गया है
 ॥

 से  प्रश्न  नहीं  हैं  ।

 रुपये  में  व्यापार  करने  वाले  देशों  को  भ्रामक  श्र  उसक  उप-उत्पादकों  का  निर्यात

 4628.  श्री  तारिक  अनवर  :  क्या  वाणिज्य  dat  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  पिछले

 तीन  वर्षों  रुपये  में  व्यापार  करने  वाले  देशों  को  कितने  मुल्य  का  अभ्रक  और  उसके

 उत्पादों  का  यदि  कोई  निर्यात  किया  गया  है  तो  उसका  वर्ष-वार  भर  देश-वार  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रास  दुलारी  :  एक  विवरण  संलग्न  है  ।
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 मूल्यों  में  वद्ध

 4629.  श्री  नवीन  रावणी  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  की  मूल्यों  में  निरन्तर  वृद्धि  होने  के  बारे  में  पता

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  भोर

 मुल्यों  को  स्थिर  रखने  के  लिए  इस  मामले  में  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 वित्त  मंत्री  प्रणव  :  से  थोक  मुल्य  सूचकांक  (1970-71=100)
 में  21-8-82  मौर  29-1-83  के  वीच  में  2.1  प्रतिशत  की  कमी  हुई  ।  उसके  बाद  सूचक  अंक  में

 कुछ  वृद्धि  हुई  3  1983  को  समाप्त  हुए  सप्ताह  का  सूचक  अंक  अध्ययन  उपलब्ध

 293.7  पर  है  जो  अभी  तक  21.8.82  को  समाप्त  हुए  सप्ताह  के  295.1  के  स्तर  से  कम  है

 अखिल  भारतीय  भौद्योगिक  श्रमिक  उपभोक्ता  सूचक  अंक  जिसमें  ata  1982  से  वृद्धि  की  प्रवृत्ति

 रही  वह  1982  के  497  से  कम  होकर  1983  में  495  पर  भा  गया

 भव्यता  उपलब्ध  ।

 संसद  में  प्रस्तुत  की  गई  1982-83  at  झा धिक  समीक्षा  और  बजट  भाषण  में  मूल्यों  को

 उचित  नियंत्रण  में  रखने  के  लिए  सरकार  द्वारा  किए  गए  उपायों  का  ब्यौरा  दिया  गया हैं  ।  तथापि

 सरकार  संतुष्ट  होकर  नहीं  बैठी  है  भर  मुल्य-स्थिति  पर  लगातार  नजर  रखो  जाती  है  जिससे  कि

 उभरने  वाली  स्थिति  के  संदर्भ  में  आवश्यक  कदम  उठाए  जा  सकें  ।

 सीमा  शुल्क  अधिकारियों  क्वारा  भाल  जब्त  किया  जाना

 4630.  शी  aaa  विश्वास  :;  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 व्यै  1980,  1981  और  1982  के  दौरान  सीमा  शुल्क  अधिकारियों  ने  कुल  कितने

 मूल्य  का  तस्करी  का  माल  जब्त  किया  ate  उक्त  के  दौरान  नीलामी  से  कितनी  राशि

 वसूल  की  और

 ब्याज  के  रूप  में  गौर  माल  की  टूट-फूट  के  कारण  सरकार  को  कुल  कितना  घटा

 घाटा  हुआ  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पट्टा मि राम  :  गत  तीन  वर्षों  में  सीमा

 शुल्क  अधिकारियों  द्वारा  पकड़े  गए  तस्करी  के  माल  का  कुल  मूल्य  तथा  निपपटाए  गए
 तथा

 अन्य
 प्रकार  माल  का  मुल्य  निम्नानुसार  है  :--

 ay
 पकड़े  गये  माल  का  मूल्य

 ि  न  SS  ES  ा  ee  SS

 1980  52.85  करोड़  रुपये
 1981  39.72  करोड़  रुपये
 1982 न  65.89  करोड़  रुपये

 (ate3  झन तिम

 202



 4  1905  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 ag  निपटाए  गए  माल  का  मुल्य

 ह  ee  en  es  ee  cee  जती कही ee

 1980  17.76  करोड़  रुपये

 1981

 1982*  24.90  करोड़  रुपये

 अनन्तिम

 सरकार  द्वारा  अजित  राजस्व  पर  कोई  ब्याज  नहीं  मिलता  ।  दस  अनबिकी

 पकड़े  गए/जब्तशुदा  माल  पर  संभावित  ब्याज  के  रूप  सरकार  को  होने  वाली  हानि  का  ही

 नहीं  उठता  |

 सरकार  को  मिली  रिपोर्टों  के  पकड़े  गये|/जब्त  किए  गए  मं डार गत  माल  की  क्षति

 बिगाड़  के  कारण  वर्ष  1980  में  हुई  हानि  लगभग  5°67  लाख  रुपये  थी  वर्ष  1981  तथा

 1982  से  संबंधित  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  जिसे  सदन-पटल  पर  रख  दिया
 जाएगा

 |

 सरकारी/सरकारी  उपक्रमों  के  कर्मचारियों  के  विदेशी  दौरों  की  लागत

 4631.  श्री  अजय  विश्वास  कया  वित्त  मंत्री  ag  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 1981-83  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकार  और  सरकारी  उपक्रमों  के  कितने  अधिकारों

 विभिनन  देशों  में  दौरे  पर  और

 इस  पर  कितनी  लागत  भाई  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पटा मि रास  :  ate  सुचना  एकत्रित

 को  जा  रही  है  और  यथा  छी पल्ल  सभा-पटल  पर  रख  दी  ॥

 त्रिपुरा  सें  सिक्कों  को  कसी

 4632.  श्री  प्राय  विश्वास  कया  faa  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  त्रिपुरा  में  सिक्कों  को  नितांत  कमी

 यदि  तो  इस  कमीं  के  क्या  कारण

 त्रिपुरा  में  प्रति  वर्ष  छोटे  सिक्कों  की  कितनी  मांग

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कुल  कितने
 सिक्कों की  सप्लाई  की  और
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 (=)  त्रिपुरा  में  सिक्कों  की  कमी  के
 भारी  सकट  को  दुर  करने  के  लिए  रिज  बैंक  ने  क्या

 कदम  उठाए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  wards  :  भर  त्रिपुरा  राज्य  सहित

 छत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  में  सिक्कों  की  व्यापक  रूप  से  कमी  है  ।

 भर  भारतीय  रिजवें  बेक  ने  सुचित  किया  है  कि  छोटे  सिक्कों  कीं  कुल  मांग

 प्रतिवर्ष  13.00  लाख  रुपए  at  है  भर  पिछले  तीन  वर्षों  में  कुल  मिलाकर  7.09  लाख  रुपए  के

 सिक्कों  की  सप्लाई  को  गई  है  ।

 भारतीय  feat  गोहाटी  के  पास  उपलब्ध  स्टाक  के  अनुसार  शीघ्र  ही  अगरतला

 धर्म  नगर  और  उदयपुर  में  भारतीय  स्टेट  बेक  को  छोटे  सिक्के  भेजने  का  प्रबन्ध  किया  ot

 रहा है  ।

 जोवन  बोसा  निगम  का  लाभ

 4633.  श्री  waa  fascia:  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1979-80,  1980-81  और  1981-82  के  लिए  जमा  पूंजियों  पर

 कम्पनियों  को  पालिसी  ऋण  पर  प्रीमियम  भारी  के  माध्यम  से  जीवन  बीमा

 निगम  का  लाभ  कितना  भर

 इस  अवधि  के  दौरान  संस्थापना  कर्मचारी  और  अन्य  शीर्षों  पर  कुल  कितना
 व्यय

 हुआ ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  दनादन  :  और  जीवन  बीमा  पालिसियाँ

 दीर्घावधिक  संविदाएं  होती  हैं  और  उनके  अंतगर्त  देनदारियां  धीरे-धीरे  बढ़ती  जाती  हैं  ।  जीवन

 बीमा  की  जिम्मेदारी  के  बचें  की  राशि  दावे  का  और  प्रबन्ध  का  खच  शामिल  से  इस

 जिम्मेदारी  के  भन्तगंत  प्राप्तियों  प्रीमियम  आय  तथा  निवेश  आय  शामिल  के  आधिक्य

 से  जीवन  निधि  का  निर्माण  होता  है  जिससे  पालिसी  सम्बन्धी  देनदारियां  पूरी  की  जाती  हैं  ।  अतः

 वाणिज्यिक  दृष्टि  से  जिस  ule  को  लाभ  कहते  वह  मान्य  घारणा  जीवन  बीमा  पर  लागु

 नहीं  होती  ।  दूसरी  ओर  जीवन  बीमा  निगम  को  वित्तीय  स्थिति  का  मुल्यांकन  समय-समय  पर

 किए  जानेਂ  वाले  बीमांकिकः  मुल्यांकन  के  द्वारा  किया  जाता  है  ।  कानून  में  यह  व्यवस्था  की  गई  हैं

 कि  मुल्यांकन  के  परिणामस्वरूप  अधिशेष  की  95  प्रतिशत  राशि  लाभ  सहित  पालिसियों  के  धारकों

 को  बोनस  के  रूप  में  आबंटित  कर  दी  जानी  चाहिए  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  निवेश  और  प्रीमियम  ora  तथा  प्रबन्ध  व्यय  दिखाया

 गया है
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 geal  के  लिखित  उत्तर

 A  विवि  ए

 भारतीय  जीवन  निगम

 निदेश  से  ara
 1981-82 1979-80  1980-81

 an  ाााणणालाकाय  ee  ee

 360.03  435.73  515.87
 (1)  प्रतिभूतियों  ,

 कम्पनियों

 को  few  गए  ऋणों  पर  दायरों

 पर  लाभांश  आदि

 6.93  7.40  8.19
 (2)  बंधक  ऋणों  पर  ब्याज

 army  त्त्व  29.76  34.16
 (3)  पालिसी  क “ि  पर  ब्याज  38.14

 (4)  अन्य  ब्याज  18.36  15.52
 20.82

 सरो DY  पना  नवाना

 जोड़  :  41  5.08:  492.81  583.02

 दि  2

 875.37  90  4.00 ARR  1092.90
 प्रीमियर  aw

 ह  AS  अ  2  ह

 प्रबन्ध  व्यय

 तमंचा  रियों  के  वेतन  भर  अन्य  लाभ  119.42  1
 an
 30.78  139.95

 71:92  77.24
 wr  AA

 85.37 एजेंटों  का  कमीशन

 अन्य  व्यय
 23.33  25.86  30.12

 ee  ee

 जोड़  :  214.67  233.88  255.44
 ललन पव कावा SS,

 विदेशी  qat  विनियमों  के  उल्लंघन  के  पकड़े  गए  मामले

 4634.  श्री  aara  राहुल  क्या  faa  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  fs:

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  विदेशी  मुद्रा  विनियमों  के  उल्लंघन  के  कितने  मामले

 पकड़े

 उनमें  दोषी  पाई  गई  पार्टियों  के  नाम  क्या  और

 उनके  विरुद्ध  लम्बित  मामलों  की  वर्तमान  स्थिति  क्या  है  att  इन  मामलों  के  शीघ्र

 निपटान  के  लिए  सरकार  ने  क्या  प्रयत्न  किए  हैं  ?

 वित्त  मंत्री  प्रणव  :  से  (7)  sada  निदेशालय  ने  पिछले  तीन  वर्षों

 अर्थात  1-1-80  से  31-12-82  के  कारण  बताओ  नोटिस  जारी  कर  बिदेशी  मुद्रा  अधिनियम
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 के  उपबन्धों  का  प्रथमदृष्टया  उल्लंघन  करने  के  लिए  7848  मामले  ay  किए  1  1983

 की  स्थिति  के  अनुसार  इन  मामलों  में  से  5223  मामलों  में  न्यायनिणंय  की  कार्यवाही  पहले  से  ही

 की  जा  चुकी  थी  ।  यह  सुनिश्चित  करने  की  दृष्टि  से  कि  विचाराधीन  मामले  यथासम्भव  शीघ्र

 निपटाए  जाते  उपयुक्त  स्तरों  पर  gen  निगरानी  रखी  जाती  है  ।

 मामलों  की  gear  अधिक  होने  के  कारण  उनका  मामले वार  ब्यौरा  एकत्र  करने  और

 प्रस्तुत  करने  में  ग्रस्त  समय  और  श्रम  अधिक  लगेगा  ।  यदि  माननीय  ऐसे  विशेष

 मामले  का  उल्लेख  करते  जिसके  सम्बन्ध  में  सुचना  अपेक्षित  उसे  एकत्र  करके  वस्तुत  कर

 दिया  जाएगा  |

 स्टेट  बेक  साफ  बीकानेर  एण्ड  जयपुर  में  प्रनुतुचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति

 के  लोगों  के  लिए  पदोन्नति  परीक्षा

 4635.  शी  बनवारी  लाल  :  क्या  जिस  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  स्टेट  बैंक  आफ  बीकानेर  और  जयपुर  में  अनुसूचित  जातियों

 और  agate  जन  जातियों  के  उम्मीदवारों को  क्लर्की  से  जे०  एम०  (1)  अधिकारियों  के  पदों  पर

 पदोन्नति  करने  हेतु  आयोजित  की  गई  पदोन्नति  1982
 में

 पिछले  वर्षों  की  बकाया

 भारक्षित  सीटों  के  आधार  पर  नहीं  बुलाया  गया  और
 कया  विभागीय  पदोन्नति  परीक्षा  1979-80

 में  उस  श्रेणी  के  एक  भी  उम्मीदवार  को  नहीं  बुलाया  गया  जबकि  अहंता  प्राप्त  उम्मीदवार  उपलब्ध

 थे  और  यदि  तो  ऐसे  कितने  उम्मीदवार  थे  जिन्होंने  उक्त  परीक्षाओं  में  शामिल  होने  को  इच्छा

 प्रकट  की  कौर

 क्या  बैंक  के  प्रबन्धकों  ने  विभागीय  पदोन्नति  1983  में  शामिल  होने  हेतु

 उपरोक्त  श्रेणी  के  कर्मचारियों  से  उनकी  राय  ले  ली  गई  थी  ?

 fret  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  जनादेश  पुजारी  :  बैंक  ने  सूचना  दी  है  कि  1982

 कर्मचारी  यूनियन  के  साथ  हुए  एक  करार  के  अनुसरण  चालू  वर्ष  के  आरक्षकों  के

 लिपिकों  की  कनिष्ठ  प्रबन्ध  ग्रेड  अधिकारियों  के  रूप  में  पदोन्नतियों  के  वास्ते  एक  लिखित

 परीक्षा  के  वास्ते  अनुसूचित  जाति/अनुसूंचित  जनजाति  के  70  उम्मीदवारों  को  बुलाया  गया  था  ।

 1979  और  1980  कूल  3  पात्र  अनुसूचित  जाति/अनु०  जनजाति  !  उम्मीदवारों  को  परीक्षा  के

 वास्ते  बुलाया  गया  ।  बेक  ने  यह  सुचना  मी  दी  है  कि  अनु०  जाति/अनु०  जनजाति  कमेंट्री  संघ

 ने  इस  मामले  में  उच्च  न्यायालय  के  सम्मुख  एक  समादेश  याचिका  दायर  की  है  जो  अभी

 लिखित  और  यह  मामला  न्यायालयों  है  ।

 बैंक  ने  सुचना  दी  है  कि  वर्ष  1983  के  लिपिकों  से  अधिकारी  स्तर  को

 पदोन्नति  के  वास्ते  सभी  पात्र  जाति/ध्रनु०  जनजाति  उम्मीदवारों  को  सहमति  मांगी  गई

 पेंशन  गांवों  का  चुनाव  और  विकास

 4636,  श्री  एन०  fo  हीरो ;
 कया  पर्यटन  ate  नागर  विमानन  मंत्री  ag  बताने  को

 कपा  करेंगे
 किः
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 क्या  सरकार  ने  देश  में  अघिक  से  अधिक  विदेशी  पर्यटकों  को  आक्षित  करने  के  अपने

 लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  हेतु  अपनी  पेंशन  नीति  में  पुनर्विचार  किया

 क्या  सरकार  ने  राज्य-वार  गांवों  का  विकास  करने  का  निर्णय  किया  है

 (=)  यदि  gi,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  बया  और

 देश  में  परेशान  गांवों  का  चुनाव  करने  हेतु  क्या  मानदण्ड  अपनाए  गए  हैं

 पेंशन  शौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  (att  खुर्दो  मालम  खाँ

 हां  ।  पर्यटन  नीति  सम्बन्धी  वक्तव्य  3  1982  को  सदन  के  पटल  पर  प्रस्तुत  किया  गया

 था  ।  देश  की  झोर  विदेशियों  की  बढ़ती  हुई  संख्या  को  आर्कषित  करने  की  दृष्टि  से  नीतियां  तेयार

 करना  एक  शभ्रनवरत  प्रकिया  है  ।

 और  1980  में  यह  निर्णय  किया  गया  था  कि  एक  प्रयोग  के  रूप  में

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  किनारे  चुने  हुए  स्थानों  पर  ऐसे  पेंट  गांवों  की  स्थापना  की  जाए  जो

 उचित  दामों  पर  विभिन्‍न  वर्गों  के  ऐसे  रिहायशी  श्रीवास  उपलब्ध  कराएं  जो  गांव  को  जिन्दगी

 का  अहसास  झोर  लुत्फ  दे  सकें  ।  इस  निर्णय  के  सन्दर्भ  अब  यह  निर्णय  लिया  गया  है  कि  aa

 स्थानों  पर  ऐसी  ही  परियोजनाएं  शुरू  करने  से  पंच  तजुर्बे  के  तौर  पर  सर्वप्रथम  शिवपुरी

 में  एक  पर्यटक  गांव  का  निर्माण  किया  जाए  ॥

 सीमा  शुल्क  अधिकारियों  द्वारा  पकड़े  गए  सोने  का  मूल्य

 4637,  थी  एन०  ड्  क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  वर्ष॑-वार  सीमा  शुल्क  अधिकारियों
 ने  कुल  कितने  मुल्य

 का  सोना

 पकड़े  गए  सोने  और  अन्य  सामान  का  निपटान  किस  तरह  किया  जाता  और

 क्या  सरकार  का  विचार  ऐसे  जापान  की  विशेष  रूप  से  जब्त  की  गई  सामग्री  की

 ब्रिटनी  सुपर  बाजार  से  करने  का  है  ?

 fae  संचालक  में  राज्य  मंत्री  पदुटाभि  राम  :  सीमा  शुल्क  अधिकारियों

 द्वारा  1980  से  1982  तक  की  अवधि  के  दौरान  देश  में  पकड़े  गए  सोने  की  मात्रा  और  मूल्य

 निम्नानुसार

 ay  लगभग  मात्रा  लगभग  मुल्य

 कि०ग्रा०  लाख  रुपये

 eel  se  OD  a  SY

 1980  95  130

 1981  152  254

 1982*  819  1288

 * (arEe
 अनन्तिम  |
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 —

 और  जन्तशुदा  सोना  भारत  सरकार  की  टकसालों  में  जमा  कर  दिया  जाता  है  |

 अभिगृहीत  उपभोक्ता  माल  के  निपटान  का  एक  तरीका  ऐसे  माल  की  उसे  सहकारी

 सुपर  सहकारी  भण्डारों  आदि  के  जरिए  वास्तविक  उपभोक्ताओं  को  बेचे  जाने

 हेतु  भारत  का  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  महासंघ  लिमिटेड  को  करना  विभिन्‍न  वर्गों  के  माल  के

 निपटान  के  तरीकों  का  उल्लेख  संलग्न  विवरण-पत्र  में  किया  गया  है  |

 विवरण

 विभिन्‍न  वर्गों  के  माल  के  निपटान  का  तरीका

 विवरण

 ee  eee

 निपटान  का  रोका

 ee  te

 व्यापारिक  माल  रासायनिक  औद्योगिक  कच्चा  मशीनों  के

 मोटर  गाड़ियों  के  पुर्जे  भारी  जैसे  व्यापारिक  माल  का  निपटान

 सावंजनिक  नीलामी  द्वारा  किया  जाता  है  ।

 यान  जलयान  और  वाहन  जैसे  यान  सार्वजनिक  नीलामी  द्वारा  बेचे

 जाते  सरकारी  विभागों  के  लिए  उपयुक्त  जलयानों  शौर

 भारतीय  गाड़ियों  को  विभागीय  इस्तेमाल  के  लिए  रख  लिया

 जाता  है

 सोना  कौर  चांदी  सोना  और  चांदी  सरकारी  टकसालों  में  जमा  कर  दिए  जाते हैं  |

 भारतीय  कौर  विदेशी  भारतीय  गौर  विदेशी  मुद्रा  रिज  बेक  में  सरकार  के  खाते  में

 मुद्रा  जमा  कर  दी  जाती  है  ।

 हथियार  और  गोला  38  att  .32  बोर  के  पिस्तौलों  और  उनके

 बारुद  गोला  बारुद  से  भिन्न  हथियारों  और  उनके  गोला  बारुद  का

 निपटान  नीचे  दिये  गये  तरीके  अनुसार  किया  जाता  है  :--

 (a)  स्टेनगनें गुह
 मंत्रालय  को  लेने  के  लिए  कहा  जाता  है

 कौर  जिनकी  उसे  जरूरत  नहीं  वे  रक्षा  मंत्रालय

 को  बेची  जाती  हैं  ।

 निषिद्ध  बोर  के  सभी  हथियारों  wiz  उनके  भोला  ares

 का  निपटान  आयुद्ध  निर्माण  कारखानों

 किया  जाता है  |

 देशों  मेक  के  कऋ  हथियार  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरों

 उसके  संग्रहालय  में  प्रदान  के  किए  जाते  हैं  ।

 seq  सभी  हथियारों  का  जिनके  लाइसेंस  जनता

 को  जारी  किए  जाते  सार्वजनिक  नीलामी  द्वारा  किया

 जाता दै  ।
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 12  बोर  के  हथियार  और  उनसे  गोला  बारुद  की  बिक्री

 राज्य  वन  सचिवों  वन  मुख्य  वन्य  जीव

 वाईनो  को  सरकारी  इस्तेमाल  के  लिए  की  जाती  है  ।

 .38  और  .32  बोर  के  रिवल्वर/पिस्तौलें  और  उनके

 गोला  ares  विभागीय  उपयोग  के  लिए  रख  लिए

 जाते हैं  ।

 प्राचीन  वस्तुएं  प्राचीन  वस्तुएं  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  विभाग  को  मुफ्त

 दे  दी  जाती  जिससे  वह  उनको  विभिन्‍न  संग्रहालयों  waar

 संस्थाओं  को  उपहार  के  रूप  में  दे  दे  अथवा  यदि  आवश्यक

 तो  उनका  अन्य  तरीके  से  निपटान  कर  दे  ।

 वन्य  जीव  उत्पाद  ये  शैक्षिक  कौर  अनुसन्धान  संग्रहालयों  आदि  को

 नाममात्र  मूल्य  पर  बेचे  जाते  हैं  अथवा  वन्य  जीव  प्राधिकरणों

 को  उन  aa  देशों  के  साथ  विनिमय  के  yale  मुफ्त
 |  ने

 दिये  जाते  जिन  देशों  में  सी  ०  आई०टी  oUTe  पर  हस्ताक्षर

 किए हैं  ।

 ag  aq  निर्यात  हेतु  उत्पादों  के  निर्माण  के  लिए  भारत  चमड़ा

 निगम  को  बेच  दिए  जाते  हैं  ।

 संश्लिष्ट  और  धातु  संश्लिष्ट  att  धातु  घागा  बुनकर  सहकारी  संघों
 धागा  को  भर  वास्तविक  प्रयोक्ताओं  को  बेचे  जाते

 शराब  शराब  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  उसके  आयात  कोटे

 के  प्रति  waar  उसके  अन्य  हकदार  होटलों  के  कोटे  के

 सामान्य  शर्तों  पर  बेची  जाती  हैं  भर  केंटीन  स्टोर  विभाग

 को  राज्य  व्यापार  निगम  के  जरिए  बेची  जाती  हैं  ।

 10  हीरे  बिना  पालिश  किए  भौर  बिना  तराशे  हीरे  लाइसेंस

 नारियों  को  नीलामी  agar  निविदा  द्वारा  बेचे  जाते  हैं  भोर

 उनके  लाइसेंसों  में  गुजरे  किए  जाते  तराशे  हुए  और

 पालिस  किए  हीरे  केवल  निर्यात  के  लिए  बेचे  जाते  हैं  ।

 11  हीरों  से  भिन्न  रत्न  बिना  पालिश  किए  और  बिना  इरादे  रत्नों  और  उप रत्नों  को

 कौर  उपरत्न  बिक्री  देशी  बाजार  में  आयात  लाइसेंस  धारियों  को  नीलामी

 अथवा  निविदा  द्वारा  उनके  लाइसेंसों  में  गुजरे  करके  की  जाती

 हीरों  से  भिन्न  तराशे  और  पालिश  किए  रत्न  भर

 उपरत्न  नीलामी  अथवा
 निविदा  द्वारा  देश  में  ही  बेचे  जाते  हैं  ।

 12  घड़ियां  घड़ियां  एच एम टो  को  सौंपी  जाती  यदि

 टी
 ०  उन्हें  उठाने  में  अपनी  अनिच्छा  प्रकट  करे  अथवा  उसे
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 तीन  माह  की  अवधि  में  नहीं  की  न  सके  तो  उनकी  बिक्री  कौ

 पेशकश  निम्नलिखित  को  जाती  है  :--

 सैनिक  और  अध-सैनिक  संगठनों  को  उनके  कर्मचारियों

 के  इस्तेमाल  के  कौर

 उपभोक्ता  सहकारी  सहकारी

 भण्डारों  भारी  के  जरिए  वास्तविक  उपभोक्ताओं  को

 बेचने
 के  लिए  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  सहकारी  महासंघ  को  ।

 इलेक्ट्रानिक  घड़ियों  को  पैदा  राष्ट्रीय  उपभोक्ता

 सहकारी  सेनिक  और  अध-सैनिक  संगठनों  तथा

 पुलिस  केतीनों  को  जानी  होती  है  ।

 13  बिजली  का  सामान  गणित्रों  और  टेप रिका डेरों  आदि  जैसी  बिजली  की  वस्तुएं  और

 जिसमें  विषयों  कैसेट  टाइपराटर  तथा  फोटोग्राफी  का  सामान  सरकारी  विभागों  को

 रिकार्डर  भी  शामिल  सरकारी  प्रयोग  के  लिए  बेचा  जाता  है  और  साथ  ही  afar

 हैं  ।  तथा  भनुसंघान  संस्थापकों  और  विश्वविद्यालयों  एवं  अन्य

 शैक्षिक  संस्थानों  जिसमें  सांस्कृतिक  सरकारी  विभाग

 are  सार्वजनिक  उपक्रम  भी  शामिल  तथा  राष्ट्रीय

 भोक्ता  सहकारी  महासंघ  को  बेचा  जाता  है  ।

 14  फीचर  फिल्में  फीचर  फिल्में  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  को  बेची  जानी

 होती  हैं  ।

 15  लौंग  कौर  eq  मसाले  पहले  इनकी  पेशकश  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  सटकारी  महासंघ  को

 करनी  होती  यदि  उक्त  महासंघ  उन्हें  नहीं  उठा  पाता  तो

 उनकी  बिक्री  सार्वजनिक  नीलामी  द्वारा  की  जाती  है  ।

 16  भाषा  द्रव्य  भोर  सरणीबद्ध  औषध  द्रव्यों  की  बिक्री  की  पेशकश  माध्यम  एजेंसियों

 को  ऐसे  मूल्य  जो  लागत  बीमा  भाड़ा  सहित  मृत्य  तथा

 सीमाशुल्क  शामिल  करके  भर  उस  पर  15  प्रतिष्ठित  का  बट्टा

 दे  कर  निकलता  की  जानी  होती  है  ।  परन्तु  यदि  माध्यम

 एजंसियां  माल  नहीं  उठाती  तो  उसका  निपटान  नीलामी

 वास्तविक  उपभोक्ताओं  को  किया  जा  सकता  ava

 निर्मितियों  का  निपटान/मोचन,  मानव-स्तर  की  पाई  जाने  पर

 केवल  अस्पतालों  के  उपभोग  के  किया  जाता  जिन

 aq  श्रेणियों  की  औषध  निर्मितियों  पर  औषध  द्रव्य  मोर

 भोषधि  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  अनुसार  लेवल  नहीं  लगा

 होता  उनकी  और  उनके  बनाए  गए  माल  को  नष्ट  किया  जाना

 होता  है  ।
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 17.  घड़ियों  को  छोड़कर  संदिलष्ट  टेक्सटाइल ों  का  निर्यात  किया  जाना  होता  है  ।

 संश्लिष्ट  टेक्सटाइल  अतिरिक्त  उपाय

 और  अन्य  उपभोक्ता  संश्लिष्ट  टेक्सटाइल  भर  इलेक्ट्रानिक  का  सामान  जैसी  अन्य

 माल  उपभोक्ता  वस्तुओं  का  जिनमें  अन्य  फुटकर  चीजें

 भी  शामिल  निम्नानुसार  किया  जाता  है

 (i)  छोटी-छोटी  मात्रा  में  पकड़ी  जाने  वाली  विविघ  वस्तुओं

 को  का  निपटान  सोमा  शुल्क  गृहों

 द्वारा  खुदरा  बिक्री  के  जरिए  किया  जाता  है  ।

 (ii)  सैनिक  और  अध-सेनिक  तथा  पुलिस  कंटीनों

 को  उनके  कार्मिकों  के  प्रयोग  के  लिए  बेचा  जाता  है  ।

 (iii)  उपभोक्ता  सहकारी  समि  सहकारी

 भण्डारों  आदि  के  माध्यम  से  वास्तविक  उपभोषताभों

 को  बेचने  के  लिए  भारत  का  राष्ट्रीय  सहकारों

 महासंघ  लि०  को  बेची  जाती  है  ॥

 समुद्रतट  रक्षा  की  प्रमुख  उपलब्धियाँ

 4638.  डा०  ए०  Jo  आज़मी  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 समुद्र  में  तस्करी  के  कार्यों  को  नियंत्रित  समुद्र  में  खोज  भोर  बचाव

 तथा  समुद्रतट  दुरी  की  सुरक्षा  और  सावधानियों  के  क्षेत्र  में  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  समुद्रतट

 रक्षा  की  प्रमुख  उपलब्धियों  का  क्या  ब्यौरा  गौर

 इस  सेवा  को  सुसंगठित  आत्मनिर्भर  और  स्वतंत्र  बनाने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाए हैं  ?

 रक्षा  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  फे०  पी०  fag  :  तटरक्षक  संगठन  ने  1980

 से  अब  तक  तस्करी  करने  वाले  24  पोतों  को  पकड़ा  है  जिनमें  लगभग  2  करोड़  रुपए  मूल्य  का

 भवेष  सामान  था  ।  1981-82  के  दौरान  इस  संगठन  ने  विदेशी  पोतों  सहित  सात  पोतों  को

 आपात  स्थिति  के  समय  सहायता  प्रदान  की  शोर  तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस  आयोग  को

 1982  में  विकासਂ  में  हाल  में  लगी  आग  के  दौरान  भी  सहायता  प्रदान  को  ।

 1982  में  इस  संगठन  ने  तमिलनाडु  के  14  मछुआरों  को  भी  बचाया  ।

 सरकार  ने  तट  रक्षक  संगठन  के  लिए  एक  पंचवर्षीय  विकास  योजना  स्वीकृत  कर

 दी  है  और  संगठन  को  मजबूत  बनाने  के  लिए  उसे  क्रमिक  रूप  से  जहाजों  भोर  विमानों  से  सज्जित

 करने  का  कार्यक्रम  भी  लागू  किया  जा  रहा  है
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 राज्य  परियोबनाश्रों  क  लिए  anfaa  सहायता  eg  हिमाचल  प्रदेश  सरकार

 हारा  fear  गया  अनुरोध

 4639.  श्री  चिरंजी  लाल  बर्मा  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  ने  राज्य  परियोजनाओं  के  लिए  उदार  आधिक

 सहायता  की  मांग  की

 यदि  तो  किस  योजना  के  लिए  सहायता  मांगी  उसका  ब्यौरा  क्या  और

 केन्द्र  सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वित्त  vat  :
 राज्य  सरकार  ने  वित्तीय  सहायता  के  लिए

 झतुरोध  किया  था  ताकि  राज्य  1983-84  के  दौरान  158  करोड़  रुपये  के  योजनागत  परिव्यय

 को  कार्यान्वित  कर  सके  ।  इसके  भ्र ति रिक्त  उन्होंने  सेबों  को  पेक  करने  के  लिए  नालीदार  डिब्बों

 के  निर्माण  के  लिए  44  करोड़  रुपये  की  लागत  की  एक  परियोजना  के  सम्बन्ध  में  अनुरोध

 किया था

 कौर  क्षेत्रों  के  अन्तर्गत  राज्य  सरकार  के  प्रस्तावों  जिनके  लिए

 सहायता  मांगी  तथा  अन्तिम  रूप  से  सहमति  प्राप्त  क्षेत्रीय  परियों  के  ब्योरों  को  शनि

 वाला  एक  विवरण-पत्र  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  नालीदार  डिब्बों  के  निर्माण  के  लिए  किए

 गए  अनुरोध  के  सम्बन्ध  में  यह  संकेत  दिया  गया  है  कि  got  विवरण  प्राप्त  होने  के  पश्चात  इसकी

 जांच  को  जाएगी  ।

 विवरण

 —_—

 विकास-दीप  राज्य  द्वारा  अन्तिम  रूप  से  दी

 प्रस्तावित  गई  सहमति
 Neen EIRENE

 1  क्ष  तथा  सम्बद्ध  सं =TorT  ora  ra व  3909  3674

 2  सहकारिता  144  140

 3  सिचाई  तथा  बाढ़  नियंत्रण  योजनाएं  312  230

 4  विद्युत
 4000  3720

 उद्योग  तथा  खनीज  516  473

 परिवहन  तथा  संचार  2925  2305

 न  सामाजिक  तथा  सामुदायिक  सेवाए  3674  3169

 18  18 मालिक  tare

 सामान्य  सेवाएਂ  302  271
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 ऋण  सुविधाओं  के  एक  घ्ंग के  रूप  में  उगाण्डा  को  sal  कम्बलों  का  निर्यात

 4640.  को  के०  ए०  राजन  gat  वाणिज्य  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  इस  तथ्य  की  जानकारी  है  कि  पान  अमेरिकन  वायु  सेवा  से  एं टेस् बी

 उगाण्डा  के  लिए  भेजी  गयी  60,000  भारत  में  बने  ऊनी  कम्बलों  की  प्रेषित  ब्रसेल्स  में  उतारी

 गयी

 क्या  भारत  सरकार  द्वारा  उगाण्डा  को  दी  गई  25  करोड़  रुपयों
 की  ऋण  सुविधा  के

 UR  अंग  के  रुप  में  उपरोक्त  प्रेषित  निर्यात  आदेश  के  अनुकूल  शरीर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही

 की  गई

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  (atlaat  रामदुलारी  :  तथा  ऊन

 तथा  ऊनी  वस्त्र  निर्यात  संविधान  परिषद  से  उपलब्ध  जानकारी  के  अनुसार  60,000  कम्बलों  की

 कौ  एक  जो  छोड़ा  को  निर्यात  किये  जाने  के  लिये  ब्रसेल्स  में  उतारी  गई  ।  उक्त  परिषद

 से  यह  भी  पता  चला  है  कि  यह  खेप  उगांडा  को  उपलब्ध  365  दिवसीय  ऋण  सुविधा  का

 भाग  थी

 उपलब्ध  जानकारी  के  अनुसार  इस  मामले  को  भारतीय  पार्टी  द्वारा  संबंधित

 एयरलाइन्स  के  साथ  उठाया  जा  रहा  है  ।

 सेनिक  अस्पतालों  में  जनरल  रिजवी  इंजीनियरिंग  ata  के  कार्मिकों  को  चिकित्सा

 सुविधाएं

 4641.  श्री  मनोहर  लाल  सेनी  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गत  तीन

 वर्षों  के  दौरान  अब  तक  दुर्घटनाओं  में  तथा  चिकित्सा  सुविधा  के  अभाव  के  कारण  जनरल  रिज

 इंजीनिर्यारग  फलों  के  कितने  कार्मिक  मौत  का  शिकार  हो  चुके  हैं  तथा  उनका  पूर्ण  ब्योरा  क्या  हैं

 भोर  शोकग्रस्त  परिवारों  को  मुआवजे  की  कितनी  धनराशि  का  भुगतान  किया  गया  ?

 रक्ता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०
 पी०  fag  देव  अपेक्षित  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 रेडीमेट  वस्त्रों  के  निर्यात  में  गिरावट

 4642.  sit  भाखा माई  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (*)  क्या  यह  सच  है  कि
 विदेशों

 के  साथ  रेडीमेट  वस्त्रों  के  व्यापार  में  गत  वर्ष  के  दौरान

 भारी  गिरावट  आई  और

 क्या  यह  सच  है  कि  नकद  सहायता  बन्द  किये  जाने  के  कारण  जटिल  स्थिति  उत्पन्न

 हो  गई
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 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  दुलारी  :  (#)

 1982  की  ध्रुवी  के  दौरान  भारत  से  सिने  सिलाये  परिधानों  के  निर्यात  में  1981  को  उस  अवधि

 में  इन  मदों  के  निर्यात  की  तुलना  में  कुछ  गिरावट  झाई  है  ।  1982  की  अवघि  के

 दौरान  परिधानों  की  निर्यात  428.39  करोड़  रुपये  के  1981

 की  अवधि  के  लिए  तत्सम्बन्धी  आकड़े  462.75  करोड़  रु०  थे  ।

 जी  सिले  सिलाये  परिधानों  को  अनेक  किस्मों  पर  नकद  मुआवजा  सहायता  का

 उपलब्ध  होना  जरूरी  है  ।  प्रमुख  आयातक  देशों  की  श्रथे-व्यवस्थाओं  में  मन्दी  की  प्रवृत्ति  और  मांग

 पद्धति  में  परिवहन  फिलहाल  भी  गिरावट  के  लिए  उत्तरदायी  बताये  जाते  हैं  ।

 भारतीय  स्टेट  बेक  की  दिल्‍ली /नई  दिल्‍ली  शाखाओं  में  जे०  एम०  sito  वेतन  मान-इ

 ध्रचिकारी

 4643.  श्री  भी सा माई  :  क्या  वित्त  मंत्री  भारतीय  tte  बम्बई  के  केन्द्रीय  कार्यालय

 द्वारा  चीफ  जनरल  मैनेजरों  को  जारी  किये  गये  भ्रनुदेशों  के  बारे  में  अतरांकित  प्रश्न  संख्या  3383

 feats  39  1982  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  स्टेट  बेह  की
 दिल्‍ली  दिल्‍ली  शाखाओं  में  तथा  बैंक  के  दिल्‍ली /नई

 दिल्लो  स्थित  अन्य  कार्यालयों  में  कुन  कितने  जे०  एम०  सी०  अधिकारी

 उनमें  से  अनुसूचित  जातियों/अनुसुचित  जनजातियों  के  लोगों  की  संख्या

 कितनी

 क्या  भारतीय  स्टेट  बैक  के  दिल्‍्नी/ नई  दिल्‍ली  कार्यालयों  के  लिए  जे  एस०  जी०

 का  आरक्षण  कोटा  भर  लिया  है  और  पुरा

 (a)  यदि  तो  अनुसूचित  जातियों/अनुसुचित  जन  जातियों  के  नये  पदोन्नत  किये  गये

 सभी  जे०  एम०  जी०  अधिकारियों  को  दिल्‍ली [नई  दिल्‍ली  से  बाहर  स्थानान्तरित

 करने  के  FAT  कारण  मौर

 अनुसूचित  जातियों  अनुसूचित  जन  जातियों  के  सभी  जि०  एम०  जी०  वेतनमानਂ

 अधिकारियों  को  वापस  दिल्‍ली  बुलाने  के  लिए  क्या  विशेष  कदम  उठाये  गये हैं  अथवा  उठायें

 जाने हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  जनों  :  कौर  भारतीय  स्टेट  बैंक

 की  fare
 pana |  दिल्‍ली  स्थित  श्ञाखाओं  और  aeq  कार्यालयों  में  अनुसूचित  जातियों  |  प्रनुसूचित

 जन

 जातियों  समेत  कनिष्ठ  प्रबंध  ग्रेड  स्केल  ।  अधिकारियों  की  कुल  संख्या  से  सम्बन्धित  सुचना  नीचे
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 लिखे  अनुसार है
 :--

 सामान्य  जोड़

 सरनू  जनजाति

 क  गिल  प  य  es

 1.  दल्लो  नई  दिल्‍ली  स्थित  दिखाओं

 में  कार्यरत  प्राधिकारियों  की  संख्या  1402  48  1450

 2.  अन्य  स्थानों  पर  कार्यरत  अधिकारियों

 की  संख्या  2414  73

 बला  कनक

 2487

 कण  गि

 जोड़  3816  121  3937

 ह eS  a

 से  तक  बेक  ने  सूचना  दी  है  कि  पदोन्नति  में  अनुसूचित  जाति/अनुसुचित  जन

 जनजाति  के  वास्ते  आरक्षण  की  उसकी  स्कीम  के
 पूरे  afer  के  वास्ते  आरक्षण  का

 हिसाब  लगाया  जाता है
 और  इसीलिए  दिल्‍ली /नई  दिल्‍ली  शाखाओं  के  इन  कमंचारियों  के  वास्ते

 अलग  आरक्षण  कोटा  रखने  का  कोई  प्रश्न  नहीं  उठता
 ।

 भारतीय  स्टेट  बेक  ने  कहा  है  कि

 अनुसूचित  जाति/भनुसु्चत  जनजाति  समेत  सभी  पदोन्नत  व्यक्तियों  को  बिना  किसी  भेदभाव  के
 दिल्‍ली  से  बाहर  भेजा  गया  ।  बेक  की  स्थानांतरण  नीति  के  अनुसरण  पदोन्नति  पर  दिल्ली  से

 बाहर  स्थानांतरित  व्यक्ति  को  निर्धारित  अवधि  के  पुरा  होने  और  रिक्त  की  उपलब्धता  को  देखते

 हुए  वापस  दिल्‍ली  लाया  जा  सकता  है  ।

 पदोन्नति  के  बाद  कमंचा  रियों  की  बनाती  बेक  की  स्थानांतरण  नीति  के  अनुसरण  में  की

 जाती  है  जो  अनु०  जा०/अनु०  जनजाति  समुदायों  से  सम्बन्धित  कर्मचारियों  समेत  सभी  पर  एक
 समान  रूप  से  लाग  होती  है  ।

 भारत  में
 चौथे

 यात्रा  पर  जाने  वाले  लोंगों  को  सुविधाएं

 4644.  oh  घो०  प्रधानों  :  क्या  परेशान  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  पर्यटन  मन्त्रालय  ने  पूरे  वह  भारत  में  dtd  यात्रा  पर  अथवा
 मेलों  में  जाने  वाले  भारत  के  अनेक  लोगों  को  किराया  छुट  आवास  और  परिवहन  जैसी  रेलगाड़ी
 सम्बन्धी  सुविधाएं  प्रवान  नहीं  की  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  भारत  में  तीन  यात्रा  पर  जाने  वाले  लोगों  को  पर्यटकों  के
 रूप  में  स्वीकार  करेगी  तथा  उन्हें  रेलवे  द्वारा  दी  जाने  वाली  कैसी  ही  छूट  देकर  कुछ  सुविधाएं
 प्रदान  जो  रेलवे  द्वारा  अन्य  यात्रियों  को  दी  जाती है  ?

 aged  ale  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 भर  रेलगाड़ी  की  सुविधाएं  मौजूद  हैं  और  ये  रेल  gear

 श्री  खुशो  मालम  at)  :

 लय  द्वारा  उपलब्ध  कराई  जाती  हैं
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 alfa  के  तोर  पर  घार्मिक  और  संप्रदाय  सम्बन्धी  उद्देश्यों  के  लिए  रेलवे  द्वारा  कोई  रियायत  नहीं

 दी  जाती  है  ।  रेलवे  मौजूद  ट्रेन  सेवाओं  में  वृद्धि  स्पेशल  ट्रेन  चलाकर  और

 मेलों  व  फाँसें  के  दौरान  एक्स्ट्रा  बुकिंग  सुविधाए  जुटाकर  अतिरिक्त  सहूलियत  मुहैया  कराती

 राज्य  सरकारों  द्वारा  aa  यात्राओं  के  फायदे  के  लिए  अतिरिक्त  सड़क  परिवहन  मी  परपलब्घ

 कराया  जाता है
 ।  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  हमें  शाला  मुसा  फिर  सरायों  का

 नवीकरण  और  प्रबन्ध  करने  के  लिए  azar  मन्त्रालय  ने  भारतीय  यात्नी  आवास  विकास  समिति

 को  पंजीकृत  किया  है  ।  समिति  अपना  कार्य  पहले  ही  प्रारम्भ  कर  चूकी  हैं  ।

 let  यात्री  स्वदेश  पेंशन  का  ही  एक  हिस्सा  है  और  रेलवे  इन्हें  ग्रन्थ  सभी  स्वदेशी  पर्यटकों

 की  तरह  ही  समझती  है  ।  उनके  द्वारा  संप्रदाय  सम्बन्धी  प्रयोजनों  के  लिए  कोई  रियायत  नहीं  दी

 जातों  ।  वित्तीय  प्रतिबन्धों  के  कारण  रेलवे  मन्त्रालय  द्वारा  रियायत  के  क्षेत्र  को  बढ़ाया  नहीं  जा

 रहा  है  |

 मारत  से  काजू  को  खरीद  क  बारे  में  सोवियत  रूस  को  नीति  में  परिवतंत

 4645.  थ्रो  छोटे  fag  यादव  :

 थ्री  tate  मसुद  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि
 :

 क्या  यह  सच  कि  पिछने  कुछ  समय  से  सोवियत  wa  की  खरीद  नीति
 में

 परिवर्तन  हुआ  है  और  भारतीय  काजू  के  उस  देश  को  निर्यात  पर  इतना  कुप्रभाव  पड़ा  है  कि  भारत

 को  अपने  व्यापार  हितों  के  विपरीत  काजू  की  कीमत  कम  करनी  पड़ी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरे  क्या  भर

 व्यापार  के  अन्तर  को  पूरा  करने  के  लिए  काजू  के  नये  श्रायातकों
 का  पता  लगाने

 के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 वाणिज्य  sierra  में  राज्य  मंत्री  राम  दुलारी
 से

 सोवियत  संघ  अभी  1983  में  कोई  काजू  गिरी  खरीदने  के  सहमत  नहीं  हुआ  हैं  ।  काजू

 गिरियों  की  अन्तर्राष्ट्रीय  कीमतों  में  गिरावट  आई  है  जिससे  भारत  में  काजू  गिरी  को  कीमत  पर

 प्रभाव  पड़ा  है  ।  अन्य  बाजारों  को  काजू  गिरी  निर्वात  करने  के  लिए  प्रयोग  किये  जा  रहे  हैं  ।

 पाकिस्तान  द्वारा  आयुध  कोटि  क  प्लूटोनियम  का  उत्पादन

 4646.  शी  aga  सेठी  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  सरकार  को  इस  बात  कौ  जानकारी  है  कि  स्तूप  न्यूक्लियर  रिएक्टर  में  बीस

 कि०  ग्रा०  तक  aaa  कोटि  के  प्लूटोनियम  का  उत्पादन  कर  लिया

 )  कया  यह  भी  सच  है  कि  इस  रिएक्टर  को  श्रायुघ  प्लूटोनियम  का  उत्पादन  करने  के
 लिए  आइडियलਂ  पर  भी  चलाया  जा  रहा
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 क्या  यह  भी  सच  है  कि  अमेरिका  द्वारा  तारापुर  को  इंजन  सप्लाई  करने  के  सम्बन्ध

 में  लन्दन  से  प्रभावित  होने  वाली  ्  साइंटिस्ट  ने  यह  कहा  है  कि  3  ag  पहले  अमेरिका  ने

 भारत  को  तारापुर  न्यूक्लियर  रिएक्टर  के  लिए  सम्बन्धित  यूरेनियम  को  बिक्री  करने  की  व्यवस्था

 को  इसलिए  त्याग  दिया  था  कि  ध्रधिकारियों  को  डर  था  कि  area  रिएक्टर  का  प्रयोग  आयुध

 कोटि  के  प्लूटोनियम  का  उत्पादन  करने  में  कर  सकता  और

 (a)  सर्दी  तो  क्या  हमारी  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  चिन्ता  प्रकट  की  है  ?

 रक्षा  मंत्री  ao  :  और  सरकार  ने  प्रेस  रिपोर्ट  देखी  हैं

 जिनमें  इस  बात  का  उल्लेख  है  कि  पाकिस्तान  ने  चोरी-छिपे  शस्त्र  श्रेणी  को  कुछ

 नियम  का  उत्पादन  किया  है  और  करांची  परमाणु  ऊर्जा  संयंत्र  घटी  शक्ति  स्तर  पर  चल  रहा  है  ।

 इस  बारे  में  कोई  पक्की  सुचना  नहीं  है  ।

 सरकार  ने  इस  आशय  की  खबरें  देखी  हैं  ।

 परमाणु  ऊर्जा  विभाग  ने  परिष्कृत  यूरेनियम  की  सप्लाई  के  लिए  अमेरिकी  प्रशासन

 की  सहमति  से  फ्रांस  के  साथ  व्यवस्था  की  हे  जो  1983  के  इस  विषय  से  संबंधित  भारत-अमे  रिकी

 करार  की  रूपरेखा  के  भन्तगंत  है  ।

 सिले  सिलाये  वस्त्रों  के  निर्यातकर्ता

 4647.  श्री  अशफाक  हुसेन  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  पिछले  तीन  वित्तीय  अथवा  पंचाग  ag

 के  दौरान  सिले  सिलाए  वस्त्रों  का  निर्यात  करने  वाले  50  शीष  निर्यातकर्ताओं  के  निर्वात  आंकड़ों

 सहित  उनकी  एक  सुची  सभा पटल  पर  रखने  को  कृपा  करेंगे  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sitaet  राम  दुलारी  :  परिधानों  के  निर्यातों  के

 आकड़े  पार्टीवार  इकट्ठे  नहीं  किए  जाते  हैं  और  इसलिए  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 सलिक  भ्र स्प तालों  में  जनरल  रिज  इंजीनियरिंग  फोन  के  कर्मचारियों  को

 चिकित्सा  सुविधाएं

 4648.  थ्रो  ष्ह्  णी  राजन  ।  कया  रक्षा  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिनांक  24  1970
 के

 डी०  बी०  ई०  आर०/115151/ई०  ato  मे०

 में  सैनिक  अस्पतालों  में  जनरल  रिवेंज  इंजीनियरिंग  फोन  के  कर्मचारियों  को  चिकित्सा  सुविधा
 प्रदान  करने  की  व्यवस्था

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  शर

 सैनिक  अस्पतालों  में  अब  तक  जनरल  रिज  इंजी  हियरिंग  |  ध  से  के  कितने  कमेंचा  रियों
 का  इलाज

 कियां
 जा  चुका  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  पी०  fag  ।  जी  न
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 जनरल  feat  इंजीनियरिंग  ata  के  कार्मिक  सेनिक  अस्पतालों  में  आउट-डोर  और

 इन-डोर  दोनों  तरह  की  चिकित्सा  सुविधाओं  के  लिए  उसी  प्रकार  हकदार  है  जिस  प्रकार  समकक्ष

 श्रेणी  के  अन्य  सेना  कामिक  |

 1977  से  1981  के  दौरान  जनरल  रिजर्व  इंजीनियरिंग  फलों  के  लगभग  3,58,00

 कार्मिकों  की  अस्पताल  में  भर्ती  करके  चिकित्सा  की  गई  ।  लेकिन  आउट  पेशेंट  के  रूप  में  चिकित्सा

 कराने  वाले  कार्मिकों  की  संख्या  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 शुल्क  छूट  योजना  के  झन्तगंत  रेशमी  वस्तुओं  के  निर्यात  हेतु  अनुदेश

 4649.  श्री  मानिन्द  पाठक  :  क्या  fae  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1982  में  सीमा  शुल्क  अधिकारियों  को  यह  ध्रनुदेश  जारी  किए  गए  थे

 कि  श्रीराम  रूप  में  जारी  लाइसेंसों  पर  शुल्क  छुट  योजना  के  अन्तरगत  रेशमी  वस्तुओं  के  निर्यात  में

 फिलेचर  रॉ  सिल्क  के  अंतगर्त  वियत  यान  याने  यानं/नौयल  art  शामिल  नहीं  हैं

 भौर  यदि  तो  उनकी  तारीख  क्या  है  ?

 क्या  इस  बीच  ये  अनुदेश  वापस  ले  लिए  गए  हैं  ate  यदि  तो  किमि  तारीख

 भर

 कया  यह  सच  है  कि  कुछ  सीमा  शुल्क  हों  विशेष  रूप  से  मद्रास  में  इन  अनुदेशों
 का  पालन  नहीं  किया  जा  रहा  हैं  ate  वे  आयात  नीति  की  अमुक्रमणि  19  के  अंतगर्त  जारी  किए

 गए  डी०  fo  fo  सी०  का  उल्लेख  कर  रहे  जिस  में  फिलेचर  ख़ाँ  सिल्क  के  नियति  को  मंजूरी

 दी  गई  है  और  इस  प्रकार  उपरोक्त  भारी  ताने  के  निर्यात  द्वारा  निर्यात  कर  रहे  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पट्टाली  राम  :  अग्रिम  लाइसेंस  धारकों

 विनिर्दिष्ट  मात्रा  तथा  मुल्य  के  रेशमी  वस्त्र  निर्यात  करने  की  निर्यात  शर्तें  के  सभी  किस्म  के

 दाह तूती  wt  सिल्क  के  शुल्क-मुक्त  आयात  की  इजाजत  है  ।  सभी  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  तथा  सीमा

 शुल्क  समाहूर्ताओं  को  27  1983  को  अनुदेश  जारी  किए  गए  थे  कि  चूंकि  सभी  किस्म  के

 रॉ  सिल्क  एकक  gan  qt  होते  लिहाजा  निर्यात  उत्पाद  भी  एकल  सूत्र  धार्गों/रीत्ड  धागों

 का  ही  चाहिए  तथा  पोद  |  स्पेन  सिल्क  यार्न  घायल

 सिल्क  यानं/ड्यूपियन  सिल्क  यानें/मटका  art  आदि  अंतबंस्तु  वाले  निर्यात  अग्रिम  लाइसेंस

 में  निर्धारित  निर्यात  ad  को  पुरा  करने  के  पात्र  नहीं  हैं  ।

 नहीं  ।  अनुदेश  वापिस  नहीं  लिए  गए  हैं  ।

 सीमा  शुल्क  निर्यात-शर्तें  पुरी  करने  के  सम्बन्ध  में
 पत्र  की  पुष्टि  केवल  तभी  करता  जब  केन्द्रीय  रेशम  बोर्डे  यह  प्रमाणित  कर

 देता  है  कि  बीज  क  में  समाविष्ट  रे  शमी  ताने  तथा  बाने  ड्यूपियन  ara  से  100:

 श्रवण  घागों/रौल्ड  धागों  से  बने
 हुए  हैं  ।
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 बना  ना

 सारी  में  भारत-अमरीका  संयुक्त  उद्यम

 4650.  श्री  awa  सेठी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  अमेरीकी  व्यापारियों  में  यह  धारणा  है  कि  इस  देश  में  संयुक्त

 उद्यम  स्थापित  करने  के  लिए  भारत  की  ओर  से  सरका  नात्मक  सिविल  ar  रहे  हैं

 यदि  तो  क्या  इस  संबंध  में  किसी  दल  ने  भारत  का  दौरा  किया  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  लिए  गए  facia  ओर  करार  का  ब्योरा  क्या  है
 ?

 चित्त  मंत्री  प्रणव  :  से  सरकार  ने  बहुत  सी  अमरीकी  कम्पनियों

 के  द्वारा  भारत  से  पंजी  लगाने  और  भारतीय  कम्पनियों  के  साथ  प्रौद्योगिकी  विषयक  करार  करने

 की  बढ़ती  हुई  इच्छा  पर  ध्यान  दिया  है  ।  उच्च  प्रौद्योगिकी  तथा  निर्यात  प्रधान  उपक्रमों  में  इस

 तरह  के  पंजी-निवेश  तथा  agile  का  स्वागत  है  ।  जहां  तक  गोरसी  प्राइवेट  इनवेस्टमेंट

 कारपोरेशन  के  उस  दल  का  सम्बन्ध  है  जिसने  भारत  की  यात्रा  की  माननीय  सदस्य  का  ध्यान

 दिनांक  18-3-1983  के  अतारांकित  प्रत  संख्या  3305  के  उत्तर  की  ओर  आकृष्ट  किया

 जाता  है  ।

 तुर्क  अथवा  निर्णय  के  अन्तिम  चरणों  में  पहुंची  हुई  रिट  याचिका

 4651.  श्री  एम०  राजशेखर  मति  क्या  वाणिज्य  मंत्री  सरकार  के  विऋद्ध  निर्यातकों

 द्वारा  दायर  किये  गये  दावेਂ  तथा  दीवानी  रिट  याचिकाओं  के  बारे  में  13  1982  के

 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  5253  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  सरकार

 उन  रिट  याचिकाओं  अथवा  मुकद्दमों  के  बारे  में  सभा  पटल  पर  रखेगी  जिनके  लिए

 सरकार  ने  उत्तर  अथवा  शपथ  पत्र  दाखिल  करा  दिये  हैं  और  ऐसे  कितने  मामलों  में  रिट

 याचिकार्यें  तर्कों  अथवा  निर्णयों  के  अन्तिम  चरणों  में  पहुंच  चुकी  हैं
 ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  दुलारी  1979

 की  nate  के  लिए  नकद  मुआवज़ा  सहायता  के  ara  लिए  जाने  के  सम्बन्ध  में  दायर  किये  गये

 घन  सम्बन्धी  मुकदमों  तथा  दीवानी  की  संख्या  में  इस  बिच  वुद्धि  हो  गई  है  ।  उपलब्ध

 जानकारी  के  अनुसार  ऐसे  मामलों  की  संख्या  पब  96  है  ।  40  मामलों  में  लिखित  विवरण  जवाबी

 शपथ-पत्र  दायर  किये  गये  हैं  उपलब्ध  जानकारी  के  अनुसार  अब  तक  कोई  भी  मामला  तर्को

 अथवा  निपटाने  के  अन्तिम  चरण  में  नहीं  पहुँचा  है  ।

 स्वदेशी  पॉलिटिक्स  से  देय  धाय  कर

 4652.  को  कृष्ण  चन्द्र  पाण्डे

 श्री  मोहम्मद  झकझोर  अहमद  बया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 पॉलिटिक्स  लिमिटेड  अपना क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  स्व

 देय  आय  कर  नियमित  रूप  से  नहीं  देते  हैं  अं ब  |...
 arty  तम  रोड़ों  रुपये  को  धनराशि  उनके  विरुद्ध  अभी  भी

 बकाया
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 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  ब्योरा  क्या  कौर

 ऐसे  श्रतियमित  भुगतान  और  उनके  विरुद्ध  बकाया  धनराशि  के  लिए  कंपनी  के

 प्रबन्धकों  के  विरुद्ध  सरकार  द्वारा  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पट्टा मि राम  :  से  आयकर

 1961  एक  स्वत  पूर्ण  संहिता  है  जो  इसके  अंतगर्त  जारी  की  गई  विभिनन  भागों  की  अदायगी  के

 लिए  समय-सीमा  निर्धारित  करती  है  ।  ऐसे  व्यक्तियों  को  निपटाने  के  लिए  भी  जो  मांग

 बन्दा  नहीं  करते  भा वस् यक  सांविधिक  उपबन्ध  शामिल  किये  गये  इस  अधिनियम  उस

 समय-सीमा  जिसके  पूर्वे  मांगी  गई  किसी  रकम  विशेष  की  अदायगी  की  जानी  बढ़ाने

 ध्रुवा  समिति  करने  की  व्यवस्था  भी  है  ।  13-12-1982  की  स्थिति  के  अनुसार  इस  कम्पनी  के

 विरुद्ध  बकाया  हाय कर  की  मांग  का  ब्योरा  निम्नानुसार

 कर-निर्धारण  वर्ष  वित्तीय  ag  जिसमें  ara  THA

 कर  को  मांगे  जारी  की  गई  रुपयों

 es  ED  RD  SD  ee  SS  eS  SE  SD  nee  SS  ND  OE  a

 1974-75  1976-77  0.92

 1977-78  1979-80  423.75

 1979-80  1982-83  100.17

 ee  ces  बाकला

 524.84  रुपये कुल

 इस  प्रकार  यद्यपि  यह  सच  है  कि  31.12.1982  की  स्थिति  के  अनुसार  कुल  5.25  करोड़  रुपये

 की  att  बकाया  पड़ी  उच्चतम  न्यायालय,/विभागीय  प्राधिकारियों  ने  इन  मांगों  के  सम्बन्ध  में

 वसूली  कार्यवाहियों  पर  स्थगन  आदेश  जारी  कर  रखे  थे  ।  उच्चतम  न्यायालय  ने  16-11-1982

 को  इस  सारे  मामले  पर  विचार  करना  था  लेकिन  ऐसा  लगता  है.कि  उस  तारीक  को  सुनवाई  नहीं

 हुई  और  ag  मामला  अभी  मी  उच्चतम  न्यायालय  के  समक्ष  न्यायाधीश  है  ।  यह  नहीं

 कहा  जा  सकता  कि  स्वदेशी  पॉलिटिक्स  लि०  ध्रुमिर  की  बकाया  अदा  करने  के  मामले  में  नियमित

 नवदीं  रहा  है  ।  इस  अवस्था  में  कोई  कार्यवाही  करने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 भारतीय  नीतियों  पर  विश्व-बक  का  प्रभाव

 4653.  श्री  ईरा  श्रनवारास ु४

 थी  अदाकार  हुसन  :  क्या  वित्त  मंत्री  ag  बताने  को
 कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  विदेश  विकास  परिषद  की  उस  रिपोर्ट  का  अध्ययन  किया  है  जिसमें

 भारतीय  नीतियों  पर  विश्व  बैक  के  प्रभाव  का  उल्लेख  द

 क्या  विदेश  विकास  परिषद  को  सही  तथ्यों  की  जानकारी  देने  के  लिए  कोई
 कायें चा  जा  2 दी  की  गई  है  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  व  «ग  भर
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 क्या  यह  सच  है  कि  विश्व  बैंक  भारत  पर  उद्योग  विदेश-व्यापार॑  सम्बन्धों

 नियंत्रण  को  सरल  बनाते  तथा  wit  अधिक  प्रभावी  निर्यात  संविधान  के  लिए  लगातार  दबाव  ढाल

 रहा है  ?

 faa  मंत्रो  प्रणव  और  सरकार  को  संयुक्त  राज्य+

 अमेरिका  स्थित  लिखित  एक  गेर-सरकारी  ओवरसीज  erage  के  लिए  cag

 Uo  ञाइरेस  द्वारा  बेकिंग  aia  द  पूअर  शोषक  अध्ययन  में  भारत  पर  विश्व  बेक  के  प्रभाव  के

 सम्बन्ध  में  की  गई  कतिपय  टिप्पणियों  की  जानकारी  है  ।  इस  पुस्तक  के  लेखक  द्वारा  व्यक्त  किए

 गये  विचार  निश्चय  ही  बेक  के  क्रियाकलापों  के  सम्बन्ध  में  उनके  अपने  विचार  है  किसी  भी

 ब्यक्ति  अथवा  संगठन  को  विभिनन  विषयों  पर  aaa  विचार  व्यक्त  करने  का  अधिकार  है  जिनमें

 भारत  से  सम्बन्धित  मामले  भी  शामिल  हैं  और  सरकार  के  लिए  ऐसे  विचारों  का  उत्तर  देना

 आवश्यक  प्रतीत  नहीं  होता  ।

 विश्व  बैंक  की  सहायता  विशिष्ट  परियोजनाओं  के  लिए  होती है  और  नीति  के

 व्यापक  ढांचे  पर  आमतौर  से  किसी  से  सलाह  मशविरा  नहीं  कियां  जाता  ।  उद्योग  ओर  व्यापार

 के  सम्बन्ध  में  सरकारी  नीतियां  आयोजना  में  निर्धारित  विकास  सम्बन्धी  बुनियादी  नीति  के

 परिणामस्वरूप  अस्तित्व  में  आते  है  और  के  अनुमोदन  से  तैयार  की  जाती  है  ।

 मस  प्योर  फिक्स  एड  aaa  दि ली  आटोमोबाइल  द्वारा  एशियाड  के  लिए

 होटल  के  कमरे  पुरे  न  करना

 4654,  थ्रो  सूरज  मान

 थो  रामप्रसाद  अहिरवार

 श्री  अदल  बिहारी  वाजपेयी
 :

 क्या  पेंशन  धीर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने

 कि  कपा  करने  कि

 कया  dat  प्योर  ड्रीम्स  लिमिटेड  और  dad  दिल्‍ली  आटोमोबाइल

 प्राइवेट  लिमिटेड  को  एशियाड  82  के  आरम्भ  से  पूर्वे  कम  से  कम  सो  से  डेढ  सौ
 कमरों  का  निर्माण  पूरा  करना  था  कौर  उन्हें  हर  प्रकार  से  तैयार  करना

 (a)  दो  में  से  प्रत्येक  होटल  के  कितने  कमरों  में
 एशियाई

 खिलाड़ी  waar  सम्बन्धित

 ब्यक्ति  वास्तव  में  ठहरे  थे  और  कितने  दिन  तक  ठहरे

 किसी  होटल  को  उन् तारा  होटल  नाम  देने से  gd  कौनसी  शर्तों  को  पुरा  करना

 आवश्यक  कौर

 नवम  एशियाड  से  पूर्वे  उक्त  होटल  कथित  शर्तों  में  से  कौनसी  करतें  पूरा  नहीं  कर

 सके

 पेंशन  att  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य

 a

 (at  खर्धीद च्  आलम  at):
 मेरेडियन  होटल  और  भारत  होडल  प्रत्येक |  ड

 के  न्यूनतम  सुविधाओं  वाले
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 ा

 100  कमरे  उपलब्ध  किए  जाने  की  आशा  थी  ।

 (=)  एशियाड  की  विशेष  संयोजन  समिति  ने  खिलाड़ियों  अथवा  सम्बन्धित  व्यक्तियों  के

 लिए  इन  कमरों  का  इस्तेमाल  नहीं  ।

 सूचना  विवरण  में  दी  गई  है

 पूर्णतया  क्रियाशील  हो  जाने  के  बाद  ही  होटल  वर्गीकरण  के  लिए

 आवेदन  करते  हैं  ।  मेरेडियन  कौर  भारत  होटलों  चूंकि  वे  पुर्णतया  क्रियाशील  नहीं  हैं  ।  अभी

 तक  वर्गीकरण  के  लिए  आवेदन  नहीं  है  ।  उक्त  दोनों  होटल  कौन  सी  शर्ते  पुरी  नहीं  क  रते

 यह  केवल  तभी  पता  चलेगा  जब  वर्गीकरण  समिति  होटल  का  दौरा  करेगी  |

 विवरण

 सेवाए /  सुविधाए  जिनकी  एक  पांच  स्टार  होटल  से  आशा  की  जाती  है

 सामान्य  सुविधाएं  भवन  का  वास्तुशिल्पीय  निशिष्टताएਂ  और  सामान्य

 बनावट  इस  श्रेंणी  के  लाज री  होटल  की  विशिष्ट  क्वालिटी  की  होनी  परन्तु  पहुंच  और

 परिप्रदेश  वाली  लोकनीति  इस  श्रेणी  के  एक  लग्जरी  होटल  के  उपयुक्त  होनी  भीर  कारों

 के  लिए  पर्याप्त  पीकिंग  स्थान  भी  उपलब्ध  होना  चाहिए  ।  होटल  में  कम  से  कम  किराये  पर

 देने  योग्य  25  aaa  कक्ष  होने  चाहिए  भीर  ये  सभी  लोंग  बाक्स  अथवा  आधुनिकतम  मेम्बरों

 वाले  अटैच्ड  बाथरूम  होने  चाहिए  जिनमें  24  घंटे  गम  और  ठण्डा  पानी  रहना

 चाहिए  ।
 सभी  सार्वजनिक  कमरे

 और
 निजी  कमरे  पुर्णतः  बातावुकुलित  होने  चाहिएं

 स्टेशनों  के  सिवाए  जहां  कमरे  गर्म  करने  के  gare  होने  भर  अच्छे  लगने  वाले  बढ़िया

 क्वालिटी  के  आदि  से  सुसज्जित  होने  चाहिए  ।  यह  उचित

 होगा  यदि  आपके  प्रयोजनार्थ  प्रतिष्ठित  व्यावसायिक  और  अनुभवी  आंतरिक  डिजाइनरों  at

 सेवाओं  को  नियोजित  किया  जाए  ।  भूतल  सहित  2  या  इससे  अधिक  मंजिलों  वाले  भवनों  में

 24  घंटे  सेवा  नाली  पर्याप्त  संख्या  में  कार्यक्षम  fans  होनी  चाहिए  ।  एक  बढ़िया  डिजाइन  वाला

 भर  उपयुक्त  ढ़ंग  से  सुसज्जित  तरण  ताल  होना  चाहिए  स्टेशनों  के  उच्चतम

 स्तर  के  फिटिंग  और  फर्नीचर  से  सुसज्जित  एक  लाबी  ओर  महिलाओं  पुष्पों  के  क्लाक  रूम

 होने  चाहिए  ।

 सुविधाएं  :  एक  कश  और  सुचना  काउ टर  होना  चाहिए  जहां  उच्च  शिक्षा

 प्रशिक्षित  att  अनुभवी  कार्मिक  उपस्थित  होने  ale  कान्फ्रेंस  कक्षों  ब  क्विट
 कक्षों

 भर  निजी  भोजन  कक्षों  के  लिए  एक  या  प्रतीक  के  रूप  में  कान्फ्रेंस  सुविधाए  होनी

 चाहिए ।
 परिसर  में  एक  पुस्तक  ब्यूटी  बारबर  मान्यता  प्राप्त  यात्रा

 मुदा  परिवहन  ओर  सेफ  डिपाजिट  लैफ्ट  लगेज  पुष्पविक्रता और
 डायलेट  संबंधी  वस्तुओं  और  ओषधियों  की  एक  दुकान  होनी  चाहिए  ।  प्रत्येक  कमरे  में  अतिथियों

 झर  यात्रियों  के  इस्तेमाल  के  लि
 ्  ए  एक  टेलीफोन  होना  चाहिए  भ्र  प्रत्येक  कमरे  में  एक  रेडियो

 या  feats  संगीत  की  व्यवस्था  होनी  चाहिए  ।  परिसर  में  बढ़िया  ढ़ंग  से  सुसज्जित  और  असुरक्षित
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 भोजन  कक्ष  रेस्तरां  होना  चाहिए  और  Net  द  Va!  ट ॥  की  BES  i  जी जां  झा तन  मार  uaa
 वहां  एक  सुसज्जित

 बार/परमिट
 रूम  होना  चाहिए  ।  पेस्ट्री  बौर  कोल्ड  स्टोरेज  को  व्य!वसायिक  रूप  से  डिजाइन

 किया  जाना  चाहिए  ताकि  परिचालन  की  कार्यकुशलता  को  सुनिश्चित  किया  जा  सके  और  य गि

 सुसज्जित  होने  चाहिए

 सेवाएं  :  होटल  द्वारा  उच्चतम  स्तर  के  अन्तर्राष्ट्रीय  और  भारतीय  दोनों  प्रकार  के

 भोजन  और  खाद्य  एवं  पेय  सेवा  पेश  की  जानी  चाहिए  ।  मस्त  और  यूनिफॉर्म  में  व्यावसायिक  रूप

 से  उच्च  प्रशिक्षित  fase  स्टाफ  होना  चाहिए  और  जो  स्टाफ

 अतिथियों  के  सम्पक  में  आता  है  उसे  अंग्रेजी  का  ज्ञान  हना  चाहिए  ।  पर्यवेक्षकों  wiz  वरिष्ठ

 स्टाफ  को  अंग्रेजी  का  अच्छा  ज्ञान  होना  चाहिए  ।  कुछ  स्टाफ  के  लिए  विदेशी  भाषाओं  का  ज्ञान

 वांछनीय  होगा  और  जिस  स्टाफ  को  कम  से  कम  एक  महाद्वीपीय  भाषा  का  ज्ञान  हो  ऐसे  स्टाफ  को

 क्रम  से  हर  समय  ड्युटी  पर  मौजूद  होना  चाहिए  ।  सुचना  ate  टेलिफोनों  के  लिए  24

 घंटे  बी  सेवा  होनी  चाहिए  ।  विश्व सव ोय  लाड़ी  और  ड्राइ क्लीनिंग  सेवाओं  की  व्यवस्था  होनी

 होटल  में  हाउस  कीपिंग  उच्चतम  संभव  स्तर  का  होना  चाहिएं  भर  सभी

 तौलिये  आदि  की  पर्याप्त  मात्रा  सप्लाई  उपलब्ध  होनी  चाहिए  जो  उच्चतम  क्वालिटी  के  हों  ।  जहां

 पीने  का  भीतरी  तोर  पर  fafa  और  शोधित  पानी  उपलब्ध  कराया  जाता  हो  उन्हें

 प्रत्येक  शयन  कक्ष  में  उबले  हुए  बजे  के  ठंडे  पानी  का  एक  वैक्यूम  फ्लाइट  उपलब्ध  कराया

 जाना  चाहिए ।  एक  स्पेशल  रेस्तरां/मोजन  कस  होना  चाहिए  जहां  डांसिंग  भर  भाेस्ट्रा  की

 सुविधाए  उपलब्ध  होनी  चाहिए  ।

 रियायती  ब्याज  दर  योजना  से  लाभान्वित  परिवारों  की  संख्या

 4655.  श्री  गदाधर  साहा  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  देश  में  पिछले

 तीन  वर्षों  के  दौरान  राज्य-वार  ate  वर्ष-वार  रियायती  ब्याजदर  योजना  से  कुल  कितने  परिवार

 लाभान्वित  हुए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  जलावन  :  उपलब्ध  ७, न्राकड़  विवरण  में  दिए

 गए  हैं  ।

 विवरण

 विभेदी  ब्याज  दर  योजना  के  अंतगर्त  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  के  बकाया  ऋणकर्ता

 साजा  नल  संख्या  को  sata  वाला  विवरण

 a rr

 निम्नलिखित  के  अन्त  कौ  स्थिति  के  अनुसार

 राज्य  दिसम्बर  1979  दिसम्बर  1980  दिसम्बर  198]

 अ  ह

 हरियाणा  49891  63153  77554

 हिमाचल  प्रदेश  36616  42941  54911
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 राज्य  दिसम्बर  1979
 दिसम्बर

 1980  दिसम्बर  198  5.0
 ———

 27330  31585  26935 जम्मू  तथा  कश्मीर

 पंजाब  70384  100148  34393

 राजस्थान  56914  64680  71889

 चण्डीगढ़  4141  6  203  6380

 दिल्ली  5779  7122  10944

 असम  28096  30919  34178

 मणिपुर  1397  2116  1940

 मेघालय  3144  4028  3893

 नागालैंड  855  1119  1072

 सिक्किम  71  89  109

 त्रिपुरा  6328  6648  6829

 आँध्र  प्रदेश  223  530 426

 मिजोरम  486  572  515

 बिहार  199500  241133  269991

 80169  118968  139838 उड़ीसा

 To  बंगाला  108242  124490  176476

 मकान  तथा  निकोबार  381  461  514

 129500  153345  177478 बाय  प्रदेश

 उत्तर  प्रदेश  249610  290719  305902

 भांवर  प्रदेश
 166371  193467  240178

 233593 कर्नाटक  184887  206806

 केरल  142473  185397  202492

 तमिलनाडु
 1908  54  202827  229096

 लक्षद्वीप  136  170  204

 वॉडीचेरी  6232  9507  7665

 162552  205756  261656 गुजरात

 महार  षट्  158101  200464  231731

 दादरा  तथा  नागर  हवेली  261  252  330

 गोवा  दमन  कौर  दीव  14283  24750  16062

 समस्त  भारत  20,8  5,407  25,10,271
 द

 *amnfra
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 राज्यों  द्वारा  ater

 4656.  श्रीमती  जीतौ  पटनायक  क्या  वित्तमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 विभिन्न  राज्यों  में  श्रोवरड्राफ्ट  के  संबंध  में  स्थिति  क्या

 उन  राज्यों  के  संबंध
 में

 क्या  कदम
 उठाए  गए  हैं  जिन्होंने  वित्त  मंत्रालय  द्वारा

 निर्घारित  सीमा  को  पार  कर  लिया  और

 क्या  उनका  उन  राज्यों  को  कतिपय  प्रोत्साहन  उपलब्ध  कराने  का  विचार  है

 जिन्होंने  इस  मामले  में  वित्तीय  भानुदास  को  बनाए  रखा  है  ?

 वित्त  मंत्री  प्रणब  :  राज्य  सरकारों  के  मुद्रा-संबंधी  लेनदेन  विभिन्न

 कार्यालयों  शौर  में  साथ-साथ  ही  होता  है  ।  भ्ोवरड़ा ी  तब  उत्पन्न

 होते  हैं  जबकि  राज्य  सरकार  के  खातों  में  वितरण  उनकी  प्राप्तियों  भर  प्राधिकृत  भ्र्थोपाय

 सीमाओं  से  अधिक  हो  जाता  हे  ।  नकद  प्रवाह  में  असंतुलन  दूर  होने  पर  ओवरड्रापंट  समाप्त  हो

 जाते हैं  ।

 जो  राज्य  शो वर ड्राफट  में  थे  उनको  ओवर ड्राफट ों  का  निपटान  करने  की  सलाह

 दे  दी  गई  है  ।

 ऐसे  राज्यों  के  संबंध  जिनमें  चालू  वर्ष  में  घाटा  होने  की  संभावना  घाटे  को

 ame  वर्ष  के  शा योजनागत  संसाधनों  में  समायोजित  कर  दिया  गया  है  और  योजना  के  भास्कर

 को  उसके  अनुरूप  घटा  दिया  गया  है  ।  ऐसे  राज्यों  के  सम्बन्ध  में  जिन्हें  चालू  वर्ष  के  अन्त  में

 घाटा  होने  की  संभावना  नहीं  परन्तु  जिन्हें  वास्तव  में  ऐसा  घाटा  हो  सकता  अगले  के

 संसाधनों  में  इसी  प्रकार  का  समायोजन  किया  जाएगा  ।  जो  राज्य  इस  वर्ष  ait  बजटों  को

 संतुलित  कर  वे  अब  अनुमोदित  1983-84  के  पूर्ण  आयोजना गत  परिव्यय  के  साथ

 काय  करने  को  स्थिति  में  होंगे  ।

 विभिन्न  देशों  से  ऋण

 4657.  थो  qo  के०  राय  :

 श्री  सुझाव  यादव  :

 थ्री  QRo  रामगोपाल  रेड्डी  :

 श्री  जयपाल  fag  कश्यप  :  क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 1983  तक  विभिन्‍न  देशों  ओर  एजेंसियों  से  प्राप्त  ऋण  का  ब्यौरा  क्या

 उस  ऋण  का  स्थिर  मूल्य  (1960  को  आधार  रूप  में  मानते  कौर  चालू  मुल्य  के

 मुल्य  के  विस्तृत  तथ्य  क्या  हैं  ?

 कितना  ऋण  वापिस  कर  दिया  गया  है
 और  कितनी  राशि  शेष
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 गत  दो  वर्षों  में  1  1983  तक  ब्याज  गौर  भग्य  प्रभारों  के  रूप  में  कितनी

 धनराशि  का  भुगतान  किया

 एजेंसियों  तथा  देशों  से  मिले  प्रत्येक  ऋण  की  ब्याज  दर  क्या

 क्या  प्राप्त  किए  गए  कुल  ऋण  में  दातों  पर  मिलने  वाले  कणਂ  का  प्रतिशत

 गत  तीन  वर्षों  से  धीरे-धीरे  कम  हो  रद्दा  और

 यदि  gt,  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रो  प्रणव  :  भोर  (a)  सुचना  संलग्न  विवरण  दो  ओर

 तीन  में  दी  गई

 सरकार  द्वारी  सरकारी  aa  के  ऋणों  पर  1961-62  से  3  1982  तक

 अंदा  को  गई  ब्याज  की  कुल  राशि  3611.96  करोड़  रुपए  बैठती  बर्ष  1961-62  से  पहले

 अलंग  से  सरकारी  खाती  से  ब्याज  की  आदमी  के  सम्बन्ध  में  qatar  उपलब्ध  नहीं  है  फिरे

 1951-52  से  1960-61  तक  कुल  77.5  करोड़  रुपए  की  ब्याज  की  अदाय गि यां  की  गई  थीं

 पिछले  दो  वर्षो  में  अदा  की  गई  ब्याज  की  राशि  इस  प्रकार  थी

 1980-81  252.24  करोड़  रुपए

 1981-82  276.14  करोड़  रुपए

 ब्याज  के  आकड़ों  का  हिसाब  उस  तारीख  को  प्रचलित  विनियम  की  दर  x
 bs  भा घार  पर  लगाया

 जाता  है  जिस  दिन  अदायगी  बिस्तर  में  की  जाती  है  ।

 gaat  carer  विवरण  चार  में  दी  गई  है ंi

 (=)  ही  ।

 सरकार  द्वारा  विभिन्‍न  दाता  देवी  ओर  एजेंसियों  से  यथासंभव  ब्याज  की  कम  से

 कम  दर  पर  भर  वापसी  भदायगी  की  लम्बी  से  लम्बी  प्ंव्धि  के  लिए  ator  प्राप्त  मरने  की

 बराबर  कोशिश  की  जाती  है  ।

 विवरण-एक

 सरकारी  खाते  के  विभिन्‍न  देशों  और  संस्थाओं  से  31  1982  तक

 प्राप्त  ऋणों  की  रानी  का  विवरण

 ee  eee

 क्रम
 देश  /aeat  का  नाम  प्राप्त  ऋण

 संख्या  eee ि  ह  ND

 स्थिर  कामत  पर  चालू  कीमत  पर
 एला  नाला

 1  2  3  4

 ncaa

 1

 |

 (  करोड़

 2
 आस्ट्रिया  21.58  69.67

 atq  aay  निधि  12.91  18.70
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 2  3  4

 — ययन

 बेल्जियम  32.76  72.26

 कनाडा  325.20  586.93

 चेकोस्लोवाकिया  67.10  105.67

 sane  22.24  37.76

 फ्रांस  319.39  486.83

 संघीय  गणराज्य  841.86  2920.78

 हंगरी  7.79  12.26

 10  इराक  177.77 88.55

 11.0  ईरान  25.20  23.33

 12  जापान  548.43  1731.87

 13  fafa  59.43  95.97

 14  नीदरलैंड  224.40  636.28

 15  मोपेड  फण्ड  39.47  80.98

 16  gas  23.25  36.63

 17  सऊदी  निधि  51.85  -88.48

 स्विटजरलैंड  20.87  93,77

 19,  युनाइटेड  किंगडम  98  5.04  1166.54

 20  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  19  51.82  4004.57

 21  सोवियत  समाजवादी  जनतंत्र  संघ  580.30  1099.01

 22  संयुक्त  अरब  अमी  सत  33  34  68.39

 23  यूगोस्लाविया  16.95  26.70

 24  अन्तर्राष्ट्रीय  पुननिर्माण  और  विकास  बैंक  698.35  1432.82

 25  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संघ  3043.28  6244.38

 26  यूरोपीय  श्रमिक  समुदाय  कार्रवाई  2507  51,43

 27  अन्तर्राष्ट्रीय  कृषि  विकास  निधि  16.18  33.20

 28  330.96  571.86 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा
 कोष  न्यास  निधि

 29  ईरान  487.86  1000.94

 जोड़ी  10901.43  22975.78
 | ि बया  साबा
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 विवरण-दो

 सरकारी  खाते  के  31  1982  तक  वापस  अदा  किए  गए  ऋणों  की

 राशि  का  विवरण

 केव

 क्रम  देश  का  नाम  वापस  war  किए  गए  ऋण

 सख्या

 स्थिर  कीमत  पर

 न  ee  विल  ee  ee  ee  ee  ा
 चालू

 कामत  पर

 2  4

 eo

 आस्ट्रिया  12.07  38.96

 arg  धाबी  निधि  1.29  1.87

 3.  5.69 बेल्जियम  2.58

 कनाडा  65.81  118.78

 चेकोस्लोवाकिया  55.51  87.58

 डेनमार्क  5.39  9.15

 फ्रांस  103.39  157.60

 हज मन  संघीय  गणराज्य  426.43  1479.47

 हंगरी  3.24  5.10

 10  ईराक  60.06  123.22

 11  ईरान  13.30  12.31

 12  जापान  209.52  661.63

 13.  कुवैत  निधि  2.36  3.81

 17.16.  48.64 4.  नीदरलैड

 15  aaa  निधि  0.94  1.92

 16  पोलैंड  21.38  33.68

 17  सऊदी  अरब  1.97  3.36

 1s  स्विटजरलैंड  16.67  74.88

 19.  531.09 युनाइटेड  किंगडम  448.46

 20
 488.69  1002.65 संयुक्त  राज्य  अमेरिका

 21.  सोवियत  समाजवादी  जनतंत्र  संघ  465.74  882.05

 2  2.  संयुक्त  अरब  अमीरात  4.13  8.47

 22%
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 1  2

 ———  ee

 2  3.  यूगोस्लाविया  16.95  26.70

 24,  अन्तर्राष्ट्रीय  पुर्ननिर्माण  झोर  विकास  बंक  263.16  539,92

 25.  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संघ  52.64  107.99

 26.  यूरोपीय  आधिक  समुदाय  कार्रवाई

 27,  अन्तर्राष्ट्रीय  कृषि  विकास  निधि

 28.  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  न्यास  निधि

 29.  ईरान  147.94  303.52
 a

 जोड ़|  2906.88  6270.04
 iy

 विवरण-तीन

 रे
 31  1982  की  स्थिति  के  अनुसार  भारत  उत य नारा जी  बकाया  ऋणों  का

 देशवाल  विवरण

 OT

 क्रम  य  िका. *... ..यााानयान्याण, देश/संस्था  का  नाम  स्थिर  कीमत  31  1982

 1960)
 की  रुपयों  में  बकाया

 रा दधि

 (1).  (2)  (4)
 (3)

 9.51  30.71 नाजिया

 बेल्जियम  30.18  66.57

 कनाडा  259.39  468.15

 डेनमार्क  16.85
 28.61

 धज मन  संघीय  गणराज्य  415.43  1,441.31

 फ्रांस  216,00  329.23

 इटली  11.90  11.02

 जापान  338.91  1,070.24

 नीदरलैण्ड  207.24  587.64
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 10.  स्विट्जरलैण्ड  4.20  10.89

 11  युनाइटेड  किंगडम  536,58  635.45

 12  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  1463.13  3,001.92

 13.  अन्तर्राष्ट्रीय  पुर्ननिर्माण  और  विकास  बैक  435.19  892.90

 14,  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संघ  2990.64  6.136.39

 15.  यूरोपीय  afar  समुदाय  विशेष  कारवाई  ऋण  25.07  51.43

 16  अन्तर्राष्ट्रीय  कृषि  विकास  नीची  16.18  33.20

 17  न्यास  निधि  330.96  571.86

 18  इदराक  28.49  54.55

 19  ईरान  339.92  697.42

 20  संयुक्त  अरब  अमी  रात  29,21  59.92

 21  11.62  16.83 arrarare  निधि

 le ह ८  2  87.07  92.16 gag  निधि

 49.88  85.12

 सऊदी
 fafer

 24,  भोपे  38.53  79.06

 25  11.49  18.09.
 चेकपोस्ट

 बा  किया

 26  हुंग री
 4.55  7.16

 27  पोर्ट पड  1.87
 2.95

 28  सोवियत  समाजवादी  जनतंत्र  संघ  114,56  216,96

 29
 यूगोस्लाविया

 acs सन  a

 जोड़
 :

 7994.55  16,705:74

 का  reese  ee  काय्यवायवि  वाक्  ननि

 टिप्पणी
 :

 31  1982  को  विदेशी  मुदा  में  बकाया  ऋण  की  राशि  31  eater,
 1982  को  प्रचलित  विभिन्न  करीबियों  के  बीच  विनिमय  दर  के  अनुसार
 परिचित  की  गई  है  ।
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 विवरण-चार

 करे  को  दिए  गए  विदेशी  ऋणों  के  ब्याज विभिन्‍न  देशों  द्वारा
 भारत  सकें

 क  .  का  ब्योरा

 का

 क्रम  सं०  देश
 का  नाम  ब्याज  की  दर

 )

 1  2  3

 2  से  5.5 आस्ट्रिया

 बेल्जियम  चु न्य से  3

 कनाडा  शुन्य से  6

 डेनमाकं  4  से  5  समय  ब्याज  yaa)  ।

 फ्रांस  राजकोष  भाग  3  से  3.5

 बेक  भाग  6.85  से  10.65

 जमीन  संघीय  गईं  राज्य  0.75  से  6.75

 इटली  2.5  से  5.00

 2.5  &  6,23

 नीदरलैण्ड  0.75  से  5.5

 10  युनाइटेड  किंगडम  1965
 से  ब्याज  मुक्त

 11,  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  0.75  से  8

 12
 अन्तर्राष्ट्रीय  पुननिर्माण  ate  विकास  बैंक  4.875  से  11.6

 12 is  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संघ  0.75

 14  स्विट्जरलैण्ड

 15  सेकोस्लोबा  किया

 16  पोलैण्ड  2.5

 17  सोवियत  समाजवादी  जनतंत्र  संघ  2.5

 18  हंगरी  2.5  से  4,5

 19  युगोस्लाविया  3

 20  इराक  2.5
 मुक्त  चालू  ऋण  के  लिए

 0.5  प्रतिशत  की  दर  से  शेवा

 21  ईरान  2.5 से  5
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 22  स  सब
 ्  ब  अमीरात  2.5

 23  कुवैत

 24  मा बू धाबी  निधि

 25  भोपेक  निधि  0.5  से  0.75

 26.  सऊदी  निधि  4

 27.  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  न्यास  निधि  0.5.

 28  यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  कार्रवाई  0.75

 29  अन्तर्राष्ट्रीय  कृषि  विकास  निधि  1.00

 टिप्पणी  :  प्रत्येक  ऋण  की  ब्याज  दर  बताना  सम्भव  नहीं  है  क्योंकि  ऋणों  की  संख्या  बहुत

 बड़ी  है  ।  लेकिन  ब्याज  की  देशवार  न्युनतम  ate  अधिकतम  दरें  दी  गई  हैं  ।

 संयुक्त  स्थायी  समिति  गठित  करने  का  प्रस्ताव

 4658.  eft  सो कू राम  जन  :

 श्री  दीनबन्धु  बर्मा  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  फिक्की  के  एक  शिष्टमंडल  की  हाल  को  पाकिस्तान  यात्रा  के

 दौरान  पाकिस्तान  ने
 भारते

 के  साथ  अपने  आर्थिक  संबंध  बढ़ाने  की  इच्छा  व्यक्त  की

 क्या  दोनों  देशों  के  बीच  व्यापार  सम्बन्धों  को  नियमित  करने  alt  उनका  संवर्द्धन

 करने  हेतु  एक  संयुक्त  स्थायी  समति  गठित  करने  का  प्रस्ताव  भीर

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम दुलारो  :  पाकिस्तान  की

 यात्रा  पर  गए  फिक्की  के  प्रतिनिधिमंडल  की  अन्तिम  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  की  जां  रही  है  ।

 यह  पता  चला  है  कि  प्रतिनिधिमंडल  की  यात्रा  के  दौरान  उनके  पाकिस्तानी  प्रतिपक्षों  ने  न  केवल

 विनिर्माण  मदों  के  सम्बन्ध  में  तकनीकी  जानकारी  देने  और  तीसरे  देशों  विशेष  रूप  से  मध्य-पटुवे
 देशों  में  ager

 उद्यम  स्थापित
 करने  में  रुचि

 दिखाई  है  बल्कि  इंजीनियरिंग  तथा  निर्माण  में  भी

 रुचि  दिखाई  है

 तथा
 मालुम  हुआ  है  कि  फिक्की  और  पाकिस्तान  वाणिज्य  एवं  उद्योग  मंडल

 ने  दोनों  परिसंघों  के  बीच  एक  संयुक्त  स्थायी  समिति  गठित  करने  में  रुचि  दिखाई  है  ।

 फिक्की  ने  बताया  है  कि  इस  प्रस्ताव  पर  हाल  में  स्थापित  भारत-पाकिस्तान  संयुक्त  आयोग  की
 बैठक  के  बाद  ही  विचार  किया  जा  सकता  है  ।
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 राष्ट्रीय  उपभोक्ता  सहकारी  संघ  हारा  गेर-बासमती  चावल  का  नीय

 4659.  श्री  झ्सरराय  प्रधान  :  क्या  बाशी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  1

 क्या  ag  सच  है  कि  1982  में  गेर-बासमती  चावल  का  निर्यात  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या है  और  कितने  चावल  का  निर्यात  किया

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  सहकारी  संघ  ने  गेर-बासमती  चावल  को

 अनुमति  दी  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय में
 राज्य  मंत्रो  (attact  रामदुलारी  :

 तथा  जी  हां

 भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  लगभग  43122  मे०  टन  का  निर्यात  किया  गया  था  ।

 तथा  1981-82  के  दौरान  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  सहकारी  परिसंघ  ate

 सी०  को  33,000  मे ०  टन  गर-बासमती  चावल  के  निर्यात  की  अनुमति  दी  गई  थी  ।

 राहत  आबंटन  के  कभार  पर  एन०  सी ०  सी०  एफ०  ने  34,772  मे०  टन  गेर  बासमती  चावल

 का  निर्यात  किया  है  ।

 हाथ का  आयात

 4660.  sit  ठी०  एम०  नेगी  :  क्या  वाणिज्य  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  बीयर  उद्योग  हारा  हाप  का  गुपचुप  आयात  करने  के  कारण

 काश्मीर  के  हाप  उत्पादकों  को  हो  रही  भारी  कठिनाई  की  ओर  दिलाया  गया  भर

 यदि  तो  इस  बात  को  देखते  हुए  कया  उपचारात्मक  उपाय  किए  गए  हैं/करने  का

 विचार  है  कि
 आयातित  हाथ  के  मुकाबले  की  हाथ  विकसित  कर  ली  गई  है  तथा  aa  में

 उपलब्ध  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामदुलारी  :  तथा  (a)  देश  में

 ज्ञ अरि द्  हापूस  के  उत्पादन  को  देखते  हुए  इस  मद  को  आयात  नीति  के  परिशिष्ट  3  में  शामिल
 किया  गया  है  जिसके  आयात  विशेषकर  पंजीकृत  निर्यातकों  के  लिए  आयात  नीति  के  अधीन  केवल
 सीमित  भा घार  पर  करने  की  अनुमति  दी  जाती  है  ।  कुछ  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  जिनमें  यह  उल्लेख

 किया  गया  है  कि  श्रोत  सम्बन्धी  सी  मित  प्रावधान  भी  देश  में  हापुस  उत्पादकों  पर  प्रतिकूल
 प्रभाव  डाल  रहा  है  ।  धवन  1983-84  के  लिए  आयात  नीति  dare  करने  के  सम्बन्ध  में  मामला
 विचाराधीन  है  ।
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 निर्वात  संबद्ध  a  योजना  के  अधीन  अखबारी  काग  त  प्राप्त  करने  वाले  समाचार  पत्र

 4661.  श्री  डी०  एस०  ए०  दिव प्रकाशम :  क्या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की

 करेंगे  कि  :

 किन-किन  समाचार  पत्रों  को  निर्यात  संगठन  योजना  के  अधीन  अखबारी  कागज

 मिल  रहा  और

 उक्त  योजना  का  लाभ  उठाने  सम्बन्धी  कया  दत  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  wage  :  तथा
 अखबारी

 कागज  के  आयात  की  अनुमति  पंजीकृत  निर्यातकों  को  आयात  नीति  के  अन्तर्गत

 सावधि  पत्र  पत्रिकाओं  तथा  पुस्तकों  के  निर्यात  के  आधार  पर  दी  जाती  हैं  ।

 भायात  लाइसेसों  के  विवरण  आयात  तथा  निर्यात  के  मुख्य  नियंत्रक  द्वारा  जारी  किए  जाने  वाले

 वीकली  बुलेटिन  आफ  इम्पोर्ट  एक्सपोर्ट  लाइसेंसिज  तथा  इंडस्ट्रियल  लाइसेंसिज  में

 प्रकाशित  कपि  जाते  हैं  जिसकी  प्रतियां  संसद  पुस्तकालय  को  सप्लाई  की  जाती

 इस  प्रावधान  के  अंतगर्त  अखबारी  कागज  के  लिए  aro  fo  पी०  लाइसेंस  प्राप्त  करने

 वाले  पंजीकृत  निर्यातक  लाइसेंस  का  या  तो  स्वयं  प्रयोग  कर  सकते  हैं  या  उसका  अन्तरण  कर

 सकते  हैं  ।  लाइसैंस  का  अन्तरण  अखबारी  कागज  नियंत्रण  ata  के  सम्बन्धों  द्वारा  शासित

 होता

 सरकारी  कर्मचारियों  में  गत्यावरोध

 4462,  श्री  हीरा  लाल  भार०  परमार  :  क्या  frat  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  ऐसी  सरकारी  तमंचा  रियों
 को  शिकायतों  को  दूर  करने  से  कोई  कदम

 उठाए  हैं  जो  अपने  वेतनमान  में  अधिकतम  मान  पर  रुके  हुए  भर

 क्या  उन्हें  अवधि  वेतनमान  देने  या  उन्हें  उच्चतर  वेतनमान  में  .
 पदोन्नत  करने  का

 कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पट्टा भि राम  :  वेतनमान  के  अधिकतम  पर

 शकी  हुई  वेतन  वृद्धि  मंजूर  करने  के  लिए  केन्द्रीय  कर्मचारियों  की  मांग  विचाराधीन  रही

 नहीं  ।  तथापि  चौथे  केन्द्रीय  वेतन  आयोग  की  घोषणा  28-2-1983  को  faa

 मंत्री  के  बजट  भाषण  में  पहले  ही  कर  दी  गई  है  ।  आयोग  के  feared  विषयों  की  घोषणा

 क्मेंचारियों  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  परामशं  करने  के  बाद  यथाशीघ्र  कर  दी  जाएगी

 रोड  ट्रांसपोर्ट  व्यापार  पर  लेवी  में  छुट

 4663.  आरो  माधव  राव  सिंधिया  ।  कया  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इण्डियन  रोड  एण्ड  ट्रांसपोर्ट  डेवेलपमेंट  बम्बई  ने  रोड  ट्रांसपोर्ट

 व्यापार
 में  लेवी  के  सम्बन्ध  में  रियायत  मांगते  हुए  सरकार  को  एक  ज्ञापन  भेजा
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 यदि  तो  उनके  द्वारा  की  गई  मुख्य  मांगें
 कया

 और

 (7)  उन  पर  क्या  निर्णय  लिया  गया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय- में
 राज्य  मंत्री  एस०  ate  ato  पटवारी  राम  :  ही

 सरकार  को  इण्डियन  रोड  एण्ड  ट्रांसपोर्ट  डेवेलपमेंट  एसोसिएशन  बम्बई  से  एक

 ज्ञापन  प्राप्त  हुआ  है  ।  इस  ज्ञापन  की  मुख्य-मुख्य  मांगें  इस  प्रकार  हैं

 (i)  व्यावसायिक  वाहनों  पर  संचयी  शुल्क  को  कम  करके  50  प्रतिशत  फरिया

 (ii)  आटो  पुर्जों  मूल  उपकरण  पुर्जों  के  रूप  में  प्रयुक्त  किए  जाने  की  दशा  में  शुल्क

 से  पूर्ण  छूट  दी

 (iii)  स्थानापन्न  पुर्जों  के  रूप  में  प्रयुक्त  किए  जाने  वाले  भ्र ति रिक्त  आटो  मोवाइल  पुर्जों

 पर  उत्पादन  शुल्क  की  5  प्रतिशत  की  एक  समान  दर  लागू  की

 (iv)  टायरों  पर  उत्पादन  शुल्क  की  दर  को  कम  करके  मुल्यानुसार  22  प्रतिशत  किया

 जाए  शौर  आटोमोबाइल  ईधन  पर  लागु  उत्पादन  Yow  को  कम  करके  वर्तमान

 शुल्क  स्तर  का
 एक-तिहाई

 किया

 (v)  दो  पहियों  वाली  अथवा  तीन  पक्षियों  वाली  मोटर  गाड़ियों  के  मामले  में  उत्पादन

 शुल्क  की  दर  को  कम  करके  मुल्यानुसार  10.5  प्रतिशत  किया  जाए  गोर

 100  घन  सेंटी  मीटर  तक  की  क्षमता  वाले  इंजिन  के  दो  पहियों  वाले  अपेक्षाकृत

 छोटे  वाहनों  के  मामले  में  इसे  कम  करके  मूल्यानुसार  5  प्रतिशत  किया  जाए  ।

 केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  टैरिफ  मद  और  68  के  अधीन  आने  वाली  मोटर  गाड़ियों

 के  पूजो  को  पहले  से  हो  उस  स्थिति  में  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  से  पुरी  छुट  प्राप्त  यदि  उनका

 इस्तेमाल  मोटर  feed  और  ट्रेलरों  के  निर्माण  में  ga  उपकरण  पुर्जों  के  रूप  में  किया

 जाता  व्यावसायिक  वाहनों  पर  उद्प्रहणीय  उत्पादन  शुल्क  को  मौजूदा  दर  मुल्यानुवार

 15.15  प्रतिशत  है  ।  परन्तु  तीन  एक्सल  वालो  गाड़ियों  के  मामले  में  शुल्क  दर  को  कम  करके

 मूल्यानुसार  10.5
 प्रतिशत  कर  दिया  गया  है  ।  ऊपर  भाग  में  उल्लिखित  अन्य  मांगें  सरकार

 को  मान्य  नहीं  हैं  ।

 ग्वापयूल  कल्टीवेबल  इन  इंडिया  शोषक  से  समाचार

 4664.  शी  राजिन्द्र  प्रसाद
 यादव

 :  क्यो  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  ध्यान  मासिक  पत्रिका  रिपोर्टर  के  1983  के

 छक  में  कल्टोवेशन  इन  इंडियाਂ  ate  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आक्षित  किया

 गया

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  देश  को  1985  तक  65,000  टन

 प्राकृतिक  रबर  की  कमी  का  सामना  करना  और  1990  तक  यह  कसी  1,76,000  टन

 तक  पहुंच  और
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 क्या  सरकार  ने  इस  समस्या  पर  गम्भीर  रूप  से  विचार  किया है  और  देश  में

 की  तेजी  से  खेती  करने  हेतु  कोई  नीति  विषयक  निणंय  लिया  है  ताकि  पूर्वानुमान  संकट

 को  टाला  जा  सके  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  दुलारी  :  जी

 छठी  योजना  श्रवण  के  अन्त  तक  योजना  आयोग  ने  अनुमान  लगाया  है  कि  प्राकृतिक

 रबड़  के  उत्पादन  भर  खपत  के  बीच  अन्तराल  लगभग  37,000  मे०  टन  होगा  ।  यद्यपि  मांग

 और  पूरी  के  बीच  अन्तराल  कुछ  झ्रोर  वर्षों  के  लिए  जारी  रहने  की  संभावना  है  फिर  भी  यह

 1990  तक  1,76,000  Ho  टन  नहीं  होगा

 सरकार  को  घाटे  की  स्थिति  मालूम  है  और  ag  प्राकृतिक  रबड़  का  उत्पादन  बढ़ाने

 के  लिए  हर  अम्भव  उपाय  कर  रही  है  ताकि  आयातों  पर  देश  की  निमंरता  कम  को  जा  सके  ।

 भारत  में  ग्वायुल  की  वाणिज्यिक  खेती  के  लिए  तकनीकीो-आध्थिक  संभाव्यता  प्रमाणित  नहीं  हुई  है  |

 देश  में  ग्वायूल  रबड़  की  तेजी  से  खेती  करने  के  लिए  वाणिज्य  मन्त्रालय  द्वारा  at  तक  कोई

 नीति  सम्बन्धी  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 गेर-हथकरघा  वस्त्रों  को  हथकरघा  वस्त  के  रूप  मसें  निर्यात  के  मामलों  में  भूतग्रस्त

 पारियों  का  पंजीकरण  हटाना

 4665.  श्री  मजाक  क्या  वाणिज्य  मंत्री  गर-हथकरघा  वस्त्रों  को  हथकरघा

 वस्त्र  घोषित  करने  वाली  फर्म  के  बारे  में  16  जुलाई  1982  के  झत रांकित  seq  संख्या  1443  के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कपा  वेनेलुक्स  भोर  अगली  को  गेर-हथकरघा  वस्त्रों  को  हथकरघा  वस्त्रों  को  वस्त्र

 क्षे  रूप  में  निर्यात  करने  वाली  16  पाटियों  का  पंजीकरण  रद  किया  गया  और

 उनके  विरुद्ध  और  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामदुलारी  :  जी  नहीं

 निर्यात  1977  तथा  के  उपबन्ध  के  अंतगर्त  16

 निर्यातकों  को  कारण  बताया  नोटिस  दिये  गये  हैं  ।

 चावल  के  निर्यात  में  धोखाधड़ी

 4666.  st  निहाल  तिरू  क्या  वाणिज्य  मंत्री  ag  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  किं

 (#)  सरकार  को  बासमती  चावल  के  नाम  पर  मोटा  चावल  निर्यात  करने  की

 धोखाधड़ी  की  जानकारी  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  दोषी  qa  गये  व्यक्तियों  तथा  फर्मों  का  ब्यौरा  क्या  है

 भोर
 उनके  विरुद्ध  क्या  का  यं वाही  की  गई  है  ?
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 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  दुलारी  :  जी  नहीं  ।

 (@)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 as  eee

 श्री  समर  gael  :  हमने  पश्चिम  महाराष्ट्र  और

 उड़ीसा  में  गम्भीर  खाद्य  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  स्थगन  प्रस्ताव  की  सूचना  दी

 व्यवधान

 अध्यक्ष  महोदय  ;  आपको  मेरा  उत्तर  भी  अवश्य  मिल  गया  होगा  ।  आपको  भी  महसूस

 करना  चाहिए  कि  आखिरकार  नियम  क्या  है  ।

 श्री  समर  मुखर्जी  :  हम  नियमों  को  जानते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  सभा  में  चर्चा  चलू  रही  है  ।  नियमों  का  पालन  कराने  में  श्राप  कृपया

 मेरी  सहायता  कीजिए  ।

 श्री  समर  मुखर्जी  :  आप  हमें  अपने  विचार  प्रकट  करने  की
 अनुमति

 दें  ।

 ett  अदल  बिहारी  बाजपेयी  :  :  भुख  का  नियमों  से  का  ता नेना  ना  ् े  ता

 अध्यक्ष  महोदय  :  काय
 वाही  वृतान्त  में  कुठ  भी  सम्मिलित  तडी f tg!  |  कया  जाएगा  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  वाजपेयी  आप  मुझे  यह  जब  हाउस  में  उस  बात  पर

 हो  रही  है  तो  और  क्या  कर  सकता  हूं  ।

 नै

 अध्यक्ष  मैं  पहले  ही  कह  चुका  हूं  कि  कार्यवाही  वृतान्त  में  कुछ  भी  सम्मी  लित

 नहीं  हो  रहा  है

 *

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  कभी-कभी  og  अनुभव  करता  हूं  कि  यह  अशिष्टता  और  घृष्टता  है  ।

 *
 कार्यवाही  बताया  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  |
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 अध्यक्ष  महोदय :
 मैं  बोन  रहा  हैं  ।  PR  कुछ  कहना  है  ।  मूल  यह  नोट  करते  हुए  लेद

 दुःख  है  कि  सभा  की  कोताही  नहीं  चलने  दी  जा  रही  यह  प्रजातन्त्र  को  जड़ें  काटना  ही

 मु  बहुत  दुःख  कृपया  मुझे  सुनिये  ।  चिल्लाओ  मत  ।  यदि  आप  में  सुनने

 को  शक्ति  तो  मेरी  बात  सुनिये  ।  यदि  आप  बोल  सकते  तो  सुनो  भी  मु  श्राप

 लोगों  द्वारा  बनाए  गए  न  कि  मेरे  द्वारा  बनाए  गए  नियमों  का  पालन  करना  स्थगन  प्रस्ताव

 का  कोई  प्रश्न  नहीं  है
 ।  मैं  सरकार  के  कानों  को  नहीं  खोल  सकता  ।  मैं  केवल  नियमों  के  अनुसार

 चल  सकता  हूं  ।  लोकतन्त्र  खतरे  में  है  मैं  यही  सोच  रहा  हूं  क्योंकि  आप  मु  विवश  कर  रहे  हैं
 |

 (  व्यवधान  )

 ठीक है
 आप  जो  जी  चाहता  करो  ।  मैं  अनुमति  नहीं  दूंगा  ।  कोई  प्रश्न  नहीं  ।  मुझे

 है  ।
 मैं  इसे  महसूस  कर  रहा हूं

 ।  कायंवाही  बताया  में  कुछ  भी  सम्मिलित  नहीं  किया

 जाएगा  ।

 )  *  *

 अध्यक्ष  महोदय :  श्री  समर

 gaat,
 मुझे  इसका  ga  आप  नियम  जानते  आप

 मुझे  विवश  कर
 रहे  हैं  ।  ge  बहुर दुःख  है  ,  मुझे  कष्ट  होता  fade  रूप  से  जब

 तक  मैं

 नियमों

 पर  चल  रहा  हूं  और  सभा  की  इच्छानुसार  चल  रहा  आप  इस  बात  के  बावजूद  यह

 कर रहे  हैं  ।  मैं  सभा  की  कार्यवाह्टो  में  बाघा  ag  डालने  दूगा  ।  अनुमति  नहीं  दी  जाती

 में  ऐसा  नहीं  करने  दूंगा  ।

 ै  है

 अध्यक्ष  सरोवर :  कोई  sea  या  असामान्यत:*  कोई  प्रशन  ही

 नहीं  उठता  है  ।  मैं  एक  इंच  भी  नहीं  हिलने  वाला  हुं  ।  मैं  आप  लोगों  द्वारा  बनाए  गए  नियमों

 पर  चल  रहा  हा  अनुमति  नहीं  दी  जाती  है  कार्यवाही  वृतान्त  में  afar  नहीं  किया

 जाएगा  ॥

 (  व्यवधान  )**

 घायल  महोदय  :  fray  स्थगन  प्रस्ताव  की  अनुमति  नहीं  दी  जाती  है  ।

 *

 पक्ष  महोदय  :  मैं  आप  लोगों  द्वारा  बनाए  गए  नियमों  पर  अडिग  हूं  ।

 श्री  सत्य सा घन  चक्रों  :
 मैं  प्रश्न  उठाता  हूं  मैंने

 स्थगन  प्रस्ताव  की  सुचना  दी  थीਂ  ‘stteee

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  नहीं  जानता  हूँ  कि  व्यवस्था  का  प्रश्न  के  उठता  स्थगन  प्रस्ताव

 की  agate  नहीं  दी  जाती  है  ।

 ) क  «लि  py  pm  en
 **

 कार्यवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  कियां  गया
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 श्री  रतन  fag  राजद  :  आपने  सभा  की  भावनाओं  को  देखा  ८...

 प्रो०  लघु  दण्डवत  :  AM  आपसे  एक  अनुरोध  करना  है  ।  ि  |  इस  बात  से

 सहमत  हूँ  कि  सभा  में  कोई  बाघा  नहीं  डाल  सकता  ।  हम  सहमत  हम  सब  की  यहीं

 भावनाएं  हैं  ।

 wea  महोदय  :  मेरे  विचार  में  अपके  अनप  साथी  ऐसा  नहीं  सोचते  ।

 >
 थ्रो ०  दण्डवत  आपसे  एक  अनुरोध  करता  >  |

 ष
 a रल  में  चावल  के  लिए  बहुत

 आन्दोलन  चल  रहा

 अध्यक्ष  tea
 :  वादविवाद  जारी  है  ।

 Mo  लघु  दण्डवत  :  मंत्री  महोदय  को  आश्वासन  देने  दीजिए

 अध्यक्ष  महोदय ।
 वादविवाद  चल  रहा  है

 ।  मैं  ग्र नुम ति  नहीं  dara  मुझे  भी  आपकी

 भांति  चिन्ता  है  ।  मेरा  भी  उतना  ही  माननीय  हृदय  है  जितना  कि  आपका  ।  परन्तु  मैं  नियमों  में

 काट  छांट  नहीं  करूंगा  ।  मैं  उसमें  कभी  शामिल  नहीं  हूंगा  ।

 अघ्यक्ष  महोदय  :  कायंवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  जाती  है  eee

 अध्यक्ष  महोदय  यह  एक  विशेष
 चर्चा  है  ।

 थी  सत्य साधन  चक्रवर्ती :  मैंने  स्थगन  प्रस्ताव  दिया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय :
 मैंने  इसको  अनुमति  नहीं  dt  fat  यह  मिला  परन्तु  मैंने

 अनुमति  नहीं  दी  है  ।  स्थगन  प्रस्ताव  का  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  इसे  रह  किया  जाता

 मुझे  दुख  है  ।  सदस्यों  के  दृष्टिकोण  से  ओर  जिस  ढ़ंग  से  वे  जिहद  कर  रहे  उससे  मैं
 बहु

 दुःखी  यह  नितान्त  अलोकतांत्रिक  है  ।  यह  पूर्णतया  तानाशाही  यह  निरंकुशता  है  ।  मैं

 निरकुशलता
 में  आपका  साथ  नहीं  दे  सकता  ।  मैं  आप  लोगों  द्वारा  परेशान  नहीं  होने  वाला

 हुं  ।
 ary  से  भयभीत  नहीं  होने  वाला  हूं  ।  gw  सभा  की  मर्यादा  बनाए  रखनी  है  ।  मैं  इन  दबावों  में

 नहीं  आने  वाला  है  ।  मैं  नियमों  के  अनुसार  जो  उचित  समझता  हूं  वही  करूगा  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  कोई  प्रश्न  नहीं  ।  मैंने  किसी  बात  की  अनुमति  नहीं  दी  है  ।

 थ्री  सत्यासाघन  चक्रवर्ती
 :

 अध्यक्ष  को  इसके  लिए  अनुमति  न  देने  का  कारण

 चाहिए  ।  मैं  नियम  60(1)  के  परन्तुक  त  कर  रहा  ge
 oe

 239



 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  25  1983

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेदवेदेव  इस  नियम  को  उद्धृत  करता  हूँ  ।

 झ्रध्यक्ष  महोदय  ।  माननीय  यदि  आपमें  से  कोई  आ  सकता  है  तो  यहां  आकर

 बैठे  और  इससे  भ्र लग  निर्णय  ले  लें  ।  मैं  छोड़ने  को  तैयार  हूं  के  के  के  के  के  की

 धष्यक्ष  महोदय  ।  कृपया  मेरी  बात  सुनिए  ।  मुझके  पुरा  विश्वास  है  ।  ga  oa  भी  पुरा

 विश्वास  है  कि  लोकतान्त्रिक  सिद्धान्तों  की  रक्षा  की  जानी  चाहिए  ।  परन्तु  यह  सब  देखने  के

 बाद  मूल  दुःख  है  कि  इस  सम्मानित  समा  में  एक  ग्रुप  के  नेता  श्री  मुखर्जी  भी  खड़े  हैं  ।  वहू  नियम

 जानते  वहू  अपने  सदस्यों  से  यह  भी  नहीं  कह  सकते  हैं  कि  मुझे  विवश  जा  रहा  है  ।

 मैं  आप  लोगों  में  प्रत्येक  प्रत्येक  सदस्य  को  यहां  आकर  निर्णय  देने  की  अनुमति  देता  हूँ

 )

 चिल्लाइये  मत  ।  मेरी  बात  सुनिए  ।  कृपया  बैठ  जाइए  ।  भगवान  वास्ते  कृपया  बैठ

 जाइए  ।  यदि  किसी  नियम  का  पालन  नहीं  करना  है  अन्यत्र  भी  और  लोग  मैं  अपने

 चेम्बर  में  एक  बैठक  बुला  सकता  हुं  और  यदि  कोई  यह  कहता  है  कि  मैं  गलत  हूं  तो  मैं

 इस  सभा  से  क्षमा  याचना  करूंगा  और  अध्यक्ष  पीठ  से  हट  जाऊंगा  ।  इससे  तो  प्रजातन्त्र  कीं  जड़

 पर  ही  कुठाराघात  होगा  ।  यह  व्यवहार  नियमानुकूल  नहीं  हैं  और  इस  सभा  के  लिए  अशोभनीय

 है  यह  इस  सभा
 के  लिए  अपमानजनक  है  ste  मैं  इससे  बहुत  yor  करता  हूं  ।

 लोग  ही  इस  बात  का  निर्णय  मैं  आपके  और  उनके  भी  हितों  की  रक्षा  करने

 को  तैयार  परन्तु  मैं  जो  कुछ  आप  कर  रहे  हैं  इसकी  अनुमति  नहीं  मैं  इसे  अन्यथा

 भी  नहीं  कर  सकता  हुं  ।  संख्या  चाहे  कुछ  भी  क्यों  न  हो  और  यदि  सारी  सभा  भी  उठ  खड़ी

 होती  है  और  नियम  प्रक्रिया  को  तोड़ती  है  तो  मैं  उसकी  अनुमति  नहीं  दूंगा  ।

 मैं  आपके  साथ  सहानुभूति  दिखा  सकता  आपके  साथ  रो  सकता  हूं  और  आपके  साथ
 चल  सकता  हूं  ।  परन्तु  मैं  इसकी  स्वतन्त्रता  को  कम  नहीं  होने  दूंगा  ।

 श्री  समर  मुखर्जी  ;  हमें  अपना  विचार  व्यक्त  करने  की  अनुमति  दीजिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अनुमति  देने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  है  ।

 श्री  समर  मुखर्जी  :  यह  हमारे  और  पीठ  के  बीच  संघर्ष  नहीं  है  ।  यह  सरकार  और  विपक्ष
 के  बीच  संघर्ष  है  ।  हमारा  आपसे  निवेदन  है  कि  बाप  अपने  आपको  इसमें  अन्तर्ग्रस्त  न  कीजिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  नहीं  उलट  रहा  बिल्कुल  भी  नहीं  उलझ  रहा  मैं  तो  केवल
 इस  सभा  के  हतों  की  रक्षा  कर  रहा  हूँ  ।
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 सम्बन्धी

 उल्लेख

 श्री  समर  मुखर्जी  :  हम  इस  पीठ  श्योर  सभा  का  पूर्ण  सम्मान  करते  हैं  ।  हम  इस  सभा
 की

 प्रतिष्ठा  बनाये  हुए  हैं  ।  प्रजातन्त्र  में  हमारा  पूर्ण  विश्वास  है  ओर  यदि  यह  धारणा  बना  ली  जाती

 कि  प्रजातन्त्र  खतरे  में  हे  तो  यह  बिल्कुल  गलत  धारणा  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  गलत  नहीं  है  ।  कम  से  कम  आज  मूझे  मालूम  हुआ  है  कि  यह  गलत

 नहीं है  +

 श्री  समर  मुखर्जी  :  हमें  तमिलनाडू  शौर  इन  सभी  राज्यों  को  खाद्यान्नों  की  सप्लाई

 के  लिए  स्पष्ट  रूप  से  आश्वासन  चाहिए ।
 जब  तक  ay  स्पष्ट  आश्वासन  ननदों  दिया  जाता

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  श्री  बूटा  सिह  |

 er  eer

 ara  मंत्रणा  समिति

 44at  प्रतिवेदन

 संसदीय  खेल  झोर  निर्माण  तथा  sara  मंतो  बूटा  fag) :  मैं प

 प्रस्ताव  करता

 यह  सभा  24  1983  को  सभा  में  प्रस्तुति  fea  गए  कार्य मन्त्रणा  समिति

 के  प्रतिवेदन  से  सहमत  2”

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 यह  सभा  24  1983  को  सभा  में  प्रस्तुत  किए  गए  कार्य  मन्त्रणा  समिति

 के  प्रतिवेदन  से  सहमत  है  (1

 प्रताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 निधन  सम्बन्धी  उल्लेख

 संसदीय  खेल  तथा  निर्माण  हौर  आवास  मंत्री  बूटा  :  vere

 मु
 आपको  और  आपके  माध्यम  से  इस  सम्मानित  सभा  को  यह  सुचित  करते  हुए  अत्यन्त  ua

 है  कि  हमारे  एक  सहकर्मी  श्री  केदार  पाण्डेय  का  आज  राम  मनोहर  लोहिया  अस्पताल  में  निधन

 हो  गया  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्यगण  श्री  केदार  पाण्डेय  वर्तमान  सभा  के  सदस्य  थे  और

 बिहार  के  बेतिया  चुनाव-क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व  करते  उससे  पहलेਂ  ag  1952-62  भर

 1967-80  में  बिहार  राज्य  विधान  सभा  के  सदस्य  रहे  थे  ।
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 निधन  सम्बन्धी  उल्लेख  25  1983

 OAD  के थ्रो  पाण्डेय  एक  पुराने  स्वतंत्रता
 सेनानी  थे  घ्राण  उन्होंने  1  ATL  च्च्  स्वतन्त्रता  आदोलन

 में  भाग  लिया  था  कौर  जेल  गए  थे  ॥

 वह  एक  सामाजिक  कार्यकर्ता  कौर  श्रमिक  नेता  थे  और  उन्होंने  बिहार  में  के

 सभापति  के  रूप  में  कायें  किया  |

 1972-73  में  बिहार  के  मुख्य  मंत्री  रहे  ।  वह  पहले  भी  बिहार  में  कई  पदों  पर  पहुंच  चुके

 थे  ।  जेसे  उपमंत्री  और  मंत्रिमण्डल  स्तर  के  मंत्री  रह  चुके

 1980  में  लोक  सभा  का  सदस्य  चूने  जाने  के  बाद  केन्द्र  में  मंत्रिमण्डल  स्तर  > ७  |  क  मंत्री के

 रूप  में  उन्होंने  कई  पदों  पर  कार्य  किया  |

 एक  सक्रिय  संसद विज्ञ  होने  के  नाते  वह  सदन  की  कार्यवाही  में  काफी  रुचि  लेते  थे  ।

 केन्द्रीय  सरकार  में  मंत्री  नियुक्ति  किए  जाने  से  पुर्व  वह  कायें  मन्त्रणा  समिति  के  सदस्य  थे  ।

 श्री  पाण्डेय  का  निधन  थोड़ी  सी  बीमारी  के  62  वर्ष  की  उम्र  में  आज  नई  दिल्‍ली  में

 हुआ ॥

 हम  इनके  निधन  पर  गहरा  दुःख  प्रकट  करते  हैं  फिर  मुझे  विश्वास  है  कि  शोक  सन्तप्त

 परिवार  को  शोक  संवेदना  प्रेषित  करने  में  सभा  मेरे  साथ  है  ।

 सदस्य  aa  कुछ  देर  के  लिए  मौन  खड़े  होंगे  ।

 सदस्यगण  कुछ  देर  के  लिए  मौन  खड़े  |

 ara  महोदय  :  सभा  30  vrs  1983
 को  11  बजे  पुनः  समवेत  होंने  तक  के

 लिए  स्थगित  होती  है  ।

 12.23  स०्प०  तत्पश्चात  लोक  सभा  बुधवार  30,  ara  1983/9  1905  )

 के  ग्यारह  बजे  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 ee  ee  —  वर

 ———

 खोसला
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